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प्राक्क थन 


प्रस्तत शांध प्रबन्ध भारतीय सविधान के अनुच्छेद 356 के विषय म है। यह अनुच्छद प्रारम्भ से 
ही विवाद का विषय रहा है। सविधात सभा म॑ भी इसको क्टु आलाचना हुयी थी,जिसक प्र॒त्युनर 
न डा० अम्बेदकर न यह मत व्यक्त किया था कि इस अनुच्छेद वा प्रयाग कवल गभीर स्थितिया म 
एक कड़वी दवाई के रूप में हागा, नित्य प्रतिदिन खान वाले भोजन क रूप में नहीं। परन्तु पिउल 
45 वर्षा का सवधानिक इतिहास डॉ० अम्बेदकर के इस कथन का गकारता हे | वास्तव में अनूच्छद 
356 का प्रयाग प्रथम निर्वाचनों से पूर्व ही शुरू हो गया था जबकि पजाब म ।॥95 मे काग्रेसी 
मत्रिमण्डल के त्याग पत्र के बाद वहाँ धारा 356 का प्रयोग किया गया। १959 में ज्ब केरल म 
साम्यवादी सरकार को अपदस्थ कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ता यह का आलानपा 
का विषय हा गया। फिर भी कुल मिलाकर नेहरू के शासन काल म अनुप्डद 356 वा 747 
सामित मात्रा म अत्यावश्यक व अपरिहार्य परिस्थितियों मे ही किया गया। परन्तु नहर झ प्रगत् 
भनुच्छद 356 का प्रयाग केन्द्र के हाथा में विराध पक्षीय सरकारों (राज्य) का >पदर-+ फरव ते ५! 
कन्द्र द्वारा राज्यों की राजनीति को अपने पक्ष में प्रभावित करन क लिये किया जान लगा।परिष्पम 
यह हुआ कि अनुच्छेद 356 एक सर्वधानिक आवश्यकता न रहकर एक राजनीतिक अम्त्र बन 
गया। स्वाभाविक था कि विपक्षी दल इस स्थिति का विरोध करते।अत विभिन्‍न विपक्षों दला का 
सगाष्टठिया में इसे सव्धिन से हटाये जाने की माग की गयी, यद्यपि भाजपा राज्य सरकारों का गिरान 


में इसके प्रयाग का इन सभी विपक्षी दलो ने स्वागत किया। 


उपराक्त कारणों से सविधान का यह अनुच्छेद राजगीतिक परिचर्चा का विषय बन गया ओर 
बुद्धिजीवियों व शोधकर्ताओं का ध्य'न भी इसकी ओर आकृष्ट हुआ ताकि एक गर राजनीतिक , 
विशुद्ध रूप से बोद्धिक विश्लेषण ,इस्के प्रावधानो व इसके व्यवहारिक प्रयाग का क्या जा सक 
प्रस्तुत शाध प्रबन्ध इसी लक्ष्य से प्ररित्त ह। 

वस इस घिषय पर अनेका प्रमाणिक अध्ययन हुये है, जिनमे कुछ विशेष रूप से उल्लेखनांय है। 
'नस-राजीव भ्रठन द्वारा लिखित 'प्रेसीडैन्ट्स रूल इन द रटेट्स, श्रीराम महेश्वरी कृत प्रसीटन्टस 


रल इन इण्डिया श्री० जे० आर० सिबराज कृत-दि पोलिटिक्स आफ दी प्रेजोडन्ट रूल इन इथ्दिया 


पुस्तक ह। इसके अतिरिक्त लाक्समभा सचिवालय द्वार प्रकाशित पुस्तक 'प्रसीडन्ट्स रूल इन स्टट्स 


म भी नथ्या का प्रभाणिक विवरण भिल सकता है। 


लकिन इन सब विद्धतापूर्ण ग्रथो के बावजूद राष्ट्रपति शासन के प्रावधानां क सबध मे, अनक 
पक्ष ऐसे है जिनको और अधिक उजागर करने की आवश्यकता मेने महसूस की ओर इसी कमा 
का दूर करने का प्रयास प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे किया गया है। इसी सदर्भ मे 7993 म मध्य प्रदेश उच्च 
न्यायालय का निर्णय,जिसके द्वारा 5 दिसम्बर 992 को मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 35७ के अन्तगत का 
गयी उदघाषणा को असवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त 
कर दिया था। तत्पश्चात्‌ मार्च, १994 को इस मामले व अन्य लम्बित मामले पर निर्णय दते हुय 
यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागू करने का उद्घोषणा का न्यायिक 
पुनरावलाकन किया जा सकटा है जबकि इसके पूर्व 977 में दिये गये अपो निर्णय म इसे एक 
'राजनीति शक्ति” घाषित करते हुये न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं माना था-कों उज़ः् 


दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निगय विशेष रुचि का विषय है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी समकालीन राजनीतिक विवादा म॑ तटस्थ नहीं रह 
सका है क्याकि 994 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्टत राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित प्रतीर 
हाता है ओर किसी भी दशा मे इसे शुद्ध सवैधानिक व्याख्ण पर आधारित *र्णब नहीं माना ज' 
सकता। इन निर्णयों का भी मैने अपने शोध प्रबन्ध मे विवेचन किया है जो समभवत इस दिशा में 


पहला प्रयास है 


इस शाध प्रबन्ध के लिये सामग्र चयन अत्यन्त कठिन कार्य था। अधिकाश पुस्तके व सामग्री 
मुझे मेरे शोध निदेशक के व्यक्तिगत भ्वग्रह से प्राप्त हुयी है,जिनमे विभिन्‍न जाँच समीतियो की एिपार्टे, 


उनक व अन्य दिद्वानो के शोध पत्र ८ पुरानी पत्रिकाये सम्मिलित है। 


सामग्री सग्रहण हेतु पुस्तकालय के महत्व को नकारा नहों जा सकता। इलाहाशद 
विश्वविद्यालय के उप पुस्तकालाध्यक्ष श्री० रिजवी व पब्लिक लाइब्ररी क॑ पुस्तकालाध्यभ श्रो० 
अमीन यादव भी विशेष धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने विषय प्रवर्तन हेतु पुस्तके, पत्र- पत्रिकाये व 


अन्य महत्वपूर्ण आकडे सकलित कर्लेजेअपना विशेष सहयोग प्रदान किया। 


इसके साथ ही साथ. जगजीवन राम सस्थान पटना ए० एन० सिन्हा लाइब्रेरी (पटना) 
सर्वैधानिक तथा ससदीय पुस्तकालय (दिल्ली) गाँधी भवन (इलाहाबाद) भारती भवन पुस्तकालय, 
राजकीय पुस्तकालय (इलाहाबाद) के समस्त अधिकारियों तथा कमचारिया क॑ी भी में हृदय से 
आभारी हैं । 

यह शांध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे राजनीति शास्त्र के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० 
हरिमोहन जैन के सतत्‌ दिग्दर्शन मे पूरा किया गया। जिस तत्परता व निष्ठा से उन्होने मेरे साथ 


परिश्रम किया और मेरा मार्गदर्शन किया, इसक लिये मै उनकी जीवन -पर्यन्त ऋणी रहूँगी। उनका 
यह कथन कि मनुष्य को परिस्थिति निरपेक्ष होना चाहिये, मैने अपनी आत्मा मे सहेज लिया है। 


इसके अतिरिक्त मै श्रांमती हेम जेन की भी विशेष आभारी हूँ जिन्हांने अपने म्गतृतुल्थ स्नेह क 
तहत्‌ समय-समय पर मुझे अपना कार्य पूर्ण-करने हेतु प्रेरित किया। 


इसके साथ ही राजनोति शास्त्र विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉ० उमाकान्त तिवारी के पति भी 


आभार व्यक्त करना आवश्यक है जिन्हांने समय समय पर मेरी सहायता की व मार्ग दर्शन किया। 


अत मे मे अपने माता-पिता ब अग्रज के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहँगी जिनके 
निरतर प्रेरणादायक स्नेह तथा कर्तव्य बोध की जागरूकता के फलस्वरूप ही मेरा कार्य सम्पन्न हो 


सका | 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह शोध प्रबन्ध राजनीतिक पण्डितो का समुचित प्रतीत होगा। मानव 
स्वभाव तथा सीमित साधनो के कारण त्रुटियों सभव हे इसके लिये मे क्षमा प्रार्थी हूँ। 
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राज्यपाल द्वारा केन्र को प्रतिवेदन भेजना 
अनुच्छेद 356 व राज्यपालो की भूमिका 
राष्ट्रपति शासन के दोरान राज्यपाल की भूमिका 


राज्यपाल और सलाहकार 


अध्याय 7 राष्ट्रपति शासन राजनीतिक दलो का दृष्टिकोण 32-347 


74 


है 


उपसहार 


सहायक ग्रथ सूची 


अखिल भारतीय दल 

। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस # जनता दल 

77 कम्युनिस्ट पार्टी $ भारतीय जनता पार्टी 
क्षेत्रीय दल 

। द्रविड मुनेत्रषणगम ॥ शिरोमणि अकाली दल 


7. फारवर्ड ब्लाक 7९ तेलगु देशम 


अध्याय | 


राज्यों में राष्ट्रपति शासन : 
ऐतिहासिक एवं संवेधानिक पृष्ठभूमि 


ऐतिहासिक एवं संवेधानिक पृष्ठभूमि 


भारतीय सत्धिान राष्ट्रपति का गज्या को शासन म हस्ततेष का अधिकार 
प्रदान करता ह, जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यवा यह निश्चित रूप से 
यह महसूस करे कि राज्य म सवधानिक तत्र विफल हो जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी हो कि राज्य का शासन सव॑धानिक व्यवस्था के अनुसार चलाया जाना सभव नही 
ह। यह सविधान द्वाग केन्द्रिय सरकार को प्रदान की गयी ऐसी अभूतपूर्व शक्नि ह जिसका 
प्रयाग केच्ध द्वाग राज्यो के शासन वो हस्तगत करने के लिये अनेका अवसगों पर किया 
गया ह। यद्यपि सविधान लागू होने के बाद से हीं अनुच्छेद 356 का प्रयाग फ़्या जाता 
“हा ह लेक्नि चाथे आम चुनाव 967 के बाद से इस शक्ति का जितना शाॉयिकता से 
प्रयोग क्रिया गया ह विवाद व आलोचना का विषय रहा ह। 

इधर हाल के वर्षों में कई विवादास्यट मामलो के कारण विश्नि दला व 
वुद्धिजीवियों द्वारा इस बात की निरन्तर माग उठायी जाती रही है कि सबोधित अनुच्छट में 
टिय गये अधिकार में उचित सशोधन क्या जाये जिससे केनद्ध व राज्यों क सबधों में जो 
एक तनाव सा व्याप्त रहता है, को समाप्त करने में सहायता मिल मसके। विशेष रूप से 
तब जबकि कद्ध से भिन दल की सरकार यदि राज्या म सत्तारूट ग्हती ह ता वो सउब 
इसी आशका से ग्रस्त रहता ह कि कहीं उसे सविधान के इस प्रावधान वा प्रकोप का 
शिक्रा' ना बनना पड़े।। 

अत इस सबंध में जो मुख्य प्रश्न नीहित है वो यह ह कि कहा, कब आर 
क्िसि आधार पर राज्यों में राष्ट्रति शासन सबधी उद्घोषणा की गयी। उसके आचित्य व 
अनाचित्य की जाच करना साथ ही सविधान निर्माताओं द्वारा सबधित प्राविधान को सविधान 


कक 


म रखत समय उनके विचाग बया थे। इन सभी प्रशा के समाधान के लिये भारतीय 


। ववपषक्षी दला का इस प्रकार का विचार अनुचित भी नहीं है अनेवा उदाहरण इस बात वी 
पष्टि करत है जय कि राज्य सरकारा की बर्खास्तगी, गेर क्गग्रसी सरवार की भावना वे! आधार 
पर वा गई जब कि राज्य म सरवार बनाने मे सफ्ल नहा हो पाई शी 


सविधान के सघीय स्वरूप पर दृष्टिपात करना अत्यन्त आवश्यक ह कि क्‍या सवियान वास्तव 
म राज्यों को पूर्ण प्वायतता प्रदान करता है अथवा केन्द्रिय सत्ता के अधीन रखता है। 
प्रयक देश की शासन व्यवस्था के विशिष्ट तत्व होते हं। सविधान म व्यवस्था की रक्षा 
सवापरि होती ह। सविधान व्यवस्था की आधारशिला माना जा सकता ह यद्यपि व्यवस्था 
निरतर विकास शील प्रक्रिया है लेकिन कुछ तत्व उसके अभिन अग बन जाते है, जो उसे 
विशिष्टता प्रदान करते है। सविधान इसमे सहायक है। व्यवस्था को प्रारम्भिक स्वरूप के 
निर्धारण में विशेषकर ऐसे देश की व्यवस्था मे जो दीर्घकालीन प्ररतव्रता के बाद स्वतन्रता 
प्राप्त क्या हो, सविधान का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में अनुच्छेद 356 


का विश्लेषण भी व्यवस्था के सदर्भा में ही करने का प्रयास किया गया ह। 


भारतीय सविधान में केन्द्रिकरण की प्रवृत्ति- 

भारतीय सविधान मे यद्यपि भारत को “राज्यो का सघ कहा गया ह॑ लेकिन 
सविधान मे राज्यों से ज्यादा केद्धिय सत्ता को महत्व दिया गया ह। यद्यपि प्रशासनिक 
स॒विधा की दृष्टि से भारत को 25 जज्यों ओर 0 केद्र शासित प्रदेशा मविभकत किया 
गया हं। राज्यों में भी केद्र के समातान्तर शासन व्यवस्था कार्यत ह सपीय सविधान में 
विधायी प्रशासनिक आर वित्तीय शक्तियों का केन्द्र व राज्या के मध्य स्पष्ट विभाजन किया 
गया ह लेक्नि यह विभाजन राजनेतिक प्रभुता के विभाजन का प्रताक नहीं ह। 

सविधान मे बहुत से उपबध है जो साधारण समय में भी राज्या को केन्द्रिय 
सरकार के ऊपर निर्भर करते है ओर आकस्मिक परिस्थितियों में तो भारतीय सधीय ग्रणाली 
पूर्ण एक्तत्रीय प्रणाली मे रूपान्तरित हो जाती है। सविधान का अनुच्छेद 249 ससद को 


यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य सभा 2/3 बहुमत से किसी भी विषय पर जो की 


] डा बी एल राव ने भारत के सविधान व्ने जो पहली रुपरेखा तेयार वी थी उसमे यह स्पष्टत 
लिखा था कि'भारत एक प्धात्मक राज्य होगा--परन्तु बाद में प्रारप समीत्ति ने इसे भारत 
राज्या वा सध होगा' कर दिया। इन शब्दों को 767 के ब्रिट्रिग नार्थ अमेरिका अधिनियम 
से लिया गया था सविधान सभा म यह स्पष्ट किया गया था कि यद्नपि भारतीय सविधान 
सधात्मक होगा फिर भी उसे राज्यो का सध नाम ऐना उयाका अचिता होरफ। 


गज्य सभा के विषय क्षेत्र मे आता हो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता ह। इसी 
प्रकार अनुच्छेद 32 भी राज्य सभा को यह भी अधिकार प्रदान करता ह कि वह केदन्र 
तथा राज्या के लिये नयी अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था कर सकता हं॑ यदि सबधित 


कक 


प्रस्ताव 23 बहुमत से राज्य सभा द्वारा पास कर दिया गया है। इस अनुच्छेद का प्रयोग 
963 मे कया गया जबकि केद्ध सरकार ने तीन नयी सेवाओं की स्थापना का निर्णय 
लिया उसम प्रमुख हैँ भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा आर भारतीय अभियात्रिकी 
सेवा। इसी प्रकार अनुच्छेद 256 यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक राज्यपाल अपनी कार्यपालिक 
शक्ति का प्रयोग इस प्रकार के कि ससद द्वारा बनायी गयी विधियों का अनुपालन सुनिश्चित 
हो सके। साथ ही सघ राज्य सरकारों को ऐसा निर्दश दे सकता ह जो भाग्त सरकार को 
उसके प्रयोजनो के लिये आवश्यक प्रतीत हो। 

अनुच्छेद 257 भी राज्यो को कुछ मामलो मे केन्द्रिय सच्यार वे नियत्रण म करता 
ह ।प्रत्यक राज्य सरकार अपने कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे किसी 
भी प्रकार केन्द्रीय सप्कार के अधिकारों को क्षति न पहुँचे साथ ही कद्ध सरकार राज्य सरकारों 
को ऐसे निर्दश दे सकता है जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत हो तथा यातायात के साधनों 
के निर्माण व उनके रख-रखाव के सबध मे जिसका राष्ट्रीय व सनिक महत्व हो | 

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 200 व 20। जिसके तहत राज्यपाल को यह अधिकार 
प्रदान किया गया है (जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है) कि वह राज्य विधान सभा द्वारा 
पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है ओर तत्पश्वात राष्ट्रपति को इस सबध 
में तत्सवधी विधेयक पर निषेधाधिकार प्राप्त है। 

अत भारतीय सविधान मे भारतीय सघीय प्रणाली मे यह असाधारण स्थिति हे, जिसमें 
कही कहीं राज्यो के अम्तित्व की ही रक्षा नही की गयी है। उदाहरण के लिये भारतीय सविधान 
का अनुच्छेद 3 यह स्पष्ट करता है कि ससद कानून द्वारा बिना राज्यों की पूर्व सहमति के- 

(क) नया राज्य बना सकती है। 

(ख) किसी राज्य के क्षेत्र को बढा सकती है। 

(ग) कसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती हे। 


तथा (घ) राज्य के नाम मे भी परिवर्तन कर सकती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 4 
यह भी सुनिश्चित करता है कि इस सबंध में बनाया गया कोई भी कानून सविधान का सशोधन 
नहीं समझा जायेगा। 
यहा यह ध्यान देने योग्य बात हे कि केन्द्र सरकार ने इस अनुच्छेद के प्राविवानों का 
भरपूर इस्तेमाल किया है । इस प्रकार भारतीय सघ केन्द्र पर प्राय यह आरोप लगाया जाता रहा हे 
कि जब राज्य अपन अस्तित्व की ही रक्षा नही कर सकते और ससद जब चाहे बिना राज्णे से 
परामर्श क्ये उनके क्षेत्रों मे परिवर्त कर सकती है अत भारतीय किसी भी समय सघ को 
वास्तविक सघ की गज्ञा नहीं दे सकते क्योकि वास्तविक सघ मे केन्द्र तथा राज्यों मे समानान्तर 
सरकार होती हं। जेसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया स्विटजरलेण्ड आदि की सघीय इकाईयो का अस्तित्व 
स्थायी ह॑ अर्थात्‌ उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि भारत प्र इसत्रे विपरीत स्थिति है। * 
परिणामस्वरूप जब भारतीय सविधान अस्तित्व म आया तब परिसघीय जादर्श को 
अपनाते हुये राज्यों की तुलना मे केनद्र को अधिक शक्तिया प्रदान वी गयी ह। इसी कारण 
भारतीय सविधान के सघीय चरित्र के विषय मे परस्पर विरोधी मत प्राप्त होते है। जहा एक आर 
कुछ विद्वान इसे अत्यन्त सघीय मानते है तो दूसरी तरफ अधिकतर विद्वान भारतोय सघ को 
अद्र्धसघ या केन्द्र के प्रति अधिक झुकाव युक्त सघ मानते है. प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा 


। मूल सविधान में 27 राज्य थे जिन्हे तीन प्रवर्गों मे रखा गया था सविधान व॑ सातव ससांधन 
956 सभी राज्यां का एक स्तर का कर दिया गया 960 म मुम्बई का दो राज्यों में बाटा 
गया- महाराष्ट्र व गुजरत। 966 में पजाब राज्य को पजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में 
विभव्ग्त विया गय।। इसी प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा व मेधालय वो भी पृवोत्तर क्षेत्र अधिनियम 
द्वारा (97) राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम, गोवा व अरुणाचल प्रदेश को भी क्रमश 
इसी अनुच्छेद के तहत राज्य का दर्जा दिया जा चुद्रा है डी डी बसु, भारत वा सविधान 
एक-परिचय पृष्ठ 69 

अमेखिन संविधान विश्ी राज्य वी सीमाओं में परिवर्तन नहीं वर सवता। 'अमेरिवान सघ 
अविनाशी राज्यो करा अविनाशी सघ है।' डीडी बसु--भारत वा सविधान एवं परिचय पृ 54 


[>> 


(2) “९पणत0ाए 0 था वएएणा खधायाएए प्रातक्षा (णाजाएपाता ॥६ €पटार्वा जाये 


(9) 


डाजाए द्गाभीशार शापवद्यारादा क्ज़ाबगारटई$ 0 गातवा ए0एपरादा गाए 
एतआाएइन २ आरक्षण), 9328 357 

(8) प्रशारनिक सुधार आयोग और भणषरतीय उच्चतम न्यायालय वा विचार पश्चिम बगाल 
बनाम यूनियन ऑफ इडिया (964) एआई आर पृष्ठ 37] 


5५ रे 


अम्बेडकर ने भारतीय सघ के स्वरूप पर अपने विचार रखते यह विचार प्रकट कया था कि 
भारतीय सविधान समय की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक ओर सघात्मक स्वरूप ले सकता 
ह। क 

उपरोक्त प्राविधानों के होते हुये भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सामान्य में 
समयो में तो अपने संघीय स्वरूप में ही बना रहता है लकिन भारतीय सविधान मे कुछ 
ऐसे भी प्राविधानां का उल्लेख है, जिसके द्वारा राज्य का सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था केद्ध 
के हाथा में हस्तान्तरित हो जाती है, आर इस प्रकार वाह्य तथा आन्तरिक सकट की स्थिति 
म सविधान एकात्मक प्रणाली मे परिवर्तित हो जाता है, सविधान का अनुच्छेद 352, 356 
व 360 इसी प्रकार के आपात से सबधित हे। अनुच्छेद 352 यह व्यवस्था करता है कि 
राष्ट्रति को यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा गभीर सकट पेदा हो गयी हो तो 


५ 


जिससे कि भारत अथवा भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध वाह्य आक्रमण अथवा 
आन्तरिक विद्रोह के कारण खतरे में पड़ गयी है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा इस आशय 
की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रति को यह भी अधिकार है कि 
युद्ध वाह्मय आक्रमण अथवा सशश्र विद्रोह वा वास्तविक सकट पेदा होने से पूर्व भी यदि 


राष्ट्रति का यह्र प्रतीत हो कि ऐसा खतरा सन्मिकट है, तो ऐसे स्थिति में भी वह घोषणा 


कि 


क्र सकता ह। लेकिन ऐसी उदघोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक है 
कि उसे इस सबंध मे मत्रिमण्डल की लिखित सलाह मिली हो।* 


[.. (2) &८ट८एाताए 00 छा #जएटपव 2 फऋट्वेटाभाणा पल्वा$इ 0९ ९४वातशी॥]ओशा ए 
3 007 एज वार काधथी एणाहआापाणा ॥8$ ल्विदाबों (जाशापा।00 38 परण) 8$ 
॥ एड80॥5॥25 8 पंप 90॥7ए फाड 074 ?णञाए उ४था065 #्वीरसाएवा ०एाहापाएा 
(07 ९४० शा! 9? 53 
(8) “भारतीय सविधान एकीकरण आर विभिन कारण दोनों दिणाआ म कार्य करता रहा 
है ।-कार्ल जे प्रेडरिक ट्रेड्स ऑफ फेडरलिज्म इन थ्योरी एण्ड प्रव्टिस 968 पृष्ठ 7 

2 अनुच्छेद 352 में किये गये 44वे सशोधन के आधार पर अब आन्तरिक अशाति की उदधोषणा 
नहीं की जा सकती, जो सशख्र विद्रोह न हो अब तक इस अनुच्छेद वे तहत तीन उदधोषणा 
जारी की गयी है-- भारत 976, पृष्ठ । व 2 पर 


इसी प्रकार सविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात्‌ की उदघोषणा करता हे। 
जिसम राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार दिया गया हं। कि यदि भारत अथवा भारत के कसी 
भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख सकट मे हो तो राष्ट्रपति दश में वित्तीय सकट की 
उत्घोषणा जारी कर सकता है। ऐसी उदघोषणा के दारान केद्ध कसी भी राज्य को निर्देश 
दे सकता ह॑ कि वह ऐसे वित्तीय आचित्य के सिद्धान्तो का पालन कर जेसे कि इस सबंध 
म उसे उचित निर्देश दिये गये है। ऐसे निर्देश राज्य मे सेवा कार्य करने वाले समस्त 
अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियो के वेतन व भत्तो में कमी क्ये जाने के बारे मे भी 
हों: सकता “है. 

इस प्रकार वित्तीय आपान की उद्घोषणा होने पर, गज्यो पर वित्तीय 
मामलों में केद्ध के पर्यवेक्षण की मात्रा मे काफी वृद्धि हो जाती ह 

लेकिन इनके अतिरिक्त जिसे अनुच्छेद के लागू होने का सविधान लागू होने 
के बाद से सार्वधिक प्रयोग हुआ है, साथ ही राज्यो द्वारा लगातार उसमे सशोधन की माग 
उठायी जाती रही ह॑ तो अनुच्छेद 355, व 356 | 

अनुच्छद 355 केन्ध को राज्य की सुरक्षा का दायित्व सोंपदा ह॑ जबकि अनुच्छेद 


56 यह व्यवस्था करता है कि यदि कोई राज्य सरकार केन्द्रिय सरकार के किसी वध 


१५) 


कार्यकारी निर्दशों का अनुपालन नहीं करती ह॑ तो राष्ट्रपति के लिये यह निर्णय करना 
विधिमान्य होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन हो गयी है, जिससे राज्य बी सरकार सविधान के 
उपवधो के अनुसार नहीं चलायी जा सकती, तो उसके विरुद्ध अनुच्छेद 356 के अधीन 
कार्यवाही करना उपेक्षित होगा। 

इस प्रकार भारतीय सविधान मे केन्द्रियकरण को प्रवृत्ति को देखने से यह स्पष्ट 
होता ह कि भारतीय सघीय ढाचा पारम्परिक व रूढिवादी सघीय पद्धति से बहुत भिन है। 
एतिहासिक तथ्या को देखते हुये संविधान निर्माता इस बात से भली-भाति परिचित थे कि 
भारत जसे विविधतता पूर्ण देश में जह्य भाषाई प्रान्तीय ओर साप्रदायिक मतभेद हो, एक 


राटढड केन्द्रीय सत्ता आवश्यक है, इसीलिए उन्होने सविधान के निर्माण के समय एक 


दे 2 


! अभी तक भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात्‌ की उदघाषणा नही की गयी है। 


शक्तिशाली केद्धिय सरकार के निर्माण यर बल दिया। उन्हाने दश की एकता तथा अखण्डता 
को सर्वापरित प्राथमिकता दी। भारत एक विशाल राष्ट्र ह, जिसम मिल-भिन भाषाये बोलने 
वाले विभिन सम्प्रदाओं और जातियो के लोग निवास कग्ते ह। दूसरी तरफ भारत की 
ऐतिहासिक केद्धविमुख प्रवृत्तिया, स्वतन्बरता के समय देशी राज्यों के सम्मिलन की समस्या 
आर साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता इत्यादि की विकटता को देखते हुए एक मजबूत परिसघ 
अनिवार्य था, साथ मे इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गयी थीं कि विदेशी 
आक्रमण अथवा आन्तरिक विघटन जेसे गम्भीर सकट के समय राष्ट्र के अस्तित्व को होने 
वाले खतरों में शीघ्रतापूर्वक निपटने के लिए केन्द्र के पास पर्याप्त शक्तिया होने चाहिये । 
साथ ही इस बात की आवश्यकता थी राज्य प्रशासन को पगु बना देने वाले हिसक उपद्रवो 
से देश की एकता तथा अखडता को गम्भीर खतरा हो सकता ह, जिसका सामना करना 
राज्य की क्षमता तथा ससाधनो की सीमा से पूरे हो सकता है। अत ऐसा स्थिति मे केद््र 
द्वारा हस्तक्षेप तथा सहायता करना आवश्यक होगा। इसीलिए सविधान द्वारा केनद्र को यह 
कार्य सापा गया है कि वह विदेशी आक्रमण तथा आतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की 
रक्षा करे। 

सविधान निर्माता इस तथ्य को भली-भाति जानते थे कि अभी जनता का सरकार 
की ससदीय प्रणाली का कोई अनुभव नहीं है ओर न ही ऐसी परम्परा विकसित हो पायी 
हं। ऐसी स्थिति मे किसी राज्य में सवेधानिक ढॉँचे के शिथिल होने की सम्भावना स 
इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सघ को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौपा 
गया राज्य की सरकार सविधान के अनुसार चल रही है अथवा नहीं। 

इस अनुच्छेद का सर्वप्रथम प्रयोग मे पजाब मे 95] में क्या गया। लेकिन 
प्रारम्भिक वर्षा म॑ इसके प्रयोग के चहुत उदाहरण नहीं मिलते लेकिन बाद के वर्षा से 
विशेषकर 967 के बाद इसका अधिकता से प्रयोग किया गया। यह बात अग्रलिखित 


आक्डा से स्पष्ट हो जाती है। 


कक 


(2) 7950 से 7966 वक 8 बार 
(इन्दिय पूर्व का काल) 

(2) 7966 से 7977 तक 29 बार 
(इन्दिय काल) 

(3) 7977 से 7980 वक 76 बार 
(जनता काल) 

(4) 7980 से 7989 तक 27 बार 
(इन्दिय व राजीव काल) 

(5) 7989 से 7990 7 बार 
(जनता काल) 

(6) 7997 से 7995 हक 70 बारां 


(नरसिग्हा काल) 
इन आक्डो से पता लाता है कि 967 के बाद से एसे मामला में तेजी से वृद्धि 


हुई ह, जबकि !१967 से पूर्व जबकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम फ्था गया इसका कारण 
था कि चांथे आम चुनाव से पूर्व 950 से 966 तक देश के राजनतिक क्षितिज पर एक हा 
दल का अस्तित्व था। केन्द्र व राज्यों के मध्य जो भी मतभेद अथवा विवाद पदा होते थे, उन्हें 
दो सरकारो के मध्य विवाद मानकर सुलझा लिया जाता था। लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद 
से इस बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ तथा राजनीतिक दल विखडित हुये साथ ही राज्य स्तर 
पर अनेक क्षेत्रीय दलों का अम्युदय हुआ जिसका देश की निर्वतमान राजनीतिक व्यवस्था पर 
व्यापक प्रभाव पडा। फलस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुत के अभाव में अनेक राज्यों में 
मिले जुले दल की सरकारे सत्तारूढ़ हुई। ये मरकारे सिद्धान्त को अपेक्षा सुविधा पर आधारित 
होने के कारण अस्थिर थी।“ 

इस दागन हुये मामलो के निष्पक्ष मामलो के अवलोवन किया जाये तो यह 


बात स्पष्ट हो जाती है कि इन दलों की आपसी राजनीति ही राज्यों म राष्ट्रपति शासन 


] इन आकडो म किया गया काल विभाजन विभिन प्रधान मत्रियों के वाला को ध्यान मे रखते 
हुये क्रिया गया है। 

क्र राज्य सम्बन्ध के मैथ्यू वुरिथिन तथा पी एन वगीय प्रवाशित मैकमिलन इंडिया लिमि2ड-नयी 
दिल्ली, 980, पृष्ठ 08 


[< 


लगाये जाने का प्रमुख कारण थी नाकि केद्ध की कुत्सित राजनाति। इन वषा के दारान 
(967 स 969) निन आठ राज्यां में विवाद उठे थे, वहाँ यह देखन म आया है कि 
वहुदलीय मत्रिमण्डल सविधान के अनुकूल सामूहिक उत्तरदायित्व की सच्ची भावना से स्वस्थ 
पग्म्पराआ, अभिसमयो तथा व्यवहारों पर चलते हुये काम नहीं कर पा रह थे अत दलीय 
प्रतिद्वद्धतआ ने उन मुद्दा को धुधला कर दिया था, जिसके आधार पर जनता ने उन्ह 
चना था। 977 म सघ सरकार मे प्रथम बार परिवर्तन हुआ जबकि केद्ध म जनता पार्टी 
की सरकार सत्ता म आयी ओर उसने काग्रेस शसित नाराज्य सरकाग को लोक सभा चुनावा 
म उन सरकार से सबधित दलों के स्थान न प्राप्त कर पान के सिद्धान्त क आधार पर 
विपटित कर दिया गया। जबकि सबधित राज्य सरकारों ने केद्ध की काॉवित कार्यवाही को 
सवाच्च न्यायालय म चुनोती दी धी। लेकिन वे केन्र की कार्यवाही का रोकने में तो 
सफ्ल नहीं हो सके। इसी की पुनरावृत्ति पुन 980 में हुई जबकि केन्र में पुन बाद में 
काग्रेस सत्ता में आयी। 97 व पुन 980 व 993 में अनुचछद 355 के तहत एक 
साथ कई राज्य सरकारा को गिराया गया जिसको बाद में न्‍्यायालग ” गलत कार्यवाही की 
सज्ञा दी इस अनुच्छेद के बारम्बार प्रयोग पर उच्चतम न्यायालय के निणय आ जाने के 
वाद भी अनेक प्रश्न इस अनुच्छेद के प्रयोग के औचित्य के विषय म उठाये गये ह। 
वास्तव म ससदीय व्यवस्था वाली सरकार में राजनीतिक दल इतनी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते ह कि वे जनतनत्र क प्रसाद म कसी भी पद अबवा सस्था को घिफ्ल बना सकते 
ह। यह जिम्मेदारी राजनतिक दलों पर रहती है कि सर्वधानिक नियमा का क्ठोरता से 
पालन करे जिससे राजनीतिक व्यवस्था विश्रखलित ना होने पाये। लकिन राज्यपालो के 
माध्यम से राज्य सरकारों को वर्खास्त करने वालो केन्द्रिय शापत्त जो इस सीमा तक 
व्यापक ह॑ छि राष्ट्रपीय उद्घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार शज्य सरकार पर स्थापित 
होने वाला संघीय प्रभुत्व भारत जेसे देश में पूर्णया सभव ह। 

प्राचीन समय से लेकर अब तक विविधता में सकता भारतीय सस्कृति का 
मूलाधार रहा ह। इतिहास के परिशीलन से यह स्पष्ट होता ह कि भारत में कभी भी 


एकात्मक शासन सफ्ल नहीं रहा यद्यप्रि कुछ समय तक एकात्मक शासन सचालित करने में 
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सफ्ल रहे, लेक्नि बाद म सास्कृतिक विभिनी करण के कारण एकात्मक शासन की कठिनाइयाँ 
सामन आने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप935 का अधिनियम द्वारा उत्तरदायी सरकारों की 
स्थापना हेतु प्राविधान किया गया था। 

अत अनुच्छेद 355 व 356 के अधीन सघ को प्राप्त इस आपात शक्ति की 
उत्पनि तथा स्वरूप की जाय आवश्यक है, यहाँ यह देखना अत्यन्त आवश्यक हे कि 
वास्तव मे वर्तमान सविधान में राज्या म राष्ट्रति शासन लगाये जान के बारे म उपबन्ध 


ह आरसविधान अधिनियम का उत्पत्ति स्नोत क्‍या हे। 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 

भारत शासन अधिनियम 935 मे आपात शक्तियों का उल्लेख मिलता हे। 
जसा कि सविधान सभा मे डा अम्बेडकर ने स्वीकार भी क्या था कि अनुच्छेद 556, 
!93$5 के अधिनियम का ही रूपान्तरण मात्र ब.। इस अधिनियम की धारा 93 द्वारा राज्य 
के राज्यपाल का यह अधिकार प्रदान कया गया था कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त 
कर वहा का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। वास्तव में भारत 955 रा पूर्व भारत 
एक एकात्मक राज्य था लेकिन 935 के अधिनियम के पश्चातू भारत भी संघीय शासन 
की स्थापना की गया। अत 935 से पूर्व इस प्रकार प्रान्तीय शारान म॑ हस्तक्षेप का कोई 
प्राविधान नहीं प्राप्त टोता। 

इस अधिनियम द्वारा यह प्राविधन किया गया था कि यदि किसी प्रात का 
राज्यपाल (गवनर) इस बात से सतुष्ट हो जाये कि राज्य वी सरकार सवधानिक अनिधियम 
के अनुरूप नहा चलायी जा रही हो तो वह तत्सबधी उदघोषणा कर सकता थ जिसके 
द्राग वह राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक कृत्यों को अपने अधीन ग्रहण कर लेगा जिसमे 
गज्य मत्रिमण्डल आर विधान मण्डल सहित सभी प्रान्तीय निकाया के अधिकार शामिल थे। 
केवल राज्य की न्यायिक शक्तियों को गर्वनर के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया था। 

इसके अतिरिक्त महाराज्यपाल (गवर्नर-जनरल) को भी खण्ड 45 के अधीन ऐसी 
ही शक्ति प्रदान की गयी थी, जिसके द्वारा यह सविधान के कसी भी प्रावधन को जो 
संघीय सत्ता से सवधित हो आशिक व पूर्ण रूप से निलम्बित कर सकता था लेक्नि इस 
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अधिनियम द्वारा महाराज्यपाल को न्यायिक शक्तियो के प्रयोग का अधिकार नहीं प्रदान किया 
गया था, आर जब इस प्रकार की उद्घोषणा जारी की गयी हो तो इसकी सूचना राज्य 
सचिव को दे दी जाये जिससे उसे ससद के दोनों सदनो के समक्ष रखा जा सके। इस 
प्रकार विना ससद के समक्ष रखे यदि उद्घोषणा वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उदघोषणा 
का प्रभाव छ माह तक बना रहेगा आर उसके बाद उसका प्रभाव स्वत समाप्त हो जायेगा 
आर यदि ससद द्वारा ऐसा सकलप पास कर दिया जाता है जिसके द्वारा उद्घोष की अवधि 
को बढाया गया हो तो एक बार अनुमोदित होने के बाद एक वर्ष तक उद्घोषण बनी 
रहेगी। यदि इसको और आगे की अवधि तक जारी रखने सबधी कोई सकलल्‍प ससद द्वारा 
पास न कर दिया गया हो तो उपर्युक्त घोषणा अवधि की समाप्ति के बाद स्वत समाप्त 
हो जायेगी (() 

लेक्नि यदि इस दौरान ससद द्वारा पुन आगे की अवधि के लिये इसका 
अनुमोदन न कर दिया गया हो तो इस प्रकार अधिक से अधिक तीन वर्षों तक ऐसी 
उदघोषणा प्रभावी रह सकती थी। इस उदघोषणा की अवधि के दारान महाराज्यपाल द्वारा 
बनाया गया कोई भी कानून उद्घेषण की समाप्ति के बाद भी प्रभावी बने रहने का प्राविधान 
था 

केन्रिय सरकार को खण्ड 93 के प्राविधानो को लागू करने मे ज्यादा समय 
नहीं लगा। द्वितीय महायुद्ध के शूरू होते ही ग्यारह प्रान्तो में से सात प्रातों में कांग्रेसी 
सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तथा आसाम तथा उत्तर पश्चिम प्रटियर प्रात के अलावा अन्य 
कहीं भी कोई मत्रिपरिषद गठित नहीं हो सकी। बिहार, बाम्बे सयुकत प्रात तथा मध्य प्रात 


आदि में धारा 93 के लागू किया गया था। इन्हे खण्ड 93 के अधीन शासित प्रातो की 


] भारत स्तकार का 935 का अधिनियम 

इडियाज न्यू कास्टीटयूशन अध्याय 4, पृष्ठ 2] एसवें आफ दि गवरमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट 
जे पी इडी और एपएच लाउटन मैकमिनल एण्ड कम्पनी लिमिटेड सेण्टमाटिन्स स्ट्रीट लन्दन 
(938) द 
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सज्ञा दी गयी। इसी प्रकार बगाल प्राविधान के अन्तर्ग आने वाले अन्य राज्य 
थे ।। 
वास्तव में इन प्राविधानो को भारतीय जनता के प्रतिनिधिया की योग्यता में 

अविश्वास के सूचक के प्रतीक के रूप मे देखा गया था, क्योकि अग्रेज नाकरशाही देश 
म प्रजातांग्रिक शासन की सफ्लता में विश्वास नहीं रखते थे। ०“ 

इतिहास इस बात का साक्षी हे कि वही लोग जो जिनन्‍्हाने स्वाधीन भारत के 
सविधान के निर्माण में भाग लिया था और इस प्राविधान को सविधान पे रखने की ग्कालत 
कर रहे थे, पहले इसी प्राविधन को मुखर आलोचना की थी। स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश 
राज्य में खण्ड 93 की राष्ट्रीय नेता इस आधार पर आलोचना करते थे कि प्रान्तीय गर्वनर 
को इसके तहत अत्यधिक अधिकार प्रदान कर दिया गया था लेक्नि जब स्वय उन्होने देश 
के सविधान निर्माण का कठिन कार्य अपने हाथ में लिया तो 4935 के अधिनियमो को 
शब्दश नये सविधान के प्रारुप मे रख लिया। सविधान सभा ने प्रारूप सविधान में अनुच्छेद 
88 का प्राविधान किया था जिसमे राज्य का राज्यपाल स्वय अपने विवेकानुसार राज्य 
की शक्तियों को ग्रहण कर सकता था और उसके द्वारा की गयी कार्यवाही दो हृप्तो तक 
जारी रह सकती थी यदि इस अवधि के दोरान राष्ट्रपति को सूचित ना कर दिया गया 
हो 

लेक्नि बाद मे इस अनुच्छेद को पूर्णत समाप्त कर दिया गया ओर इसके स्थान 
पर अनुच्छेद 278 मे ही यह व्यवस्था कर दी गयी जिसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट 
] इस सबध मे लार्डवाबेल लिखता है कि “भारतीय सरवार को जब वा वाठिनाई में हो गृहित 
वरना हमारे सिद्धान्तके विरुद्ध है, वयोकि यदि उन्हे अपनी जिम्मेदारिया तथा कठिनाइया का 
मृवागबला वरने के लिए मजपूर नह्य किया जायेगा, तो कभी भी शासन करना सीख नहीं 
णयेगे। पन्ड्ुल मृन दि विकरीज जनरल, लन्दन आवक्सपोर्ड प्रेस 970 
पडित जवाहर लाल नह्झ ने 935 के अधिनियम वो स्वाधीर उपनिवेश वा सब्िधान नहीं 
वरन्‌ भारत की गुलामी वो राजपत्र वी सज्ञा दी थी। (935) वा अधिनियम सघवाद और 
प्रान्तीय. स्वायत्तता क विशेष सदर्भ में “भारत में उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद पृष्ठ 49] स 


सत्या एम राम) 
3 प्रार्॒प सविधान का अनुच्छेद 88 जिसे बाद मे हटा दिया गया। 
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पर या अन्यथा सतुष्टि के आधार पर सीध ही कार्यवाही कर सकता था। इस प्रकार मीधे राष्ट्रपति 
को ही यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो राज्य सरकार के काया के ग्रहण कर सकता था 
जब कि सवधानिक तत्र राज्य में विफ्ल हो जाये। 

अनुच्छेद 08 को हटाये जाने के पक्ष में सरकार वल्‍लन भाई पटेल ने अपना 
तक रखते हुये कहा था कि- 

सविधान “प्रान्तीय परिषदों के लिये जो समीति गठित की गयी थी उसो यह व्यवस्था 
की थीं कि राज्यपाल केवल राष्ट्रपति को राज्य के खराब हालत की रिपोर्ट देगा। इसका यह 
आशय क्दापि नहीं था कि कोई ऐसा अधिकार अथवा शक्ति राज्यपालो में नीहित कर दिये गये 
जिसके कारण राज्यपाल और मत्रिपरिषद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। क्योकि वास्तव में राज्य 
का प्रशासन का वास्तविक प्रधान राज्य का मुख्यमत्री ही होता ह ना कि राज्यपाल। अत गभीर 
विचार विमर्श के बाद सतस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि राज्यपाल को ने इस प्रकार के अधिकार 
नहीं प्रदान क्या जाये अपितु उसके द्वारा केवल राज्य की वास्तविक स्थितियां के बार मे राष्ट्रपति 
को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया जाये इस प्रकार सविधान सभा के समभ्न गज्य प्रशासा म दखल 
देने के सबंध मे दो विचार थे- पहला राज्यपाल द्वारा स्वयं अपने स्तर पर ही कार्यवाही कर 
तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति मो सूचित करना और चूँकि अतिम रूप से राष्ट्रपति को ही राज्य में हस्तक्षेप 
का अधिकार प्रदान किया जाना था तो यह विचार रखा गया कि क्‍यों ना प्रारम्भ से ही उससे 
यह अधिकार नीहित, कर दिया जाये। 

दूसरा राष्ट्रपति राज्य सरकार की बर्खास्तगी सबधी कार्यवाहा राज्यपाल की रिपोर्ट 
के आधार पर या अन्यथा भी कर सकता, विचार पूर्व के प्रावधान से हटकर था, जिसके 
अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 88 को उद्घोषणा के बाद ही कार्यवाही कर 
सकता था। मूल प्राविधान मे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये राज्यपाल की 
रिपोट आवश्यक थी जो इसको लचीला व वेक्ल्पिक बनाता था। इस सवध म यह विचार 
रखा गया कि यदि केऋद्ध राज्य के स्वंधानिक तत्र को बचान के लिये उत्तरदायी है, तथा 
सविधान में यह स्वीकृत व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रति का राज्यपाल कीं रिपोर्टपर 
पर्ण रूप से निर्भर होकर कार्यवहीं करना क्‍या उचित होगा? अत राज्य विधान सभा के 


समसन अधिकारा का ससद में नीहित करने का अधिकार शाष्ट्रपति को प्रदान कर दिया 
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गया। इस की प्रकार घोषणा की स्वीकृत प्रदान करने अथवा रद्द करने सम्बन्धी समस्त 


अधिकार ससद में नीहित कर दिया गया, जबकि सशोधन से पूर्व ससद को अतिम सप्रभु 


नहीं बनाया गया था। [ 


हालाकि यह असाधारण व्यवस्था सघीण सविधान में रखी गयी थी, जिसके द्वारा 
राज्य सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा भग करने का प्राविधान आश्चर्यजनक सगमता से सविधान 
सभा द्वारा विना कसी कडे विरोध के स्वीकार कर लिया गया था। एक प्रकार से समय का 
प्रतिविम्ब ही था। राष्ट्र ऐसी विकट स्थिति से गुजर रहा था जबकि देश के बटवारे के बाद 
जातीय दगे भडक उठे थे। सविधान सभा ने जिसने पहले एक कमजोर सघीय सरकार का प्रस्ताव 
स्वीकार कया था, बाद में मजबूत केन्विय सरकार का पक्षधर हो गया। अनुच्छेद 278 जो की 
बाद में अनुच्छेद 356 हो गया प्रचलित राष्ट्रीय भावना का ही एक उदाहरण था। 

सविधान सभा में डा अम्बेडकर के अलावा 4 अन्य सदस्यों ने भाग लिया था। 
डा कामथ सक्सेना तथा देसमुख ने इस अनुच्छद की प्रमुख रूप से आलोचना को थी लेकिन 
सदस्यों द्वारा (जसा कि आगे के अध्याय मे वर्णित है)। बहुत अधिक विरोध नहीं प्रकट किया 
गया । केवल वुजरू के दृटता के साथ इस अनच्छेद को सविधान भे रखे जाने का विरोध किया 
था। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कुछ सशोधनो का स्वीकार करने के बाद अनुच्छेद 278 को पुन सशोधित 
रूप म रखा गया जो व्यवस्था करता था कि- 

यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल को रिपोर्ट मिलने पर या “अन्यथा यह ज्ञात हो जाये 
कि राज्य की सरकार सविधान के पग्राविधानो के अनुरूप नहीं चलायी ज' सकती तो राष्ट्रपति 


उदघोषणा द्वारा- 


]. इस सबंध म श्री एचवी वामथ वा विचार था कि राज्यपाल वो रिपार्ट क बिना विसी राज्य 
म सविधानिक शासन तत्र क विवल होने वी उद्घोषणा करना सवियानिव दृष्टि से जुर्म हे। 
इसलिय ईश्वर स प्रार्थना हे कि 'अन्यथा' शब्द को सविधान से निवाल दना चाहिये यदि 
ईश्वर ने आज हस्तक्षेप नहीं क्या तो मुझे विश्वास है कि भविष्य म शाघ्र ही जब 
परिस्थितिया बहुत ही गभीर रूप धारण कर लेगी तब वह अवश्य हस्तक्षेप करेगा और उस 
समय हम भी आज की अपेक्षा अधिक जगरूप होगे कानटटीयूशन अस्ेम्बली डिवेटस वाल्यूम 
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उस राज्य सरकार के समस्त अथवा कोई कार्य स्वय म ग्रहण कर सकता ह अथवा 
गज्यपाल का प्रदान कर सकता हं। 

उदघोषणा द्वारा राज्य विधान मण्डल को समस्त शक्तिया को ससद के अधीन कर 
सकता ह। इस दारान ऐसे उपबध जो उसे कार्यवाही के सचालन के लिये आवश्यक प्रतीत हो 
पूणत या भागत उन्हें निलम्बित कर सकता है।' 

लेकिन यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय की शक्तियों 
म हस्तक्षप का अधिकार नहीं देता था। 

ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 278 ही बाद में अनुच्छेद 356 बना। अत अनुच्छेद को 
वतमान सवधानिक व्यवस्था पर विचार करने से पूर्व- यहा यह देखना आवश्यक है कि अन्य 
देशा म इसी प्रकार राज्य शासन में हस्ततंप का अधिकार हैँ जहा सघात्मक व्यवस्था व्यर्यरत हं । 

जसा कि सविधान सभा में डा अम्बेडकर द्वारा अपने व्यक्तव्य में यह स्वीकार किया 
गया था कि ऐसा उपबन्ध अन्य सघीय सविधानो मे भी प्राप्त होता ह, जब कि सदस्यों द्वारा 


“2 अत यह देखना आवश्यक 


उनकी आलोचना करते हुये उनके व्यक्तव्य को गलत बताया गया था। 
प्रतीत होता है कि क्‍या इस प्रकार राज्यों के प्रशासन मे दखल का अधिकार अन्य दूसरे देशो 


के सविधान मे भी प्राप्त होता हे अथवा नहीं जो कि सघात्मक हे। 


सयुकत राज्य अमेरिका 

अमेरिकी सविधान के अनुच्छेद 4 धारा 4 द्वारा सघ सरकार के राज्यसग्कारों के 
कार्या में हस्तक्षेप करने का सर्वोच्च अधिकार दिया गया है जो इस प्रकार हं- 

“सयुक्त राज्य अमरीका इशा सघ के प्रत्येक राज्य को एक गणतन्त्राय स्वरूप 
की सरकार की गारण्टी देग और उनमे से प्रत्येक की आक्रमण से रक्षा करेगा और विधान 


मण्डल या कार्यपालिका (उस स्थिति में जबकि विधान मण्डल की बठक ना बुलायी जा 


सकती हो) के निवेदन पर उनकी आतरिक हिसा से रक्षा करेगा।” 
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इस उपवध के प्रथम भाग को गारण्टी खण्ड आर दूसरा भाग सुरक्षा खण्ड 
कहलाता हं। इन खण्डो मे निर्दिष्ट सिद्धान्त हमारे सविधान के अनुच्छद 3535 के सिद्धान्तो 
के समान ह। 

इस गारण्टी खण्ड को अमरीकी संघीय प्रणाली के पुर्ननिवाण के लिए शक्तियों 


] 


का एक व्यापक भण्डार समझा जाता हैँ।! एक अमेरिकी ने इस शक्ति के स्वरूप, सभावित 


खतरा ओर प्रयोगो के बारे मे अपने विचार साराश में इस प्रकार प्रस्तुत किये है- 
यह खण्ड समेनर की उपमा के अनुसार एक दत्य हं अत इस पर ध्यान पूर्वक 


4 हि 


निगरानी रखनी चाहिये क्योकि इसकी व्यापक शक्ति गणतत्रीय स्वतन्रता के लिये खतरनाक हो 
सकता है।+ 

अमेरिकी सविधान मे उस विधि का उल्लेख नहीं किया गया ह, जिसके अन्तर्गत 
कसी राज्य म गणतज्रीय स्वरूप की सरकार बनाये रखने की गारण्टी लागू की जा सकती 
ह। अनुच्छेद 556 आर 357 के समान ऐसा कोई उपबध नहीं ह जिसम केद्ध सरकार या 
गष्टपति को क्सी राज्य में सविधानिक तत्र को निलम्बित करने या उसके स्थान पर कोई 
अन्य व्यवस्था करने का प्राधिकार दिया गया हो। 

लेकिन अमेरिकी सविधान का अनुच्छेद, 4 खण्ड 8 (8) के अन्तर्गत काग्रस को 
ऐसे सभी कानून बनान की शक्ति दी गथी है जो पूर्वोक्त शक्तियो के प्रयोग के लिये आवश्यक 
ओर उचित होगी तथा ऐसी सभी शक्तियों के प्रयोग की अनुमति दी गयी ह॑ जो अमेरिकी 
सरकार को सविधान द्वारा प्रदान की गयी हं। “सविधान का अनुच्छेद | खण्ड 8 (5) काग्रेस 
को सघ सरकार के नियमों को लागू करने के लिये या किसी विद्रोह का दमन करने आर 
आक्रमणो को रोकने लिए नागरिक सेना को बुलाने की व्यवस्था के लिये कानून बनाने का प्राधिकार 
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दता है, आर इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व कसी राज्य की सहमति लना या उसके अनुरोध 
पर ही कार्यवाही करना कोई पूर्व शर्त नहीं है । | 

इसी प्रकार सविधान की धारा 2 (खण्ड 3) राष्ट्रपति को इस बात का दृष्टिगत 
रखने के लिये शक्ति प्रदान करता है कि अमेरिकी कानून पूरी निष्ठा से लागू किये जावे। 

अनेक अवसरों पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा विना राज्य सरकार के अनुरोध इस 
शक्ति के प्रयोग के उदाहरण मिलते है। उदाहरण के लिये 877 मे रेलवे की व्यापक हडताल 
के दारान 0 राज्या म व्यापक हिंसा की घटनाये हुयी। राष्ट्रपति हज ने इन राज्यों में गडबडी 
वाले स्थाना पर सघ सरकार को कानून लागू करो के लिये आर सपत्ति की रक्षा के लिये सघीय 
सेगोओं के: भेजी ।* 

हेज द्वारा आरम्भ की गयी इस प्रथा को राष्ट्रपति क्लिवलण्ड ने आगे बढाया जबकि 
894 की पुलमन हडताल स राज्य के गर्वनर के तीब्र विरोध के होते हुये भी अमेरिका की 
सम्पत्ति की रक्षा क्रो के लिये सशख्त्र सेनाये तैनात की 

इस कार्यवाही को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ठहराते हुये कहा वि 
स्विधान द्वारा उनको सापे गये सभी अधिकारों ओर सभी राष्ट्रीय शक्ततिया के देश के किसी 
भाग मे पूर्ण आर स्वतन्त्र प्रयोग के लिये राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता 
हे द्् 

इस प्रकार न्यायालय द्वारा दिये गये इस फैसले के बाद से राज्य सरकार के 


अनुरोध की बाध्यता समाप्त हो गयी। 


आस्ट्रेलिया (सघीय व्यवस्था) 

इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के सविधान मे भी यह व्यवस्था है कि “हमला होने 
पर आर आतरिक हिसा होने पर तथा राज्य की कार्यकारी सरकार के निवेदन पर राष्ट्रमण्डल 
प्रत्यक राज्य की रक्षा करेगा। यद्यपि कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य सरकार 


जिम्मेदार हैे। किसी राज्य मे शाति व व्यवस्था आर अच्छी सरकार को प्रभावित करने वाले 
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मामलः में राज्य सग्कार के अनुरोध पर ही राष्ट्रमण्डलीय सेना या पुलिस की कार्यवाही कर 
सकती हं। फिर भी यदि राष्ट्रण्डल को शक्ति के अधीन आने वाले मामलो को प्रभावित 
करने पर जिस राज्य में हिंसा हो रही हो या हिसा होने की सभावना हो ऐसी स्थिति में 


उस राज्य के अनुरोध न करने पर भी राष्ट्रणण्डल हस्तक्षेप का सकता है।। 


सिवट्जरलंण्ड (संघीय प्रणाली) 

इसी प्रकार स्विट्जरलंण्ड के सविधान (874) के अनुच्छेद 6 म सघीय परिषद 
को असीमित शक्तिया दी गयी है, ताकि आतरिक अव्यवस्था होने पर यदि सकट म पढे प्रात 
केद्ध की सरकार अन्य प्रान्तीय सरकारों की सहायता लेने की स्थिति मे ना हो, या यदि अव्यवस्था 
से स्विटजरलंण्ड की सुरक्षा को खतरा हो तो सघीय परिषद अपने विवेकानुसार हस्तक्षेप कर 
सकता है। 

“आन्तारिक अव्यवस्था” अभिव्यक्ति मे केवल “सशख्र विद्रोह” ही शामिल नहीं हे 
परन्तु आम हडताल जेसे कारण के परिणामस्वरूप होने वाला उपद्रव भी शामिल है” 

इसी प्रकार पश्चिम जर्मनी मे भी किसी सघ या राज्य को अपने अस्तित्व या इसकी 
प्रजातात्रिक व्यवस्था को खतरे से बचाने के लिये राज्य सरकार अन्य राज्यों की पुलिस बलो या 
सप्चीय सीमा सुरक्षा बल की सहायता ले सकती है। यदि राज्य सरकार खतरे का समाना ना 
करना चाहे या सामना ना कर सके तो सघ सरकार उस राज्य की पुलिस ओर अन्य राज्यों को 
पुलिस बल पर अपना नियत्रण रख सकती है ओर इस कार्यवाही के साथ-साथ सघीय सीमा 
सुरक्षा बल की यूनिटे तैनात कर सकती है। यदि एक से अधिक राज्यों में खतरा हो जाये तो 
संघीय सरकार खतरे का सामना करने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर सकती हे (० 
उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि सभी सघीय व्यवस्था वाले देशो मे भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद १55 के सदृश ही आन्तरिक उपद्रव की स्थिति म राज्यों की रक्षा का 
दायित्व तो केन्ध के सुर्पुद किया गया है, लेकिन कही भी राज्य की सत्ता को पूर्णत हस्तगत 


] कामनवल्थ ऑफ आस्ट्रेलियन एक्ट ।990, अनुच्छेद 79 'सेलेटक्टेड वॉन्स्टीटयूशन ऑफ दि 
वर्ल्ड, 

गूबोधृत, पृष्ठ 444 

पश्चिम्‌ जर्मनी के सविधान का अनुच्छेद, 9, स्नोत सरकारिया वम्मीशन रिपोर्ट भाग-] पृष्ठ 
57 
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करने का प्राविधान नहीं ह॑ ज॑ंसा कि सव्धिान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र को प्रदान किया 


गया है | 


पाकिस्तान 

वर्तमाम समय मे भारतीय के अलावा पाक्स्तान ही ऐसा देश ह जहाँ राष्ट्रपति 
शासन सबवधी प्रावधान सविधान में नीहेत हे। इस्लामिक गणतन्र का सबसे पहला सविधान 
का अनुच्छेद 92 सघ को यह अधिकार प्रदान करता था कि जब प्रातों म सर्वधानिक तत्र 
विफ्ल हा जाय तो सघीय सरकारे फ्रातों का अधिकार ग्रहण कर ले। 

पाकिस्तान का वर्तमान सविधान जो कि पाक्स्तान के निर्माण के बाद से तीसरा 
साविधान ह॑ अनुच्छेद 334 भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है, ओर इस अनुच्छेद की 
तुलना भारतीय सविधान के अनुच्छेद 356 से की जा सकती हे। 

जिसके आनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से सतुष्ट हो कि राज्य का सविधानिक ततत्र 
विफ्ल हो गया ह॑ तो वहाँ के सभी कार्यपालिका अधिकारों को स्वय ग्रहण कर सकता है आर 
प्रातो की विधायिका कार्यो का सघ की ससद के सुपुर्द कर सकता है। भारतीय सविधान की 
ही तरह ये भी राज्यों के उच्च न्यायालयों को इस प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया हे। राज्य 
के न्यायिक कृत्यो मे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है |“ 

अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत की गयी उद्घोषणा जारी होने के दो माह के अदर 
ससद द्वारा स्वीकृत हो जानी चाहिये, साथ ही ससद द्वारा इसे छ माह की अवधि वेः 
लिये बटाया जा सकता ह। लेकिन छ माह से आगे की अवधि क लिये वृद्धि नहीं की 
जा सकती, ओर यदि उदघोषणा के समय सघ की ससद सत्र में थी तब एसी स्थिति में 
उद्थोषण तीन माह तक प्रभावी बनी रहेगी। लेकिन यदि इस अवधि के दारान आम 
चुनाव नहीं कराये जाते तब ऐसी स्थिति मे इस उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जायेगा। 


ज़ब तक कि ससद द्वारा तत्सवधी प्रस्ताव पास ना कर दिया जाय। 


]  *द यूनियन एवजीक्यटिव(969) 'डा एचएम जन पृष्ठ 07 चतन्य पब्लिशिग हाउस, 
इलाहाबाद 
इस्लामिक गणतन्र पाकिस्तान का स्वेधन, अनुच्छेद-234 कराची, 975 
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हि । 


राष्ट्ति ससद को प्रातीय विधान सभाओ के विधायी कार्यों हेतु कानून बनाने 
न्‍तु प्राधिकृत कर सकता है। यदि ससद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में 
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कोष से खर्च वी अनुमति दे सकता ह जब तक कि ससद से 
स्वीकृति न प्राप्त हो जाय। ससद द्वारा प्रातों के लिये बनाये गये कानून का प्रभाव छ 
मास वाद स्वत ही समाप्त हो जायेगा क्योंकि उदघोषणा छ माह बाद वृद्धि नहीं की 


जा सक्‍ती है। 


राज्यों में स्वंधानिक तत्र विफल होना 

अनुच्छेद 356 मे यह उपवधिद है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से सतुष्ट हो 
जाय कि राज्य की सरकार सविधान के उपबधो के अनुसार नहीं चलायी जा सकती हे तो 
राज्य म राष्ट्रपति शासन सबधी उद्घोषणा की जा सकती ह राष्ट्रपति इस प्रकार का कार्यवही 
राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा भी कर सकता ह, अर्थात्‌ राष्ट्रपति की सतुष्टि 
इस शक्ति के प्रयाग की एक पूर्व शर्त है। प्रारूप सविधान में पहले “या अन्यथा” शब्द 
नहीं जोडा गया था यह शब्द सविधान के दूसरे वाचन के समय जोड़ा गया था। 

इसके आचित्य के बारे मे स्पष्टीकरण देते हुये डा अम्बेदकर ने कहा कि ऐसा 
करना इप लिये आवश्यक क्योकि अनुच्छेद 355 के द्वारा केद्ध को जो कर्तव्य मौपा गया 
उसे पूरा करने वे लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। सविधान का अनुच्छेद 355 यह 
व्यवस्था कग्ता है कि- 

सघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाध्य आक्रमण आर आन्तरिक अशाति से 
प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का सविधान के उपबधो के 
अनुस्गर चलाया जाना सुनिश्चित करें। उनका विदार था कि अनुच्छेद 555 केनद्ध को राज्यों 
की सुरक्षा वा दायित्व सापता ह। अत यह कदापि उचित नहीं होगा कि अपने दायित्व 
करे मिवहन के लिये राष्ट्रपति के लिये राज्यपाल की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी जाये। यह 
भी सभव ह कि राज्यपाल राज्य की स्थितियों के बारे म कोई भी रिपोट प्रेषित न कर । 


अत इस बारे में कोई आशका नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जबकि राष्ट्रपति 


को यह प्रतीत हो कि राज्य की गम्भीर स्थितिया को देखत हये उसका हस्तथेंप आवश्यक 
हे । 


“ऐसी स्थिति मे राष्ट्रति को यह अधिकार मिलना आवश्यक हं कि वह उन 
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स्थितिया म कार्याहों कर सकता ह जबकि राज्यपाल ने काई रिपोर्ट प्रेषित न की हो 

अनुच्छेद 355 ओर 556 को एक साथ देखने पर यह प्रतीत होता ह कि राष्ट्रपति 
राज्य प्रशासन म निम्न तीन परिस्थितियों उत्पन होते पर दखल दे सकता है, वाह्य आक्रमण 2 
आन्तरिक उपद्रव आर 3- राज्यों मे स्वंधानिकतत्र विकल्प होने पर सघ पर उसका यह कर्तव्य 
हो जाता है कि तो वो राज्य को सहायता करे। इसी प्रकार के प्राविधान अन्य सघीय सविधानों 
मे भी पाये जाते हे।” भारत मे चूँकि विधि व व्यवस्था का विषय राज्य देः क्षेत्र मे आता हे 
अत केन्द्र का क्सी राज्य मे हस्तक्षेप तभी आचित्यपूर्ण माना जा सकता ह, जबकि उस गज्य 
में 'अशाति' अथवा उपद्रव' गम्भीर प्रकृति के हो, जिस पर राज्य सरकार अपने साधना द्वारा 
नियत्रण कर सकने में असमर्थ हो। यद्यपि सविधान मे इस प्रकार का कोई प्राविधान नही है 
परन्तु एक ऐसी परम्परा पड गयी है कि केद्ध सामान्यत तभी क्सिी राज्य वी सहायता करता 
है नब राज्य सरकार ऐसी सहायता की माग वरता है क्योकि राज्य के सरक्षण का केद्ध के 
ऊपर एक विशिष्ट सर्वंधानिक क्तत॑व्य डाला गया है। अत केन्र के लिये यह अनुचित होगा कि 
वह राज्य की सहायता न करे यद्यपि यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि विना राज्य 
द्वारा इस तरह की माग रखे क्‍या केन्द्र राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ह ? यह प्रश्य विवादास्पद 
ह कि केद्ध ऐसा कर सकता ह लेक्नि अतिम तोर पर सबंध में केनच्र का निर्णय ही अतिम 
होगा । 

जहा तक वाहय आक्रमण का सबध है। इस सबंध म अनुच्छेद 352 व 355 


म अतर जानना अत्यन्त आवश्यक है।” अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये बाध्य 


। सीएडी हे 33-34 

पीएच मर्वल सम्पादित,वबम्परटिव पेडडरलिज्य 970, पृष्ठ 267 

वाह्य आव्रमण और आनरिक उपद्रव वी स्थिति उत्पन होने पर जिसम राज्य में सवेधानिक 
तत्र विफल हा गया हो तथा वेन्द्र का हस्तक्षेप अनिवार्य हो इस्र प्रवार का प्रावधान सयुवतत 
राज्य अमेरिका अर्जेंन्टीम मैक्सिको बाजीव, बेनेजुएला, स्विट्जरलैण्ड जर्मनी के सविधानों में भी 
मिलता है पीएच मर्कल कम्परैटिव फैडरलिज्म 970 पृष्ठ 267 
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आक्रश्ण एक वध आधार है किन्तु ऐसी कार्यवाही केवल गम्भीर आपात स्थिति उत्पन्न होने 
पा ही की जा सकती ह जिससे भाग्त या उसके किसी भाग क्री सुरक्षा को खतरा हो 
लेकिन यदि वाध्य आक्रमण इतना गभीर ना हो कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत कार्यवाही 
का आवजश्यक्ता पड़ या ऐसी स्थिति ना हो जिससे सविधान का उल्लंघन हो रहा हो तो 
सप सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 555 के अन्तर्गत कार्यवाहा कर 
जसाकि वो सविधान प्रदत्त दायित्व के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे। 

लेक्नि इसी अनुच्छेद म नीहित आन्तरिक उपद्रव की अभिव्यक्तित अस्पष्ट है। 
यद्यपि स्विटजरलण्ड के सघीय सविधान मे भी आन्तरिक अव्यवस्था का प्रयोग किया गया 
ह। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका आर आस्ट्रेलिया के सविधानों म अभिव्यक्ति आन्तरित हिसा का 
प्रयोग क्रिया गया ह। भारतीय सविधान निर्माताओं त्रे इसके स्थान पर, आन्तरिक उपकद्रव 
का प्रयोग कया है अत स्पष्ट हे कि वे इस अभिव्यक्‍क्त का अर्थ आन्तरित हिसा तक ही 
सीमित नहीं रखना चाहते थे। वरन्‌ इससे आन्तरिक अव्यवस्था क्र पता चलता हे। इस 
प्रकार की अव्यवस्था विभिन कारणों से हो सकती है जैसे बडे पमान पर सार्वजनिक 
अव्यवस्था जिससे प्रशासन का कार्य असभव हो जाये तथा राज्य मी सुरक्षा को खतरा 
पहचने का अदेशा हा। कभी कभी प्राकृतिक आवदाओ के कारण भी ऐसे उपद्रव हो सकते 
ह जसे बाट, भूचाल, तूफान, महामारी आदि से किसी राज्य की सरकार पगु हो सकती हे, 
आर उसकी सुरक्षा को खतरा पहुचा सकता है। जसा कि अम्बेदकर ने भी अपने व्यप्तब्य 
म स्पष्ट किया था अनुच्छेद 355 चेतावनी मे खण्ड के रूप में सविधान में उपबधित हे। 

अनुच्छेद 355 के अनुसार सघ की ओर से की जान वाली सभी प्रकार की 
कायवाही या मामलो की परिस्थितिया आन्तरिक उपद्रव की प्रकृति तथा उसकी गम्भीरता पर 
निभर करती ह। इस सवध म सरकारिया कमीशन का सुझाव ह कि कुछ मामला मे राज्य 
का अपने साधनों का सही इस्तेमान करन के लिये मप्र द्वास सलाह के रूप म सहायता 
देना ही पर्याप्त होगा। यादे हिसात्मक उथल-पुथल या वाध्य आक्रमण का मामला हो तो 
राज्य की पुलिस आर न्यायाधिकरण की सहायता के लिये केचद्धिय बलो की तंनाती करना 


नस समस्या को हल करने के लिये प्रर्याप्त होगा। 


(> 
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सामान्यता प्रत्यक राज्य को सकट की ऐसी स्थिति से उभरने के लिये सब की 
सहायता लेना आवश्यक होगा। लेकिन जसा कि पूर्व मे उल्लिखित ह कि अनच्छेद 355 
का क्षेत्र बहुत व्यापक ह अत उन परिस्थितिया में जब किसी राज्य में गभीर उपद्रव को 
गेकने के लिये यदि समुचित कार्यवाही नहीं को गयी हो ओर ना ही गज्य सरकार ने 
सप स राज्य म सशख्र बला की तनाती का विशेष अनुराध ही कया हा तो सघ सरकार 
अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत अपने सर्वापरि उत्तरदायित्व का निर्वाहन करेगा। सघ द्वारा की 
जाने वाली कार्यवाही में इस प्रकार के सकट को पुनरावृत्ति से बचने फे उपाय भी शामिल 
ह। 

ः्स क्त्व्य की पूर्ति के लिये अनुच्छेद 355 के तीसर भाग म यह सुनिश्चित 
करने का कर्तव्य भी सघ को सुपुर्द किया गया है कि राज्य की सरकार सविधान के 
अनुसार चलायी जा रहीं ह या नहीं। सवेधानिक तत्र के ठप्प हो जाने पर किये जाने वाले 
उपाय अनुच्छेद 356 मे दिय गये हे। हमारे सविधान द्वाग संघ आर राज्य दोनों के लिये 
कार्यपालिका आर विद्यायी शक्तिया आर उत्तर दायित्व निर्धारित कयिे गये हे। इस योजना 
का मुख्य संघीय सिद्धान्त यह ह कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार ह कि वह सविधान 
के अनुसार निर्धारित अपने क्षेत्र मे बिना किसी हस्तक्षेप के काय करें। इसके साथ ही 
साथ राज्या का भी यह दायित्व हे कि वह इस प्रकार से सरकार चलाये जिससे सवंधानिक 
तंत्र नारूक जाये। 

सविधान के अनुच्छेद 365 भी सघ को यह अधिकार प्रदान कग्ता हे कि यदि 
उसके द्वारा दिये गये निर्देशों का पाला करने म ओर उनको पूर्णरुपेण कार्गान्वित करने में 
यदि कोइ राज्य सरकार असफ्ल रहता है, तव भी राष्ट्रति वा ये यह मानना उचित 


५, 


हागा कि राज्य का शासन सविधान के प्राविधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा ह। 
यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 356 के दायरे को विस्तृत करता हं, जिससे परन्ध को यह अधिकार 
प्राप्त होता है, कि केवल वाहय आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव की स्थिति होने पर ही 
राज्य म सर्वेधानिक तत्र विफल ना माना जाये वरन्‌ सघ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन 


ना करने के आधार पर भी इस सविधान प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल केद्ध कर सकता हे। 


ट्सका उदाहरण दिसम्बर 992 म राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आर मध्य प्रदश की सरकारा 
को वबखास्तगी के मामले म मिलता है जबकि वहा की राज्य सरकाग को केवल इसलिये 
भग कर दिया गया क्‍्यकि वे सघ द्वारा प्रतिबधित संगठनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही 


नही कर रही थीं। 


अनच्छेद 356 का क्षेत्र ओर प्रभाव 

सविधान का अनुच्छेद 3556 यह व्यवस्था करता ह॑ कि यदि अनुच्छेद 355 व 
365 के प्राविधाना के अन्तर्गत, यदि राष्ट्रति को यह महसूस हो कि राज्य म साविधानिक 
गतितध की स्थिति उत्पन हो गयी हैँ तो वह राज्य प्रशासन को हस्तगत कर सकता हें। 
व गष्टपति को ऐसी कार्यवाही करने के लिये राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्ण्क नहीं है 
लेक्नि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों को छोड़कर अधिकतर अवसरों पर केन्ध ने राज्यपाल 


की रिपोर्ट के आधार पर दी कार्यवाही करते देखा गया हे। ! 


इस प्रकार की उदघोषणा द्वारा राष्ट्रपति 
] राज्य सरकार के समस्त अथवा कोई कृत्य राज्यपाल या राज्य विधान सभा 
को छोडकर राज्य क अन्य कसी निकाय अथवा किसी प्राधिकारी म नीहित सब या कोई 


भी शक्तिया स्वय ग्रहण कर सकता हे। 


[७2 


यह घोषणा कर सकता हे कि राज्य विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग 
स्वय ससद करेगा। 

3 एसे आनुसागिक ओर परिमाणिक उपवध बना सकता हं जो उदघोषणा के 
उद्देश्य के प्रभावी फरने के लिये उसे आवश्यक अथवा अभीष्ट प्रतीत ह। वह राज्य म 
किसी निकाय अथवा प्राधिकारी से सवधित सविधान के प्रावधानों के प्रवतन को पूर्णतया 
अथवा अशत निलम्बित कर सकता ह। राष्ट्रति को यह अधिकार नहीं ह कि वह उच्च 
न्यायालय की शक्तियां को स्‍्वय ग्रहण कर ले अथवा उच्च न्यायालय से सबधित कसी 
१९५३ म पप्सू में 97 व 988 मे नौ-नौ राज्या वी विधान सभाआ को भग करने वा 


मामल में व 990 मे तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने के मामला में बिना राज्यपाल 
के रिपोर्ट के ही कार्यवाही की गयी। 


[- 
(९. 


सवयानिक प्रावधान को पूर्ण या अशत निलम्बित कर दे। अनुन्छेट १5७ के अन्तगत की 
गयी कसी उदघोषणा का विखण्डन अथवा परिर्वतन किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा क्या 
जा सकता ह। हर उद्घोषणा को ससद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक 
चता ह, आर ऐसी उदघोषणा का प्रर्व्त दो माह के बाद स्वत समाप्त हो जायेगा यदि 
टसी बीच ससद के दोनों सदनाके सकल्पा द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। 

यदि उद्घोषणा को जारी करते समय अथवा उसके बाद लोक सभा ऐसी 
उतपरापणा को अनुमोदित कयि बिना विघटित कर दी जाती हं आर यदि राज्य सभा ऐसी 
उदपोपणा को अनुमोदित कर देती ह तो आम चुनावों के फ्लस्वरूप गठित होने वाली 
लाक सभा कीं बठक के तीन दिन बाद उद्घोषणा का प्रभाव स्वत समाप्त हो जाता हे 
यदि इस अवधि के पूर्व ही लोक सभा भी इस पर अपना अनुमोदन नहीं पदान कर देती 
ह इस प्रकार ससद के दोनो सदनो द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान कर देने के उदघोषणा 
पश्चात्‌ 6 माह तक प्रवतन म रहती हे ओर आगे की अवधि म उत्पोषणा की प्रर्वतित 
रखने के लिये इसके अनुमोदन का सकक्‍लल्‍प ससद द्वारा पुन पारित करना आवश्यक हे। 
इस प्रकार एक बार म यह अवधि पुन 6 माह के लिये बढाई जा सकती है। 

अनुच्छेद 356 के अन्तगत उद्घोषणा के निरन्तर प्रर्ववतन के निमित्त जो हर 6 
माह पर ससदीय अनुपोदन की व्यवस्था की गयी है उसके पीछे उद्देश्य यह ह कि ससद 
स्व4 सबधित राज्य में विद्यमान स्थिति का पुर्नविलोकन करती रहे ताकि कार्यपालिका उद्घोषणा 
को उस अवधि से अधिक समय तक प्रवर्तन मे न रखा जा सके जितने समय के लिये 
उसका बनाये रखना आवश्यक हो। कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति के प्रयोग करने के विरुद्ध 
यह्सरशा प्रतन की गयी है। इस बात का अतिम निर्णय करने का अधिकार संसद म॑ 
विहित कर दिया गया हु ताकि उद्घोषणा कब तक बनायी रखी जाये। किसी राज्य मं 
उदघाषणा के प्रवर्तन जी अवधि अधिकतम अवधि तीन वर्ष हु। इसके बाद राष्ट्रपति शासन 
की समाप्ति आर राज्य मे स्वेधानिक नत्र की पुन स्थापना आवश्यक ह। जितनी जल्दी 
सभव हो सक राज्य में विधान सभा के चुनाव कराना चाहिये, जिससे उद्घोषणा को 


शीघ्रताशीघ्र समाप्त क्रिया जा मके जितना शीघ्र सभव हो मत्रियण्डल का स्थापना की जाये। 


टथा। शत यह है कि ससद का कोई भी सदन कसी राज्य म आपात प्रोषणा को एक 
वष के वाद बटाये जाने के अनुमोदन का सकलप तब तक नहीं पारित कर सकता ह तब 

(!) एस सकक्‍लप के पारित होने के समय अनुच्छेद 352 के तहत आपात की 
उन्पोषणा प्रवतन में ना हा तथा 

(2) निवाचन आयोग यह प्रमाणित न कर द कि राज्य म इस अवधि के 
टागन विधान सभा का सामान्य निर्वाचन कराने में कठिनाइया ह। 

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी आपात उदपोषणा द्वारा जब यह घोषित 
क्या जाता ह कि राज्य विधान मडल की शक्तियों का प्रयोग ससद करगी ता फिर ससद 
गज्य की विधायिका शक्ित राष्ट्रपति को साप सकती हं। राष्ट्रपति का ससद यह भी अधिकार 
द सकती ह कि वह प्रदत्त शक्ति का प्रत्यायोजन, ऐसी शर्ता के साथ जंसा कि वह 
आवश्यक ममझे कसी भी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को द सकता ह। एसी विधि का प्रव॑तन 
उद्घोषणा समाप्ति के एक वर्ष बाद, उस सीमा तक समाप्त हो जाता ह यदि अनुच्छेद एक 
के अन्तर्गत उत्घोषणा पुन जारी नहीं की जाती तथा विधान मण्डल ऐसी विधि का पुन 
अधिनियम नहीं कर देता। इससे यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद १56 के प्रवतन की अवधि में 
ससद अथवा राष्ट्रपति द्वारा निर्मित विधि का जीवन अपने आप उत्पापणा की समाप्ति के 
साथ समाप्त नहीं हो जाता वरन्‌ वह उद्घोषणा सामाप्ति के एक वर्ष बाद तक प्रर्वतन मं 
रहती ह। लोक सभा जब सत्र में न हो तब राष्ट्रति राज्य को मचित निधि से व्यय 
क्ग्ने के लिये स्वीकृति दे सकता हं। परन्तु बाद में ससद के इसकी मजूरी प्राप्त करना 


आवश्यक होता है। 


गष्टरपति 'या अन्यथा' भी कार्यवाही कर सकता हैं 

यह प्रश्न महत्वपूर्ण हे क्रि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति केवल राज्यपाल 
क्री रिपाट कर हीं कार्याही करता ह अथवा अन्यथा भी। इस तथ्य को दृष्टि में रखते 
हवे क्ि अनुच्छेद 355 केन्द्र पर यह दायित्व डालता ह कि यह यह सुनिश्चित कर कि 


प्रत्यक राज्य सरकार सविधान के अनुसार चलायी जाये आर अनुच्छेद 350 इस दायित्व के 


निवहन आर राज्या के सरक्षण हेतु केद्ध के हाथा को मजबूत करता ह। अत सविधान 
निमानाआ ने यह आवश्यक समझा कि वह क्वल मात्र राज्यपाल के प्रतिवदन पर ही कार्य 
कर । 

राज्य म ऐसी स्थिति उत्पन हो सकती हं जबकि यद्यपि राज्यपाल अपना कोई 
प्रतिवेदन राष्ट्रपति का नहीं भेजता हे परन्तु फिर भी केद्र यह अनुभव कर कि राज्य में 
उसका हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया हूं तो इस प्रकार केद्ध स्वतनत्र ह कि वह ऐसी 
स्थिति म राज्यपात के प्रतिवेदन के बिना भी कार्य कर सकता 6, जबकि वह अपनी 
जानकारी म लाये गये तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता ह कि अनुच्छेद 356 
को किसी राज्य में लागू करना उसे अपने सवेधानिक दायित्व को निर्वहन के लिये आवश्यक 
हो गया हो। 
जम्मू-कश्मीर क लिय संविधान में पृथक व्यवस्था की गयी ह 

जम्मू आर कश्मीर के सविधान वीं धारा 92 के अनुसार राज्य के सवधानिक 
तत्र के विफ्ल होने की दशा मे- 

यदि राज्य के राज्यपाल को यह अनुभव हो कि ऐसी स्थिति उलल हो गयी 
हं॑ जिसमे कि राज्य का शासन सविधान (जम्मू व कश्मीर का सविधान) के अनुसार नहीं 
चलाया जा सकता ठो राज्यपाल उद्घोणणा द्वारा- 

(!) राज्य सरकार की शक््तियाँ अपने हाथो में ले सकगा साथ ही उदघोषणा 
को प्रभावी बनाने के लिये सविधान के किन्हीं उपबन्धो को पूर्ण या आशिक तोर पर 
निलम्बित कर सकता हं। 

लेक्नि राज्यपाल को उच्च न्यायालय की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं होगा। इस प्रकार की उदघोषणा छ माह तक वी अवधि के लिये ही प्रवर्तन में 
रहेगी। 

इस प्रकार की उद्घोषणा बिना राष्ट्रपति की सहमित से जाग नहीं की जा सकती 
ह। इस प्रकार वी उदपोषणा के विधान मण्डल की सहमति आवश्यक ह। 


ज्ञातव्य ह कि जम्मू व कश्मीर में छ माह तक राज्यपाल झा शासन' ही लागू 
गहता ह। छ मार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी यदि उदघोपषणा को जारी 
रखने की थावश्यक्ता हुयी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता हं। ह 

राज्य म राज्यपाल का शासन 27377 का पहली ब्यर लागू किया गया था 
जब काग्रेस पार्टी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सत्तार्ट नश्नल कांग्रेस से 
अपना समथन वापस ले लिया ओर राज्यपाल श्री एल के झा ने इसके साथ ही विधान 
सभा भग कर दी थी। राज्य विधान सभा के लिये हुये चुनावों के पश्चात नेशनल काफेस 
कः नेता शेख अब्दुल्ला ने 9777 को मुख्यमत्री का पद ग्रहण क्या दूसरी बार 7386 
को जब गुलाम मोहम्मद शाह वाली नेशनल काफेस (खालिदा ग्रुप) को काग्रेस ई पार्टी का 
समथन नहीं रहा राज्यपाल श्री जगमोहन ने जम्मू व कश्मीर के सविधान की धाग 92 के 
अनर्गत राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जो 6986 को समाप्त हो गया आर उसके 
वाद राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 

राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया के सबध में आपत्ति होने के कारण नेशनल 
काग्मेस के डॉ फास्ख अब्दुल्ला के द्वारा भूतपूर्व राज्ययाल जनरल के. वी कृष्णराव को श्री 
जगमोहन ने राज्य म राज्यपाल का शासन लागू कर दिया। विधान सभा निलम्बित रखी 


गयी जिसे बाद मे 2290 को भग कर दिया गया। 


अनुच्छेद 356 में किये सर्वेधानिक-सशोधन 

सविधान प्रवर्तन के बाद से अनुच्छेद 356 मे अब तक कुल आठ सशोधन किये 
जा चुके ह लेक्नि इन सशोधना मे 38 वा 42वा 44वा सशोधन बहुत महत्वपूर्ण ह। 

सविधान के 36व सशोधन द्वारा अनच्छेद 356 मे एक नया खण्ड (5) रखकर 
अनुच्छेद 356 के अधीन आपात कालीन शक्तियों की घोषणा करने म राष्ट्रपति के निर्णय को 
अतिम बना दिया गया था अर्थात्‌ राष्ट्रपतिकी सस्तृति अतिम आर निश्चयात्मक होगी आर उसे 


८ इस सशोधन विधयक को ससद के समक्ष 


कमी भी न्यायालय म चुनाती नहीं दी जा सकेगी। 
। राज्या म राष्ट्रपति शासन पृष्ठ 26 99] पूर्वोक्‍्त 
2 संविधान (38वाँ सशोधन ) अधिनियम 975 द्वारा अत स्थापित 


कि, 


पञ् करते हुये तत्कालिन विधि मत्री ने कहा था कि यद्यपि इन अनुच्छेदा की भाषा म यह स्पष्ट 
ह कि उदघोषणा सबंधी मामलो मे राष्ट्रपति राज्यपाल ओर प्रशासकम की वयक्‍क्तिक सतुष्टि ही 
अतिम ह आर सविधान निर्माताओं का भी यही विचार था। इनका मत था कि सविधान लागू 
हाने के बाद से ही न्यायालय का यही विचार रहा ह कि उबत जनन्ठता मे वर्णित कार्यपालिक 
प्रमख का निर्णय अंतिम ह आर उसकी जाच न्यायालय नहीं कर सकता ह। 

इस सशोधन को दृष्टि म रखते हुये 977 म उच्चतम न्यायालय ने अपने 
निर्णय म यह निर्णित किया था कि उपरोक्त मामले का न्यायिक पुरावलोकन नहीं किया 
जा सकता आर न्यायालय के निर्णय के आ जाने के तुरन्त बाद केद्ध सरकार बखंस्त कर 
दी गयी थी। 

न्यायालय द्वारा दिये गये इसी निर्णय के आधार पर कन्द्र सरकार को पुन 
राय्य सरकार की बर्खास्तगी की कार्यवाही करने का प्रोत्साहन पराप््हआ जबकि 980 में 
सत्ता म आने पर उसी आधार पर पुत्र ने राज्यों की विधान मण्डलो का विघटन कर 


दिया गया था। 


42वा सज्ोधन 

यद्रपि 38व सशोधन अधिनियम द्वारा हीं यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि 
राष्ट्रपति द्वागा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकती, परन्तु 42वे 
सविधान सशोधन द्वारा न्‍्यायालयो को उनके सविधान सशोधन अधिनियम को असवेधानिक 
पोधित करने के अधिकार से भी वचित कर दिया गया था। जिसके द्वारा यह व्यवस्था 


३ ३ 


कर दी गयी कि 42 वे सशोधन अधिनियम 976 के पास होने से पहले या उसके 
पश्चात कयि गये कसी सशोधन को न्यायालय में चुनोंती नहीं दी गयी जा सकती। इस 
प्रमर ३३ व सशोधन द्वारा की गयी व्यवस्था को 42 वे सशोधन के बाद आर अधिक 


पृष्ठ कर दिया गया। 


] विधिमत्री श्री शतिभूषण ने यह प्यक्तव्य 977 म सवाच्च न्यायालय द्वारा दिये गय निर्णय 
वा बाद वहा था। दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 2 अप्रैल, 977 
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एक अन्य परिवर्तन जो उपरोक्त सशोधन द्वारा सबंधित अनच्छत म क्या गया 
था कि इम्र अनुच्छेद के अधीन जारी कि गयी प्रत्येक उदपोपणा का ससद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष जायेगा आर यदि ससद के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर इसे पास कर 
देते ह तो उदपोषणा एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी बनी रहेगी, जबकि पहले ससद द्वाग 
अनुमोदित हो जाने के पश्चात्‌ 6 माह तक ही लागू रह सकती थी। 

इस प्रकार उपरोक्त सशोधत द्वारा न्‍्यायापालिक के अधिकारा को सीमिन करने की 
कोशिशि की गयी थी। साथ ही अनुच्छेद 74(2) मे सशोधन वरके राष्ट्रपति के अधिकारा को 
भी सीमित करने का प्रयास क्या था। जिसके द्वारा यह व्यवस्था का दा गयी थी कि राष्ट्रपति 
अपने मत्रिपरिषद वी सलाह के अनुमार ही कार्य करेगा। इस प्रकार इस सशोधन द्वारा केद्ध का 
राज्य सरकारों के बने रहने अथवा भग कर देने के बारे में पूर्ण स्वतन्रता दे दी गयी थी, इस 
प्रकार राज्या पर केनच्र को हावी कर दिया गया था। 


44वा सशोधन 

975 मे घोषित आपात काल के बाद जब जनता सरकार सत्ता म आयी तब 
उसने उन प्राविधाना में सशोधन करने का निश्चय किया जिसका सहारा लेकर कोई भी 
सरकार तानाशाह बन सकती थी, जिसके तहत जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किये गये 
थे, प्रजातत्र तथा समाचार पत्रों की स्वतनत्रता का गला घोट दिया गया था, नाकरशाही को 
भवभीत कर दिया गया था, विपक्षी नेताओं वो जेलो मे नजर बद करके विपक्ष की आवाज 
को दबा दिया गया था। इन्ही नरिस्थितियो की ध्यान म रखते हुये जब 977 में जनता 
पार्टी की सरकार सत्तारूढ हुयी तब 978 मे सविधान का 44 वाँ सशोधन अधिनियम 
पास किया गया। 

चूँकि ]/75-77 के दारान आपावकालीन शक्तिया का सावधिक दुरूपयोग किया 
गया था ट्सलिये 34व सशोधन द्वारा उन शक्तियों के दुरूपयोगकों रोकने वे लिये निम्नलिखित 


उपाय किये गयवे। 


! राष्ट्रपति राज्यों में आपात सबधी उद्घोषणा उस समय तक नहीं कर सकता 


था जबकि संघ का मत्रिमण्डल लिखित रूप से ऐसी उदपरापणा करन की सिफारिश राष्ट्रपति 


से नहीं करता। इस सशोधन से पहल सविधान म इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। 


2 44 व सशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 के सबंध में पुन न्यायालय को न्यायिक 


आर 


पुनरावलोक्न का अधिकार दे दिया गया जबकि ज्ञातब्य है कि 38वें सशोधन द्वारा यह 
व्यवस्था कर दी गयी थी कि आपात उद्घोषणा को न्यायालय में चुनाती नहीं दी जा सकती 
५. लक 
थी 7 

44व सशोधन द्वारा अब अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का न्यायिक 
पुरर्विलाक्न उसी आधार पर हो सकता हं जिस पर व्यक्तिगत समाधान पर आधारित 
कायपालिका का कोई निर्णय प्रश्गगत किया जा सकता ह॑ ज॑से- 

(क्) सविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा शक्ति जिस प्रयोजन वे लिय दी गयी 
है, उससे उदपोषणा के आधार का कोई सबंध नहीं ह या वह उससे सुसगत नहीं ह, 
दूसरे शब्दा म॑ जहा राष्ट्रपति के समाधान आर बताये गये कारणा के मध्य कोई युक्तियुकत 


सवध नहीं ह। क्योंकि ऐसी स्थिति मे यह कहा जा सकता हे कि राष्ट्रपति का समाधान 


] यदि एसी व्यवस्था सविधान के अनुच्छेद 352 के सबध म की गयी थी लेकिन बाद म उसे 
अनुच्छेद 356 के विषय में भी एक परम्परा के रूप में स्वीवार वा लिया गया। जैसा कि 
भूतपूव राष्ट्रपति श्री आर वेकेट्टरमन ने अपनी पुस्तक म स्पष्ट क्या है कि-- 6 कफ़ाट्आकला। 
५0प0 0 2 4 आहट 0 छा ज्वणा गाते प5९८ 00५५ 0॥५7९५)2 ४७4० 
ड़ / 70(0ालालातवाता क0 धीवा [९५ गव्पत 0 पातवातवा५ व0॥7 ॥0 
('ंजाए। गापे पीर (५क्पैटा$ वच्ववै [0 (0॥5॥70५ ॥0 ५ वाताथ। 0 (५७ ७50५)7 
()0६ धता।एऐं १ जाएच(्ंगतवा। "टतवा५ष 0५ जा हरि शाकिया गाए) | 496 
संविधान 38वा सशोधन अधिनियम 975 द्वारा खण्ड (5) अन्तस्थापित वित्या गया था। इसवेः 
स्थान पर सविधान का 44वा सशोधन, 978 से दूसरा खण्ड रखा गया ह। इसस पूर्व यह 
उपबध था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उद्गेषणा का न्यायित्रा पुर्तविलाकन किसी आधार पर 
नहीं हा सवात।। भारत की साविधानिक विधि डीडी पृष्ठ 447 

3 राजस्थान राज्य बनाम भारत सघ 977 एससी 36! (पैरा 24) (राज बनाम भारत सषछ 

[982 एससा 70 (पर 27) मे अनुसरण विया गया। 


>> 


्स्‍जे 
>> 


नहीं हुआ ह आर अनुच्छद 3556 के अधीन शवित के प्रयोग क तलिय पमाधान का होना 
पृव शर्त ह। 


। कयाकि ऐसे कायूनी 


(ख) अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति का प्रयोग दुर्भावपूर्ण ह 
आदेश का जो सदभावपूर्ण नहीं हैं विध म कोई अस्तित्व नहीं होता। ४ 

सविधान में कये गये इस महत्वपूर्ण सशोधन के बाद टुर्ावना पूर्ण दुस्पयोग 
के आधार पर की गयी उद्घोषणा की प्रवृत्ति पर अकुश लगाने म कुछ दर से सफ्लता 
मिली क्‍्याक्ति यह अधिकार राज्य सरकारा से छीना जाना उचित नहीं था कि वो उदघोषणा 
को वधता को न्यायालय म चुनांती दे सके।” 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अपने महत्वपूर्ण फ्सले के बाद यह 
धारणा पुष्टि होती ह कि न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित करना 
उचित नहीं है क्याकि यदि सधीय सग्कार द्वारा राज्यों की स्वतत्रता का हरण होता ह॑ तब 
उस स्थिति म ससद दो माह तक जबकि प्रस्ताव को उसके समथ प्रस्तुत न किया जाय 
केद्र के फ्सल के विरुध कुछ भी करने म असमर्थ होती ह। 

जबकि ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही केन्द्रिय सरकार पर अकुश का काम 
काती ह। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के केन्द्रीय सग्कार द्वारा मध्य प्रदेश 
सरकार की वर्खास्तगी को अनुचित घोषित कर दिया। बहुमत से दिये गये अपन फसले 
म न्यायालय ने कहा कि राज्यपालकी रिपोर्ट में राज्य में सवेधानिक तत्र विफल होने से 
सवभी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। केन्दध द्वारा की गयी कथित कार्यवाही अनुच्छेद 
» 


ह्त्घ 


356 की परिधि के बाहर थी। 


] राजस्थान राच्य बनाम भारत संघ' वहीं पेश 23 

एसामिय्टड ट्रासपाटस बनाम भारत सप्र 4978 मद्रास ]73 

मध्य प्रदश उन्‍्च न्यायालय वा पेसला व इसी निर्णय ते विरूद्ध सवान्च न्यायालय वा निर्णय 
इमी कथन की पृष्टि वरता है। 

+ मदर लाल पटवा दताम भारत संघ एुआई आर एम पी अक्टूयर ॥993 वाल्यूम 80 25 
सुंदर लाल पटठा बनाम वही 


कक । 


॥ 2 


+ #7 
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बाद में सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने महत्वपूर्ण फ्सले म यह स्वीकार किया 


कि गष्टरपति शासन लाएू करने की उद्घोषणा का न्यायिक पुतरावलोकन (क्या जा सकता 
] 


ह) 


क्र श् 


आर यदि वह अवेध पाया जाता ह तो न्यायालय को यह अधिकार ह कि वो भग 
विधान सभा को पुनरूज्जीवित कर सकता ह। इसे प्रकार >्योयालेय थे आपने पूर्व के फेसले 
को बदलते हुये निर्णय दिया 977 के फैसले मे जहा सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर 
निर्णय देने से इनकार कर दिया था कि उक्त मामले का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया 
जा सकता क्‍्याकि यह मामला राजनीतिक ह॑ जिसके सबंध में राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप 
से पन्तुष्ट होने को ही अतिम निर्णय माना जा सकता हं। लेक्नि इस सबंध मे ज्ञातब्य 
ह कि न्यायालय द्वारा 42 वे सशोधन के बाद भी न्यायालय वी अधिकारिता के वर्णन 
को ध्यान म रखते हुये उसके औचित्य पर विचार किया जा सकता था। हे 

! एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो इस सशोधन द्वारा कया गया वो उद्घोषणा 
की अवधि के सबंध म था। 42व सशोधन द्वारा जबकि उद्घोषणा वी अवधि छ माह 
से बटाकर एक वर्ष कर दी गयी थी, उसे पुन 44वें सशोधन द्वारा 6 माह कर दिया 
गया था इस प्रकार राज्यों में स्वेधामिक तत्र के विफल होने से संबंधित उद्घोषणा दो 
माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व ससद के दोनां सदना से अनमति लेने अनिवाय ह 
आर इस प्रकार एक बार ससद की अनुमति मिल जाने के पश्चात्‌ यह उद्धोषणा 6 माह 
तक जारी रह सकती थी लेकिन एक वर्ष से अधिक कीं अवधि म उद्घोषणा के प्रवर्तन 
के लिये यह उपवन्ध कया गया था क्- 
! जब कि ऐसी उद्घोषणा जारी करते समय अनुच्छेद 352 के तहत आपात 


उदठघोषणा प्रवर्तन मे हो। 


! पृवरधृत 

वहीं 

3 इस संय्ध मे यह ध्यान देने योग्य बात है किः सदेधानिक बाध्णता या बाद भी न्यायालय ने 
साथ ही यह भी स्वीवार किया था कि राष्ट्रपति वी सतुप्टि वा बवल अपवादात्मक मामला 
मे ही न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा जिन मामला के तथ्य स्वावार किये गये हो या 
प्रवट कयि गये हा -राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, एआई आरएस सी 977 पृष्ठ-36] 


[-) 


अम्मा, 


2 चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर द कि जाम चुनाव कराने म कठिनाई होने 
के कारण उदपोषणा का बने रहना आवश्यक ह। क 

इस प्रकार राष्ट्रति शासन को राज्या म उपयुक्त शर्ता के होने पर ही एक 
व स अधिक की अवधि के लिये जारी रखा जा सकता ह। जब कि इससे पूर्व इसे 
केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसा,, ससद की मजरी से तीन वर्षा तक बढाया जा सकता था। 
लकिनि 48व सशोधन द्वारा पजाब राज्य के सबंध में अनुच्छेद 356 के खण्ड में एक नया 
उपवध जोड़ा गया जिसके द्वारा 44वें सशोधन द्वारा कयि गये सशोधन म॑ परिवर्तन कर 
दिया गया जिसके द्वारा पजाव राज्य के सबंध में यह व्यवस्था का गयी कि एक वर्ष की 
समाप्ति के बाद की अवधि मे इससे पूर्व राष्ट्रपति शासन सबधी उद्घोषणा को जारी रखने 
के लिये कुछ शर्त रख दी गयी थी, क्योंकि पजाब राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के कारण 
चुनाव कराना सभव नहीं था। बाद म 59वा, 60वा आर 64 वा मशोधन करके अधिकतम 
तीन वा की अवधि का बढाकर पाच वर्ष के लिये कर दिया गया।” लेक्नि यह व्यवस्था 


कवल पजाब राज्य के सबंध में ही की गयी थी अन्य राज्य के लिये नहीं।” 


पजाव रग़ज्य से सबधित सशोधन तथा उसके संद्धान्तिक परिणाम 

पजाब के सबंध म अनुच्छेद 3556 में अनेक बार सशाधन किये गये ह। 
जसाकी आगे के अध्याय मे स्पष्ट भी किया गया है कि पजाब राज्य में सादंधिक अवधि 
तक राष्ट्रपति शासन रहा है। ये सभी सशोधन इसके खण्ड(5) मे एक उपखण्ड जोड कर 
क्या गया है। इस खण्ड में समय-समय पर एक वर्ष की समाप्ति से आगे कसी अवधि 
के लिये क्रमश दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष तथा पॉँच वर्ष क्या गया है। वास्तव में 
पंजाब म विधान सभा का चुनाव 9 फरवरी 992 को हुआ। थहाँ पर संसदीय निवाचन 


]959 मे हुई थे। लेकिन विधान सभा का नि्वचिन ]989 मे नहा क्या जा सझा। 


]. ०0-व सशाबन अधिवत्रियम द्वारा यह व्यवस्था की गई था कि [987 वा था गयी उदघोषणा 
पर उपर्युवत्त शत लागू नहीं होगी ।-भारत की सर्वेधानिवा विधि डॉ डाडा बसु, पृष्ठ-447 
भारत की सविधानिक विधि-- डीडी बसु, पृष्ठ-447 

सविधान वा 68 वाँ सशोधन अधिनियम 99] द्वारा [23 99] बा अत स्थापित, वही 


[3 


६ 


(+> 
!_/ 


पजाव म राज्य विधान सभा के चुनाव राजीव लागवाल झमझात के बाद सितम्बर 
985 को कगये गये। जिसके फ्लस्वरूप अकालीदल की सरकार सतारूढ हुयी लेक्नि 
उसका पतन मई 987 को राज्य में आतक्वादी कार्यवाहियों के काग्ग हो गया। इसके 
बाद करीब 4 वर्ष 9 माह के बाद विधान सभा का चुनाव कराया जा सका। 

अनुच्छेद 356 मे अवधि के सबंध में दो प्रकार की व्यवस्था वी गयी ह। 
एसी उदघोषणा कसी भी पक्ष में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत नहीं रहेगी । एक वर्ष की 
समाप्ति से आगे की अवधि के लिये ससद के द्वारा तभी बढाया जा सकेगा, जबकि 
सवधित राज्य म निम्न प्रकार की स्थिति हो। 

!' राज्य के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी हिस्स म अनुच्छेद 352 के तहत 
आपत्तिकाल की उदपाषणा लागू हो। 

2 निर्वाचन] आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य की विधान सभा के साधारण 
निवाचन क द्वराग उसका गठन नहीं क्या जा सकता हो। 

इन दोनो व्य्वस्थाओं के मध्य सामजमस्य स्थापित करना आवश्यक ह। 3 वर्ष 
की अवधि मूलरूप से अनुच्छेट 356 में विद्यमान हे आर इसम सविधान के 44वें सशोधन 
द्वारा भी परिवर्तन नहीं किया गया। 44वे सशोधन के द्वारा सामान्य तथा इस अनुच्छेद के 
अन्तर्गग जारी की गयी उदघोषणा की अवधि एक वर्ष तक सीमित कर दी गयी ओर 
अर्यक्तं प्रतिबन्धा के अन्तर्गत इस अवधि को बढाने की व्यवस्था की गयी हं। इससे एक 
निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता हे कि किसी भी अवस्था म अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 
पृक्त गज़्य में तीन साल से अधिक लोकप्रिय सरकार को स्थगित नहीं रखा जा सकता 
अथात तीन वष के अदर अनिवार्य वह विधान सभा का चुनाव हो जाना चाहिये। 

यहाँ एक आर परिस्थिति उत्पन हो सकती है जसा की खण्ड 5 म वर्णित भी किया 
गया ह कि अनुच्छेद 352 या 360 के अन्तर्गत यदि उद्घोषणा जारी की जाती हं, अर्थात्‌ 
आपनिकाल घोषित कर दिया जाता है, तो इनको अवधि एक दूसरी परिस्थिति के अन्तर्गत निर्धारित 
हागी जो तीन वर्ष से अध्कि भी हो सकती हे। ऐसी परिस्थिति म क्‍या विधान सभा का 
चुनाव करवाना सभव हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह नहीं हैं कि अनुच्छेद १52 या 360 के 


(2 
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अन्नगत यदि उद्पाषणा जारी की जाती है, तो विधान सभा या लाज सभा का चुनाव नहीं हो 
सक्ता। 965 म भारत पाक युद्ध के समय अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गयी 
था लोक्नि १०67 म विधान सभा और लोक सभा के चुनाव कराये गये जब वह उद्घोषणा चल 
ही रही थी। 97] म भी भारत पाक युद्ध के समय अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत उद्धोषणा जारी 
की गया आर पुन 25 जून 975 को अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत दूसरी उद्घोषणा जिसे आन्तरिक 
आपातकाल की सज्ञा दी गयी जारी की गयी ये दोनो उद्घोषणा लागू थी जब 977 में लोक 
समा के निवाचन कयये गये। उपर्युक्त दृष्टान्त बाधकारी अभिसमय के रूप म स्थापित नहीं है । 
इसलिये यह समव ह कि अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत की गयी उदघोषणा का काल तीन साल से 
ज्यादा हो जाये आर विधान सभा के विधान का समय 3 वर्ष से ज्यादा से जाये आर इस अवधि 
के दारान विधान सभा का निर्वाचन कराया जाना सभव ना हो सके। जमा की पज़ाब में किया 
गया व हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया जहाँ राज्य में आतकी गतिविधियों के चलते 
राज्य विधान सभा का निवर्चिन कराया जाना सभव नहीं हो पा रहा ह। पजाव म व वर्तमान म 
जम्मू कश्मीर के सबंध में जो व्यवस्था अपनाई गयी ह वह वास्तव म ऐसी प्राक्रया ह जिसके 
द्वारा तीन वर्ष की अवधि की व्ययस्था खण्डित नहीं हो ती आर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी 
की गयी उदघोषणा की तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिये भी बटाया जा सकता ह। यदि 
इस प्रकार की व्यवस्था बिना सशोधन के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी उद्घोषणा को तीन 
साल से अधिक की अवधि के लिये बढाया जाता है तो इसके लिये बिवाद उत्पन्न होगा और 
मामला न्यायालय तक जा सकता है। इस बात को सभावना से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि न्यायालय तीन साल से अधिक की अवधि के लिये इस अनुच्छेद की उद्पोषणा को अवेध 
मान सकता ह। 

अनुच्छेद 356 की व्यवस्था उचित है अथवा अनुचित इस पर मतभेद हो सकताहे, 
लेक्नि इस व्यवस्था के विभिन्‍न पक्ष पूर देश मे समान रूप से लागू होते ह। ऐसा नहीं 
है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत देश का कोई एक अग अधिक समय तक लोकप्रिय शासन 
से वचित रहे आर कुछ हिस्से लोकप्रिय शासन से कम समय तक वचित रहे। इस प्रकार 
की व्यवस्था नहीं ह#। पूरे देश के लिये अधिकतम अवधि एक समान है। पंजाब की 


अमाधारण स्थिति को फारण वहां पर निर्वाचन कगना प्राय असभव हो गया था। प्राय 


सभी राजनीतिक दलों का यह मत था। अकाली दल के कुछ गुटों को आर कुछ अन्य 
दला को छोड कर कि यदि पजाब मे निर्वाचन कराया जाता तो यह निर्वाचन खालिस्तान 
ध 


के बार म एक प्रवार का जनमत सग्रह हो जाता। लेक्नि सवधानिक व्यवस्थाओ के 


अन्‍ल्‍्गत अनुच्छेद 356 को ज्यादा दिनो तक लागू करना सभव नहा था, अत राज्य कीं 
स्थितिया को टेखते हुये अनुच्छेद 356 में सशोधन करना पड़ा आर सामान्यतः अधिकतम 
अवधि जो 44व सशोधन बाद एक वर्ष था, वह पजाब के लिये बटाकर चार वर्ष आर 
उससे अधिक हो गयी। लेकिन केवल इस प्रकार की व्यवम्था विशेष स्थितियो तक हीं 
सीमित ह। मुख्य उद्देश्य उस राज्य विशेष को देश में बनाये रखना था।£ 

यहाँ एक संद्धान्तिक सम्भावना सामने आती हँ कि एक सतारूढ दल या गुट 
जो ससद को देनो सदनों में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर चुका ह वह देश के किसी भी 
भाग को लोक्तातिक शासन से वचित कर सकता हे। ऐसी स्थिति वाउनीव ह अथग नहा 
ट्सका निर्णय अत्यन्त कठिन है आर भिन्‍नभिन मत प्रतियद्धता ये आधार पर प्रक्ट क्य 
जा सकते ह। लेक्नि इतना तो निर्विवाद है कि सविधान म पनाब व जम्मू व कश्मीर 
का द्रष्टाना भद भाव का आधार रखता ह तथा स्वेधानिक शासन का यह सिद्धान्त भी 
खण्डित हो जाता ह कि यदि कोई महत्वपूर्ण अल्पसख्यक वर्ग कमी सशोधन का विरोध 
करता है तो वह सशोधन उचित नहीं हैं। इस धारणा के पीछे एक राज्नीतिक दृष्टिकोण 
ह। सविधान एक राजनीतिक सतुलन है ओऔर यदि समाज का कार्द वर्ग सविधान की 
व्यवम्था से असतुष्ट है, तो सविधान में नया राजनीतिक सतुलन प्राप्त करना चाहिये ओर 
यह सतलन आपसी विचार विमर्श से ही प्राप्त हो सकता है सवधानिक सशोधनो से 


नही | 


! एसी ही स्थिति वतमान जम्मू व कश्मीर की हो गयी है, जहां बद्ध सावार वी इच्छा के 
विपरात निर्णय दत हुये चुनाव आयोग ने राज्य म निर्वाचन वरान से इनवार वर दिया क्योकि 
उसवा विचार म राज्य म वर्तमान स्थिति मे निष्पक्ष चुनाव वराना सभव नहीं हं-- दनिक 
जागरण ५ दिसम्बर 995 

> पहल पजाय क लिय पुन जम्मू कश्मीर राज्य के लिये। 


अध्याय 2 


संविधान निर्माताओं द्वारा 
अनुच्छेद 356 पर व्यक्त विचार 


संविधान निर्माताओं द्वारा 
अनुच्छेद 356 पर व्यक्त विचार 


अनुच्छेद 356 के सम्बन्ध में सविधान निर्माताओं के विचारों को जानना केवल इसलिये 
आवश्यक नहीं ह कि वे निर्माता ओर श्रेष्ठ ब्यक्ति थे, परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हाने जो भी विचार 
रखे थे वो आगे अने वाले समय में शासकों के लिये मार्ग दर्शक सिद्धानता के रूप म पथ 
प्रदशन करते हैं । 

उनके विचारों से यह स्पष्ट होता हे कि इस उपबध को केवल ५935 के अधिनियम 
म होने के काग्ण की नहीं लिया गया ह परन्तु सविधान निर्माता इस बात को भलीभाँति जानते 
थे कि भारत अत्यधिक विभिनताओं वाला देश हं जहाँ के समान म अत्यधिक सामाजिक व 
आर्थिक वषमता व्याप्त ह, जिसके फ्लस्वरूप राज्यों को हिसक उथल-पुथल तथा जिन पर काबू 
पाना राज्य की क्षमता तथा सशाधनों की सीमा से बाहर हो सकता हे जिससे राज्य को आन्तरिक 
दुर्व्गवस्था कासामना रूरना पड़ सकता हे। साथ ही वे इस तथ्य से भी परिचित थे कि देश के 
निवासियो को सरकार की ससदीयप्रणाली का कोई अनुभव नहीं है ओर न ही गहन परम्परा | 
फ्लस्वरूप कसी राज्य के सवेधानिक ढाचे के शिथिल होने की पूर्ण सम्भावना हे ऐसी स्थिति 
से बचाव के लिये सद्च को यह दायित्व सोपना जरूरी समझा गया कि प्रत्येक राज्य का शासन 
सविधान के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं आर यदि ऐसा नहीं होता तो केन्द्र राज्य प्रशासन 
में दखल दे सकता हे। 

वर्तमान मे संविधान के भाग 8 के अन्तर्गत अपबन्धित अनुच्छेद 356 जिसके द्वारा 
केद्ध गज्यों में राष्ट्रपति शासन को उद्धोषणा कर सकता है। सविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 
278 के अन्तर्गत उपबाधित था। “ 
! सविधान की प्रारूप समिति ने प्रान्तीय सविधान समिति द्वारा निर्मित अनुच्छेद 


ऐ] 


[88 को रद्द कर अनुच्छेद 278 का प्रावधान कया था । यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
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पूर्व के अनुच्छेद 88 मे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाये जाये की शक्ति गष्टरपति म ना निहित 
कर राज्यो म निहित कर दा गयी थी। 

यदि किसी राज्य अनुच्छेद 88 यह प्रावधान करता था कि कमी राज्य का राज्यपाल 
इस वात से सन्तुष्ट हो जाये कि कसी राज्य म अपात की गभीर स्थिति उत्पन हो गयी ह, 
जिससे राज्य का शासन सवंधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाना असनव हो गया हो तो 

वह राज्य प्रशासन को ज॑ंसा कि घोषणा में घोषित क्या गया हो, राज्यपाल स्वय ग्रहण कर 

सकता था साथ ही घोषणा मे ऐसे आवस्मिक स्वंधानिक प्रावधान निहित थे जा कि राज्यपाल 
की दृष्टि में घोषणा के लक्षय को पूरा करने के लिये आवश्यक प्रतीत हा । * 

इस घोषणा के द्वारा कसी राज्यपाल सम्बन्धित राज्य प्रशासन का पृण रूप से या 
आशिक रूप से निरस्त कर सकता था। लेकिन अनुच्छेद के तदत गज्यपाल को यह अधिकार 
नहीं दिया गया था कि वो राज्य के उच्च न्याययलय से सबन्धित स्ेधानिक क्रियाओ को निरस्त 
दसवें 

लेक्नि घोषणा के पश्चात कार्यवही की सूचना राष्ट्रपति को तुरत देना आवश्यक था, 

जिससे राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार या तो घोषणा को जारी रख सकता था या निरस्त कर सकता 
था आर ऐसी व्यर्यवाही को सविधान के अनुच्छेद 278 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के तहत कर सकता 
था साथ ही उपरोक्त अनुच्छेद 88 के अर्न्तगगत की गयी उद्घोषणा का क्रियान्वयन दो सप्ताह 
बाद स्वत समाप्त हो जायेगा। यदि राज्यपाल द्वारा उसे पूर्व ही समाप्त करने की घोषणा न गयी 
हो या राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक घोषणा द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है।“ 

इस प्रकार अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को पूर्णत अपने विवेक के आधार पर कार्यवाही 
करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 

इस प्रकार पूर्व में उपबन्धित अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत राज्यों के राज्यपाल ही यह 
अधिकार निहित कर दिया गया था।कि तो अपने विवेक के आधार पर कायवाही कर सकता था 
कि जिसके आधार पर राज्यपालो को राज्य के प्रशासन में अनायास ही ह्म्तक्षप बा अधिकार 
मिल जाता था। भविष्य मे इससे होने वाली परेशानिया को देखते हुये गहन बिचार विमर्श के 
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वाद अम्बेदकर की अध्यक्षता वाली प्रारुप समिति ने इस प्रावधान को पूर्णत ममाप्त कर दिया 
धाव इसके स्थान पर राज्यों में सकक्‍ट उत्पन होने सवधी प्रावधाना का अनुच्छेद 27 ए व 
अनुच्छेट 278 के अर्नगत उपबधित कर दिया जिसके अर्न्तगत राज्यपालो के स्थान पर कार्यवाही 
का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को निहित कर दिया जिनके प्रावधान प्रारूप सविधान म अग्रलिखित 
के 

इस प्रावधान में केन्द्र का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि केदच्ध राज्यों को 
वाध्य आक्रमण व आनरिक अशान्ति से सुरक्षा प्रदान करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करना सघ 
का ही दायित्व था कि राज्य का शासन सविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता रहे। 

अनुच्छेद 278 केन्द्र को यह शक्ति प्रदान करता था कि यदि राष्ट्रपति राज्य पाल 
की रिपोर्ट से या 'अन्यथा' यह ज्ञात हो जाय कि रान्‍्य का शासन सविधान के प्रावधानों के 
अनरूप नहीं बलाया जा रहा हो तो राट्रपति राज्य में सवेधानिक तत्र विफल होने की घोषणा कर 


है 
सकता था।7 


गष्टपति ऐसी उदघोषणा द्वारा 

। सवधित राज्य की कार्यपालिका के सभी कृत्य अपने अधीन कर सकता था लेकिन 
राज्य के न्यायालयों पर राष्ट्रपति की तत्सबधी उदघोषणा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। 

2 राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य की विधान मडल की सभी शक्तिया को ससद में 
अमनिहित कर सकता था। 

ऐसी उदघोषणा का प्रभाव समान्यत दो माह निर्धारित था यदि इस दारान ससद 
ने इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन नहीं प्रदान कर दिया हो। यदि ससद के दोनो सदनों 
द्राग पाग्ति सकक्‍लल्‍प द्वारा इस उद्घोषणा का विस्तार कर दिया जाता तो यह वृद्धि एक 
बार म छ माह से अधिक की अवधि के लिये नहीं हो सकती थी आर पुन अवधि की 
समाप्ति पर 6--6 मास की अवधि के लिये इसका विस्तार किये जाने का प्रावधान था 
लक््नि कसी भी दशा में इसका विस्तार तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिये नहीं 


हा सकता था। 
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अनुच्छेद 278 म यह भा व्यवस्था थी कि राज्यो म गष्टपति शासन के दारान 
णज्य के विधान मडल की शक्तियाँ ससद के अधीन प्रयोप्तव्य होगा आर यदि ससद का 
अधवशन नहीं चल रहा को तो इस उदघोषणा के अधीन राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लिय 


| उनका विचार था कि जब इस सिद्धान्त को स्वीकार कर 


अध्यादश जारी कर सकता था। 
लिया गया था तो यह प्रस्तावित कया गया कि यदि कसी राज्य के राज्यपाल को यट 
प्रतीत होता ह कि राज्य का प्रशासनिक तत्र विफल हो रहा हैं जो कि राज्य के संविधान 
के अन्तगत निर्मित कया गया था, तो उसे स्वयं यह अधिकार था कि राज्य का प्रशासन 
[5 दिनो के लिये अपने हाथो में ले सकता था आर द्रस टागन इसकी सूचना 
जिसम कनच्र अनच्छेद 278 के अर्न॑गत कार्यवाही कर सकता था।लेक्नि राज्यपाल को 
दिय गय प्रातब्ान को पूर्णता हटा कर इस अधिकार को सीधे राष्ट्रपति म ही निहित कर 
दिया गया क्योकि यदि राष्ट्रपति को अतिम तार पर राज्य के आशतरिक मामलों म सवापरि 
शक्ति सुपुद कया जाता ह तो यह उचिन होगा कि शुरू म ही गष्टपति गग्यपाल की 
ग्पिट अथवा स्वविवेक से सीधी कार्यवाही कर। अत इस व्यवस्था की स्थावना के बाद 
अनुच्छेद ७8 को सविधान के रखने का कोई आचित्य ही नहीं था।“ 

अनुच्छेद 277 ए जिसम सशोध्न करके उसे भी नये रूप म प्रस्तुत किया 
गया था। इसे सभा पटल पर रखते हुये डा अम्बेडकर ने स्पष्ट क्या था कि वास्तव में 
वे इस बात से सहमत थे कि सविधात में ऐसे प्रावधान है, जो कि राज्यों की स्वायतता 
पर सीधा प्रहार करते है कुछ ही प्रावधात केन्द्रियकरण की प्रवृत्ति की ओर इगित करते 
ह अन्यथा सविधान चूंकि संघीय है, अत केन्द्र व राज्य दोनों का ही सविधान द्वारा पृथक 
-प्रथक अधिकाः प्रदान कयि गये ह। शज्यो को अपने अपने क्षेत्र म प्रभुल्ल सम्पन शक्ति 
बनाया गया ह। राज्यो को सविधान द्वारा निश्चित कार्य आर उत्तरदायित्व निश्चित क्ये 
गये ह जिससे राज्य अपने प्रशासनिक दायित्वों को सचालित कर सके व राज्य कानून 


व व्यवस्था की स्थापना के लिये आवश्यक विधियो का निर्माण कर सके | 
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लेक्नि साथ ही केद्ध को भी यह दायित्व सापा गया ह कि हर इकाई सविधान 
के उपवधों के अनुसार कार्य करती रहे। केद्ध को सापे गये इस दायित्व का विवरण 
अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के सविधान में भी मिलता हे। इन दोनों देशो के सविधानो में 
यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि केद्रीय सत्ता का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यो की 
वाह्य आक्रमण व आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा करे। क्योकि इन देशों के सविधान में भी 
यह स्पष्ट रूप से सपात्मक व्यवस्थाओं की स्थापग करते ह अत यह आरोप कि ये प्रावधान 
सप्वाद के मूलमूत सिन्द्धान्तों के ही प्रतिकूल है, उचित नहीं माना जा सकता क 

अत भारतीय सविधान में इसके उल्लेख को एक पक्षीव मनमाजी व अनधिकृत 
नहीं कहा जा सकता। वास्तव मे एक संघीय सरकार का यह कर्तब्य होता ह कि वे सघीय 
सविधान की रक्षा करे, जोकि कानूनन केन्र को सौपा गया हं, क्याक्िि फच्द्रीय सरकार ही 


सघ को एक सत्र में पिरोये रख सकती हे। अत अनुच्छेद 277ए के अर्न्तगत सापे गय 


।-.) 


दायित्वो को पूर्ण करे के लिये अनुच्छेद 278 उपबधित क्या गया ह' 


प्रथम सशोधन अनुच्छेद 278 में 

चूंकि अनुच्छेद 277 ए केद्ध पर राज्यो की रक्षा का दायित्व सोंपता था, अत 
अनुच्छेद 88 के स्थान पर मूल अनुच्छेद 278 में सशोधन कर यह प्रावधान कया गया कि 
राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या “अन्यथा' भी राज्यों के मामले म निर्णय ले सकता 
था, जब इस प्रकार सशोधित अनुच्छेद मे राष्ट्रपति को राज्यों मे मामले में हस्तक्षेप के मामले में 
राज्यपाल कि रिपोर्ट के बाध्यता नहीं रहेगी। राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर जब उसे उचित 


प्रतीत हो कार्यवाही कर सकता थाजबकी राज्य के प्रशासन में दखल देना आवश्यक प्रतीत हो थ 


दूसग सशोधन 
मूल अनुच्छेद मे यह प्रावधान था कि राज्य के विधानमइल के भग रहने के 


टारन उसके अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयाग ससद द्वारा किये जाने वीं व्यवस्था थी। 





र्ध 
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लेक्नि बाद म यह व्यवस्था की गयी कि ससद राज्य के विधायी कार्या के साथ स्वय 
कर सकता था या कुछ शर्तों के तहत किसी अधिकारी को यह अधिकार प्रदत्त कर दे। 


यह प्रावधान ससद के पास विधायी कार्य की अधिकता को देखते दुए किया गया था। 


तीसरा सशोधन 

अनुच्छेद 278 के अर्न्तगगत की गयी उद्घोषणा का प्रभाव दो माह बाद स्वत समाप्त 
हो जायेगा। यदि ससद के दोनो सदन उस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं कर देते हो।“ 

इससे पूर्व मूल अनुच्छेद मे यह व्यवस्था थी कि यह उद्घोषणा बिना ससद 
की मजूरी के छ मास की अवधि तक बनी रह सकती थी। सशोधित प्रावधान यह था 
दि उद्घोषणा को ससद की मजूरी मिलने पर आगे भी इसका प्रभाव बनाये रखने के 
तिये छ माह बाद ससद की मजूरी आवश्यक थी। लेकिन कमी भी अवस्था में यह 
उद्घोषणा तीन वर्षा से अधिक को अवधि के लिये प्रवृत्ति नहीं बनी रह सकती थी। 
लेक्नि डॉ अम्बेदकर ने यह सविधान सभा के समक्ष यह स्वीकार किया था कि केन्द्र 
अनुच्छेद 278 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारो का प्रयोग करने से पूर्व अनुच्छेद 277 ए 
के अन्तर्गत सविधान द्वारा सापे गये कर्तव्यों का पालन करेगा जोकि राज्य की सरकारों के 
लिये पूर्व चेतावनी का काम करेगा। 

राज्यों की आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा करेगा, अर्थात यदि किसी राज्य मे आन्तरिक 
अव्यवम्था उत्पन हो जाती है तो केद्ध का यह कर्तव्य होगा, कि वो राज्यो की सहायता 
करे । 

उनका विचार था कि यदि सविधन में इस तरह का प्रावधान किया जाना 
आवश्यक था क्योकि संघीय व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
इकाई सविधानके अनुरूप शासन चलाती रहे। 

डॉ अम्बेदकर द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखे गये इन सशोधित प्रावधानों 


पर सदस्यों द्वारा गभीर आपत्ति उठायी गयी- 
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भर 


इन प्रावधाना का मुखर विरोध करने वाल म प्रमुख माननीय सत्म्य थे। 
डा एचवी कामथ, प्रो सिव्वन लाल सक्सेना, ब्रजेश्वर प्रसाद, डॉ पी एस देशमुख 


व प हृदय नाथ वुजरू। 


आलाचना में उठाये गये प्रमुख मुद्दे - 
इन विद्वान सदस्यों द्वारा उन प्रावधान के जिन बिन्दुआ पर प्रमुख रूप से आपत्ति 
उठायी गया वे थी- 

]- अनुच्छेद 277 ए के अन्तर्गत केन्र को सौपे गये दायित्व के सम्बन्ध म जिसका 
दुरूपयोग होने की सशवना थी। 

2- अनुच्छेद 277 ए में ओर' शब्द पर आपत्ति। 

3- अनुच्छेट 278 मे उपबधित राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा 'अन्यथा' शब्द पर | 

4- अनुच्छेद 277ए व 278 को ही पूर्णत हटाये जाने की माग क्योकि सघवाद के 
मूलभूत सिद्धानतो के विरुद्ध था। 

5- राज्य के मामले में अतिम निर्णय लेने की शक्ति ससद प निहित करने की भी 
आलोचना की गयी थी। राज्य के सवेधानिक प्रधान के हाथ से इस शक्ति के प्रयोग किये जाने 
की भी आलोचना की गयी थी। 

डॉ एच बी कामथ ने सशोधित अनुच्छेद 277ए की आलोचना करने हुए 
कहा यह अनुच्छेद जो कि केद्र सरकार को राज्यो की रक्षा का दायित्व सोपता ह बहुत 
अस्पष्ट है। जिसम यह व्यवस्था थी कि-- 

।- राज्यों को वाह्य आक्रमणो से बचाना केन्ध का कतं॑व्य हे। 

2- केन्द्र राज्य को आन्तरिक उपद्रवों से बचायेगा। 

3- साथ ही केन्द्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य कि सरकार 
सविधानके अनुसार चलायी जा रही है या नही [< 

वास्तव में उनका विचार था कि अनुच्छेद 277 ए जिसके अन्तगत केद्ध को यह 
जिम्मेदाी] सापी गयी ह कि आन्तरिक उपद्रवों की स्थिति उत्पन्न होने पर वह कार्यवाही कर 
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सकता ह। वास्तव म राज्यों की स्वायत्त' को कम करने वाला प्रावधान ह, क्याकि यदि राज्य में 
कानून व व्यवस्था बनाये रखना राज्यो का कर्तव्य होता है, जबकि इस उपबध के द्वारा यह 
अधिकार केन्रीय सरकार को सविधान के अर्न्तगत स्थानान्तरित कर दिया गया था जो कि बहुत 
अस्पष्टता लिये हुए था, क्योकि आन्तरिक उपद्रव बहुत विस्तृत शब्दावली ह आर इसके दुरूपयोग 


उनकी आशका वास्तव में आने वाले समय मे निर्मूल साबित 


की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी। 
नहीं हुई दिसम्बर ,6 992 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेण, आदि राज्यों मे केवल 
आन्तरिक गठडबडी का सहारा लेकर इन बहुमत प्राप्त सरकारों को भग कर दिया गया । 

डॉ कामथ का विचार था कि इस प्रावधान को सविधान से निकाल देना 
चाहिए। क्योकि इसके रहते सघात्मक व्यवस्था केवल ककाल मात्र रह जायगी। वे इस बात 
के लिये कदापि तयार नहीं थे कि केन्र सरकार को यह अधिकार प्रदान क्या जाय जिससे 
केंद्र कानून 5 व्यवस्था की आड लेकर राज्यों के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप 
कर सकता ह॑ यह प्रावधान उस विचार से भी हटकर हैँ जिसमे यह कहा गया था कि 
प्रत्येक इकाई प्रमुख व सम्पन है आर सविधान के अधीन अपने क्षेत्र का प्रशासन स्वत 
चला सकता हं। लेकिन इस अनुच्छेद से सविधान सभा की इस मूल भावना का भी 
उल्लघन होता था।-डॉ पीएस. देशमुख का विचार था कि अनुच्छेद 277ए का प्रावधान 
जिसमे राज्य का शासन सविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा ह के आधार पर केंद्र 
को राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता हे, बहुत जटिल प्रावधान है ओर 
कसी प्रकार आपात से सबंध नहीं रखता। यह शुद्धरूप से केवल केद्धीय सत्ता द्वारा 


| 
सविधान को ऊचा रखने का प्रयास का मात्र था।| 
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सविधान सभा में सदस्यों ने चेतावनी देते हुये जहा था कि सवधानिक की या 
शुद्रिक्रण या वुव्यवस्था की आड लेकर केद्ध किसी राज्य में किन पा सहारे विधिवत चुनी 
हुयी सकारो को बर्खास्त कर सकता हे। [एक अन्य सदस्य के. सथानम का विचार था कि केवल 
इन अनुच्छेद द्वारा केवल राज्य मे केद्ध को राज्य प्रशासन में केवल उन्हीं स्थितियों में हस्तक्षेप 
का अधिकार नहीं प्रदान करता जब राज्य में असतोष उत्पन्न हो जाने के कारण जनशान्ति को 
खतरा पदा हो जाये अपितु केद्रों को यह देखने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता हं कि राज्य 
म॑ अच्छी सरकार चले दूसरे शब्दों मे वह राज्य सरकार को वाह्म आक्रमण तथा आन्तरिक उपद्रवो 
से ही रक्षा करने का ही कार्य नहीं करेगी वरन्‌ यह भी देखेगा कि राज्य की सरकार अपनी 
सीमा के अन्दर अच्छी तरह शासन कर रही है अथवा नहीं सस्थनम ने इस अनुच्छेद की 
दुस्पयोग की सभावाना ब्यक्त करते हुसे कहा कि राज्य में कुछ ऐसी भी स्थितिया उत्पन हो 
सकती ह॑ जबकी राज्य में कानून व व्यवस्था का कोई सकट ना होने पर भी गडबडी हो सकती 
हं। जो कि राज्य के शासन को स्वेधानिक पा के अनुरूप प्रशासित होने में बाचा डालती हो। 
उदाहरण के लिये यदि विभिन दलो के गठबन्धन की सरकार राज्य में सत्तारूढ हो तो उनमे 
आन्तरिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है जिसके फलस्वरूप शासन मे अवरोध उत्पन होना स्वाभाविक 
होगा लेकिन केवल इस प्रकार के राजनीतिक सकटो के समाधान के लिये केन्द्र द्वारा कार्यवाही 
क्या जाना अनुचित होगा। 

इस प्रकार यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को अनुत्तरदायी बनाने वाला होगा क्योकि 
जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति राज्य में उपस्थित होगी मतदाताओं द्वारा यह अपेक्षा की जा 
सकती है कि कद्ध हस्तक्षेप करे। उनका विचार था कि क्या इस प्रकार की परम्परा डालना उचित 
होगा वास्तव में उत्तरदायी सरकार मे राज्य मे उत्पन खतरों का सामना करने का साहस होना 
चाहिए ओर यदि ऐसा नहीं होगा तो सविधान मृतप्राय सा हो जायेगा। उनके अनुसार सविधान 
म इस प्रकार का प्रावधान रखे जाने की कतई आवश्यकता ही नहीं थी क्योकि अनुच्छेद 275 
व?76 वर्तमान का अनुच्छेद 352 केद्धीय कार्यपालिका व ससद को यह अधिकार प्रदान करता 
ह कि आन्तरिक अथवा बाह्य सकट उत्पन होने पर समूचे देश म कायवाही कर सकता है। 


. + पररष्णि। ६856 गाए वएएशा जाोदा णगा86 बरधा€४$ ह0०एटाआधधाशां ॥एणा ८ 
90009 एथए एशीाएी 8 एए्टागाए ४ 6 पटआ।र थाएं धीढ ग्राभुणााए ए 6 
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अत इस अनुच्छेद 277व 278 को सविधान मे रखे जाने का कोई आवचित्य नहीं ह। सविधानसभा 
के एक अन्य सदस्य हृदय नाथ कुजरू ने भी उनके मन का सर्मथन क्या। 

एक अन्य सदस्य श्री अहमद का विचार था कि वास्तव म यह अनुच्छेद केन्द्र 
सरकार को एक छोटे बहाने पर ही दल का अधिकार प्रदान करता ह तथा दूसरी ओर केन्द्र 
सरकार को बहुत गभीर स्थितियों मे भी कार्यवाही ना करने की स्वतन्रता दी गयी हैँ उनका 
विचार हे कि राज्य का शासन सविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है बहुत 
अस्पष्टता लिये हुये हे। जिन आधारो पर हस्तक्षेप का अधिकार दिया जाना हैं, स्पष्ट किया जाना 


३ 


चाहिये व उन परिस्थितियो का भी उल्लेख किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में इसके दुरूपयोग 


रे 


की सभावना ना हो। उनका मत था कि यह अस्पष्टता केद्ध सरकार को उसके दुश्मनों के विरुद्ध 
प्रयोग करने का अवसर देगा। 

डॉ कामथ ने अनुच्छेद 277 ए में उपबधित आन्तरिक गड़बडा आर वाह्य आक्रमण में 
'आर' मे स्थान पर “या करने का सुझाव दिया गया था क्योकि उनका मानना था कि इससे भ्रम की 
स्थिति पैदा होगी। उनका मानना था कि और' शब्द केद्ध के अधिकारों को सीमित करता है, जब कि 
राज्य में इस प्रवार की परिस्थिति हो तभी केनद्र कार्यवाही कर सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन उनके 
कथित सशोधन को स्वीकार नहीं किया ओर! वर्तमान मे भी संविधान में ओर शब्द ही बना हुआ है । 

अनुच्छेद 278 (356) पर बहस में भाग लेते हुये श्री कामथ ओर श्री। सिब्बन लाल 
सक्सना ने इस अनुच्छेद मे उपबधित राष्ट्रपति राज्यपालकी रिपोर्ट पर या अन्यथा” के अन्यथा शब्द 
पर अपनी कडी आपत्ति व्यक्त की थी। उनका विचार है कि अन्यथा' शब्द राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्य 


के राज्यपाल मे अविश्वास का सूक्रक है जो की उचित नहीं था ।“ 


[.. श्ञाएरएंट 277 ( 3) #85 7९९0 060%70966 फएए छा #&आएटकाटवा 35 4 पर र्याएंी 
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(2) व गाह एगा0 #2ए8 ॥$ वफ़”।ा 270 ०णगतिधशाए& जा 5 09) 707770885, 


2 


[. एड छाए पु) 0ण 0शजणा 20एटाादा वत0 80 ॥णा8, ।00 ७५ 0 प्‌ 5 
१35९ट८77ए गाएं 80 0776 | डाशी एछा8ए 0 000, वी 8 गए शाधा 
इपतएशा। ज्वणा 0 जाड 0058 40 886 ॥8ए डफ्ाएाए ॥8 "यार तर्वापार 
आज पड 0. एगाइ8007-सी एडी पृष्ठ-40, एचवी वामथ 
(8) (0षाछाएट ॥ 3 गाइट2१0फपा$ छएात | जावए 40 ९00 वीवो धा$ शो 0८ 
066९० ॥णा पड शध्एोंट- एचवी कामथ- सी ए. डी वहीं 


486 


मूल अनुच्छेद 88 जो की हटा दिया गया, म राष्ट्रपति तना कार्यदाही कर सकता 
था जबकी राज्यपाल इस बात से निश्चित तार पर सतुष्ट हा जाये की गज्य म गम्मीर आपात 
स्थिति उत्पन्न हो गयी ह। 

लेक्नि सशोधित अनुच्छेद 278 मे जिसमे यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति व राज्यपाल 
की रिपोर्ट प्रात होगे पर या अन्यथा राज्य का शासन सविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा 
हो इसम कहीं भी राज्य की शान्ति व्यवस्था का सदर्भ नही है आर केन्द्र सरकार केवल राजनीतिक 
सकट के हल के लिये अनुच्छेद 278 का सहारा ले सकता ह। सदस्या का विचार था कि विधान 
समा म अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने से उत्पन सकट की स्थिति का म॒काबला करने वे; 
लिये केद्ध को दखल देने व आपात स्थिति लागू करने का अधिकार नहीं प्रदान करता। विश्व 
म अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नही होता। यह प्रावधान वार्यपालिका को 
अनावश्यक तानाशाही शक्तियाँ प्रदान करेगा। 

सविधान सभा के एक अन्य सदस्य श्री कृष्णममाचारी का विचार था कि आपात्‌ 
प्रावधान जर्मनी के वायमाब्‌ सविधान अनुच्छेद 48 के अनुरूप प्रतीत होता धा जबकि इनका सहारा 
लेकर हिटिलर तानाशाह बन बठा था। उन्होंन कहा था कि यदि इन प्राबधना वो सविधान म 
बन रहन दिया गया तो सविधान को जितना सत्ता के बाहर आञवदालनग्त लागा से खतरा नहीं 
हागा उतना सना म बठे लोगो से होगा। यह सबिधान की उद्देशिका क्र भा विपरीत होगा। 
जिसम प्रजातत्रिक गणराज्य की स्थापना का सकल्‍प व्यक्त किया गया ह जबकि इसके विपरीत 
अनुच्छेद 278 ए प्रजातन्र की जड ही खोद रहा था, आर यदि इसे संविधान म॑ बन भी रहने 
दिया जाये तो भविष्य मे इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक होगा कि “अन्यथा' 
शब्द को हटा दिया जाये, नहीं तो राज्य का, राज्यपाल केवल एक मजाक की वस्तु हो जायेगा । 
श्री अल्लादी कृष्णास्वामी का विचार था कि यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के विना राष्ट्रपति 


। क्याति 


कार्यवाही कग्ता है. तो वह (राज्यपाल) गर्वनर के स्थान पर गोवरनर हो जायेगा। 
रट्रपति की सतुष्टि को आधार बना कर केद्ध सरकार वार्यवाही कर सकती ह। सदस्या ने इस 
अनच्छठ 278 की क्‍डी आलोचना करते हुये कहा कि इस अनुच्छेद क प्रावधान में बहुत हद 


तक राज्य सरकारों को केद्वीय सरकार के अधीन कर देते है तथा राज्या की स्वायतता को समाप्त 


जॉ० 


देते 


2१7 


कर | 
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सदस्या का विचार था कि अनुच्छेद 278, 935 व खण्ड ५३ के भारत शासन 
अधिनियम का रूपान्तरण मात्र था। अतर केवल इतना था कि वहाँ इग्लण्ड का ससद की जगह 
शरतीय ससद थी, जिसे छ माह के स्थान पर दो माह की समावधि से सीमित कर दिया गण 
था आर तव इसका कडा विरोध किया गया था। जबकि विडम्बना यह ह कि उसे ही पुन 
संविधान म शामिल कर लिया गया। 

सठस्या ने अपना सुझाव देते हुये कहा कि अनुच्छेद 278 के प्रावधान राज्यों 
म विधान मभा, मत्रिपरिषद को अनावश्यक कर देते ह। सघ की ससद ही राज्यो के 
मामले म सर्वेसर्वा बन बंठी। यह स्थिति सविधान के एकात्मक रूप के लिये उचित होती 
लेक्नि चूंकि सविधान सघात्मक ह॑ं अत यह उपबध सघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकूल हे। 

डॉ पीएस देशमुख ने डॉ अम्बेदकर के इस कथन की आलोचना की जिसमे उन्होने 
कहा था कि ऐसा प्रावधान अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के सविधान म मिलता ह जबकि वास्तव 
म इस प्रकार सीध राज्य प्रशासन मे दखल देने का उदाहरण किसी भी अन्य सघात्मक सविधानों 


म नहीं प्राण होता। ; उरका विचार था कि उनके द्वारा कथित उदाहरण शायद इस 


लिए प्रस्तुत क्यि गये थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन प्रावधानों के बने रहने से 
केद्र राज्या के अधिकरर क्षेत्र मे अनावश्यक दखल नहीं देगा। लेकिन वास्तव में इराकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी। इनका विचार था कि सविधान का हर खण्ड स्वय राज्यों की स्वायत्ता का 
आदर करता हे। यह केन्ध पर निर्भर करेगा कि वो सविधान क प्रावधानों को इस प्रकार लागू 
करे, जिससे राज्या की स्वायत्ता बनी रहे आर केद्ध स्वय सविधान के प्रायधानो का समुचित पालन 
नहीं करता, तो राज्यों से केसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सविधान के अनरूप कार्य करेगा। 
जवकि हृदय नाथ कुजरू का विचार था कि अनुच्छेद 278 मे यह प्रावधान कर देना चाहिए कि 
राष्ट्रति जब भी उचित समझे उद्घोषणा की अवधि के दारान राज्य विधानसभा भग कर नया 
चुनाव कराने का आदेश दे सके। साथ ही कि उद्घोषणा का प्रभाव उसी दिन स समाप्त हो 


जाना चाहिए, जिस दिन से नया विधानसभा का सत्र शुरू हो द् 





] डादशमुख का यद्र कथन गलत था। अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के सविधानम क्रमश अनुच्छेद 
एश[(4) आर धारा 9 म आतिरक अशाति उत्पन रक्षा का ऊार्य कन्द्र वा सांपा गया है। 
साएडी!५ न+ पृष्ठ-44 


। 





उनका विचार था कि यादे ऐसा नहीं कया जाता तो विरोधानमास की स्थिति 
उत्पन होने का खतरा था। जबकि इस प्रावधान द्वारा ससद को यह शक्ति प्रदान की गयी 
धी कि यह उदघोषणा को हर छ माह बाद अनुमोदित करें आर इस प्रकार उद्घोषणा तीन 
वा तक वना रह सकती थी लेकिन उनका विचार था कि तीन वर्षा बाद क्‍या होगा 2 
क्या उदयोषणा का अवधि कि समाप्ति के बाद पुन उसी मत्रिमडल व विधान सभा का 
पुनजीवन होगा तीन साल पूर्व अयोग्य मान लिया गया था आर उनस शामन के अधिकार 
हस्तगत कर लिये गये थे अत राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार प्रदान क्या जाना चाहिये 
जबकि वो राज्य विधानसभा को भग कर नये चुनाव करा सके। « 

लेक्नि सविधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने इस अनुच्छेद को सविधान म बन 
रहने देने में अपनी सहमति व्यक्त की थी। उनका कहना धा कि एक प्रजातान्रिक देश में 
राजनीतिक उथल-पुथल की रोकथाम के लिये इन प्रावधानों का सविधान म बने रहना आवश्यक 
| 

इस अनच्छेद के समर्थन में जिन्हाने अपने विचार रख थे उनम प्रमुख थे। अल्लादी 
कृष्णा स्वामी अय्यर, श्रा बीएच जदी, श्री बृजेश्वर प्रसाद, पडित ठाबुर प्रसाद भार्गव आदि। 

श्री जदी ने इन प्राग्धाना को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा था कि 
आपात स्थिति उत्पन्न होने पर ये अनुच्छेद कारगर साबित होगे। उन्होंने अपने समर्थन जार्ज 
वनार्ड शा कि यह उक्ति दी थी कि अच्छा होना बुरी बात नहीं है पर बहुत अच्छा होना 
खतरनाक होता ह।” इसी प्रकार हमारे देश के लिये थी बहुत अधिक प्रजातान्रिक होना 
भी खतरनरक है। वास्तव मे राजनीतिक उथल पुथल को नियत्रित करने के लिये वस्तविक्ता 


के आधार पर इसे सविधान म बने रहने देना होगा थ 


] प्रा मिबच्नू लाल सक्सेना सी ए, डी पृष्ठ 4+ पृत्रोधृत 
2 माए उडी पृष्ठ 45 वहीं 
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श्रा कृष्णा स्वामी अय्यर ने अनुच्छेद 278 का समयन कते हये क्रहा था कि 
सवियान को बनाये रखने का दायित्व संघ का ही कर्तव्य ह, जोकि राष्ट्र को बनाये रखने 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चूकि प्रातीय सविधान भी क़ेद्रीय सविधान का ही एक भाग 
हु अत यह सनिश्चित करने का दायित्व कद्भर के सुपुर्द किया गया ह कि राज्य का शासन 
संविधान के प्रावधाना के तहत चलाया जा रहा 56 या नहीं। लेक्नि यदि राज्य सरकार 
अपने उनादायिता का पालन कर रही ह, तो केद्ध सरकार उसम कमा प्रकार का हस्तक्षेप 
नद्य करेगा। भारतीय सविधान म राज्य की सार्वभाम सत्ता का महत्व कसी भी देश के 
सविधानो से अधिक दिया गया हे। 22222 

2-८४ ५/-2 

श्री अलगू राय शात्त्री ने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा था कि इन प्रावधानों 
का सविधान म बने रहना अति आवश्यक हुं, क्याकि प्रातीय सरकार मे ऐसे आन्तरिक 
उपगद्रव उप हा सकते ह जो कि परदि राज्यपाल को आधपात आधिकार न प्रदान क्या 
जाय ता उससे निपटना मुश्किल होगा। यह महत्वपूर्ण ह कि निश्चय ही इस कार्य के 
लिये राज्यपाल ही उपयुक्त व्यक्ति होगा, यदि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं प्रदान क्या 
जाता तो वह गर्वनर के स्थान पर ”गोबरनर” हो जायेगा।“ 

ठाकुर दास भार्गव ने भी इस अनुच्छेद का समर्थन कया था लेक्नि उन्होंने 
पहले का अधिकार राज्यपाल के हाथ में ना देकर राष्ट्रपति क ही सुपुर्द करने पर अपनी 
सहमति व्यक्त मी थी, क्‍्याकि राज्यपाल केन्द्र का एजेण्ट पात्र होता ह। अत उसकी 
रिपोर्ट पर विश्वास करने का क्या लाभ| उन्होने आगे कहा कि यदि राज्य में सवधानिक 


कक. 


तत्र विफ्ल हो जाता हूं इन प्रावधाना के तहत केवल दो माह अवधि वे लिये ही राज्य 


कक] 


का शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार ह॑ "" ससद में ही अतिम शक्ति निहित है, 
जिसम कि तत्सम्बन्धी राज्य के प्रतिनिधि मौजूद रहते है, आर यदि वे मत्रिपरिषद द्वारा 


छ.] हक] 


की गयी कार्यवाही का अनुमोदन कर दते है, तो इसे क्सिी प्रकार भी अनुचित नहीं कहा 
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जा सकक्‍ता। एक अन्य सदस्य श्री बीएमगुप्ता ने भी अनुच्छेद 27४ का समथन क्या था। 
लेक्नि वो आलोचकों की इस बात से सहमत नहीं थे कि पूर्व का खण्ड 93 का ही 
रूपान्तरण मात्र ह। उनका विचार था कि दोनों में बहुत अतर ह जो मुख्य अतर था वो 
यह था कि जवकि वहा सब गर्वनर आर गर्वनर जनरल दोना मनोनीत क्ये गये थे, 
जबकि वर्तमान म निर्वाचित उत्तरदायी सरकार स्थित ह। यद्यपि उन्हान न भा इसके दुरूपयोग 
स इन्कार नहीं कया था फिर भी इसके सविधान म बने रहने का समयन क्या था।' 

श्री ब्रजश्वर प्रसाद ने तो इसे अत्यावश्यक बताते हुये कहा था कि राष्ट्रपति 
के हाथ म विधायी शक्ति भी देनी चाहिये 

दूसरे राज्य के न्यायिक कृत्यो को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घाषणा के प्रभाव से बाहर 
रखना भी अनुचित था! “5नहोने कामथ की इस आशका को भी निराधार बताया था कि उक्त 
अनच्छेद के सविधान में बने रहने से तानाशाही की सभावना बनी रहेगी, उनका विचार था कि 
कसी देश म लोक्तन्र केवल सविधान पर निर्भर नहीं करता। लोक्तात्रिक सतिधान को केवल 
तभी बचाया जा सकता है जवकि हम अपनी सामाजिक व आर्थक सस्थाआ म सुधार कर लेते 
ह। जसा कि इसको जर्मनी के वायमर सविवान से तुलना की गयी थी, के सम्बंध में उनया 
कहना था कि वास्तव में हिटलर सविधान के इन अनुच्छेदो का सहारा लेकर तानाशाह नहीं बना 
वरन्‌ इसका एक बडा कारण था- प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, की हार। » 

सविधान सभा मे हुयी चर्चाओ का उत्तर देते हुये- डॉ अम्बेदकर न स्पष्ट किया था 
कि समस्त वाद विवाद से ऐसा कोई मुद्दा नहीं उभर कर आया, जिससे उनके विचारों में बदलाव 
आ सके ना ही उन्हें इस अनुच्छेद में नीहित प्रावधानों में सशोधन की ही आवश्यकता प्रतीत 


त्न्यी करो 
रथ नीयी। 
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उन्हाने विभिन्‍न विद्वान सदस्यों द्वारा इन प्राववानों वी आलाचनाआ व उनके द्वाग 
सशोधनों पर विस्तार से अपने विचार रखे। 

सबसे पहले उन्होने डा कामथ द्वारा रखे गये सधोधनों अपना विचार व्यक्त क्या 
जो क्रि अनुच्छेद 277 (ए) के बारे म था। 

(]) वास्तव में पजाब म राष्ट्रति शाससन वी अवधि पाच वष के लिए की गयी 
थी उनकी भविष्यवाणी आगे चलकर सही साबित हुई। उन्होंने बाह्य आक्रमण आर आन्तरिक 
उपद्रव म मे “आर” शब्द हटाकर “या करने का सुझाव दिया था लेक्नि उनवे विचार में 'आर' 
शब्ल कसी भी स्थिति की स्पष्ट व्याख्या करता हे।' 

(2) दूसरा सशाधन जो श्री सक्सेना ने प्रस्तुत क्या था कि गष्टपति को यह अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये कि वे विधायिका भग कर सके क्योकि राज्य की जनता को दूसरे प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 

लेक्नि उनका विचार था कि यह व्यस्था 278 के उप खण्ड () ( ए) म दी गयी 
थी, जिसमे राष्ट्रपति उदघोषणा द्वारा शज्य के सारे अधिकार अपने अपने हाथ में ले लेगा। इस 
प्रकार विधान सभा भग कर नया चुनाव करवाने बा अधिकार अपने आप राष्टपति में हस्तान्तरित 
हो जायेगा। 

(3) तीसरी आलोचना जो डा कुजरू ने की थी कि राज्य में स्वेधानिक तत्र 
विफ्ल होने पर राज्य प्रशासन का अधिकार केद्ध के हाथा सोपने का प्रावधान एकदम नया 
उपबध हं। जिसकी झलक विश्व के क्सी भी सविधान में दृष्टिगोचर नहीं हती वे इससे 
सहमत नहीं थे। उनका मत था कि व्यवस्था अमेरिकी सविधान में मिलती है।“ 

एक अन्य बिन्दु जो कि इन सभी आलोचना का मुख्य आधार रहा वह था 
कि अनुच्छेद 278 व 278 (ए) अनावश्यक हं, क्योकि सविधान म आपात उपबंध के रूप 
म अनुच्छेद 278 व 276 पहले से ही विद्यमान थे। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि 
अनुच्छेद 278 केद्ध व राज्यों के मामले मे हस्तक्षेप को सीमित करता हं, जबकि युद्ध 


अबवा अन्य कारणों से राज्य की प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन हो गया हो उस हृद तक 
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जवज वाह्मआक्रमण या आन्तरिक उपद्रव की स्थिति न हो, जबकि अनूच्छेद 277 वेवल 
गज्या म सवधानिक तत्र विफल होने पर हीं लागू होगा जो कि आत्तरिक उपद्रव आर 
वाद्य आक्रमण से भिन्न कसी अन्य कारण से भी हो सकता ह। दोनो अनुच्छेदो को एक 
साध मिलाकर देखने पर श्रम की स्थित उत्पन्न होगी। 

डा अम्बेदकर द्वारा दिये गये इस व्यक्तव्य म हस्तक्षेप करत हुए डा वुजरू 
न कहा था कि क्‍या 278 का यह मतव्य हे कि केद्र को राज्या म इस आधार पर 
स्स्तक्षेप का अधिवार मिल जायेगा कि केद्ध को राज्यो म यदि कोई सरकार सतोपजनक 
कार्य नहीं कर रही ह आर उसके कार्यों से राज्य की शाति व व्यवस्था को खतरा पहुचने 
की सम्भावना हो।' 

इसका उत्तर देते हुए डा अम्बेदकर ने कहा कि राज्य की सरकार अच्छी ह 
या नहीं यह केनद्र के विचार का विषय नहीं होगा, केवल कंनद्र को यत सुनिश्चित करने 
का अधिकार होगा कि राज्य का शासन सविधान के उपबधों के अनुरूप चलाया जा रहा 
ह या नहीं। 

डा वुजरू ने पुन यह स्पष्टीकरण चाहा कि सविधान के अनुप्तार का क्‍या 
आशय ह। उन्हाने स्पष्ट करते हुये कहा कि सवंधानिक मशीनरी भग होने का प्रावधान 
]935 के खण्ड 93 म भी उपबधित ह जिनसे सभी अच्छी तरह वाक्फि ह। उन्होंने इसे 
स्पष्ट कैने का आवश्यक्ता नहीं समझी। 

अन्त में इस अनुच्छेद पर हुयी चर्चा का समापन करते हुए डा. अम्बेदकर ने 
कहा कि ठे इस बात से इन्कार नहीं करते कि अनुच्छेदो का दुरूपयोग होने की सम्भावना 
नहीं ह। परन्तु यह आपत्ति सविधान के उन सभी अनुच्छेदी पर लागू होती ह, जहाँ पर 
कद्ध को प्रातीय साकारा के ऊपर नियत्र"-ण का अधिकार दिया गया ह। उन्होंने सदस्यों की 


भावनाआ से सहमति व्यक्त करते हुथ कहा कि इस अनुच्छेद से सम्बन्धित धाराये कभा 
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प्रयाग म नहीं लायी जायगी तथा यरट एक “मृत शब्दावली” की तरह रहेगी, आर यदि 
इनका प्रयोग होता मी ह ता उन्हाने आशा व्यक्त वी कि राष्ट्रपति जिस ये शक्तियाँ प्रदान 
का गयी ह प्रान्ता क शासन को चेतावनी देगा कि सबन्धित राज्य म गतिविधिया उस 
प्रकाग से नहीं चल रही है, जिस प्रवार से सविधान म अभिप्रेत थी। यदि यह चेतावनी 
विफल टो जाती ह तो उसके द्वारा की जाने वाली दूसरी कायदाही यह होगी कि वह 
चुनाव के आदेश दे, जिससे उस प्रदेश की जनता को अपनी समस्या का निपटारा करने 
का सस्‍्वय अवसर प्राप्त हो, और इस अनुच्छेद का महारा केवल तभी अतिम उपाय के रूप 
म लिया जाये जबकि दोनो उपाय निष्फल हो जाये। 

संविधान निर्माताओं ने इस उपबध की सकक्‍लल्‍पना संघ को राज्या पर अभिभावी 
हान की शक्तितया प्रदान करे से भी अधिक व्यापक उद्देश्य के लिये की थी उन्होने इसे 
संविधान को बचाने का एक साधन माना था आर इन्हे राज्यों में जनता के प्रति उत्तरदायी 
आर प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने के अचूक उपाय के रूप म देखा था। उन्होंने आशा 
व्यक्त की थी कि इन असाधारण उपबधो का प्रयोग बहुत ही कम काना पड़ेगा आर इसका 
प्रयोग अत्यधिक गभीर मामलों मे जब सुधार के सभी वेक्ल्पिक उपाय निष्फल हो जायेगे, 
जबकि अवलम्ब के रूप में किया जायेगा। सविधान निर्माताओं द्वारा अभिव्यक्त आशाआ 
आर आकाक्षाआ के बावजूद पिछले 49 वर्षा में अनुच्छेद 356 का कम से कम 94 बार 


प्रयोग कया जा चुका हं। क 
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राष्ट्रति शासन के अब तक के मामलो के सर्वक्षण से एक बात स्पष्ट होती 
ह कि राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति का प्रयोग सविधान निर्माताओं की 
आकाक्षा से कही अधिक व्यापक ह। यघ्नपि जसा की पिछले अध्याय प भी इस बात की 
आर ध्यान आकृष्ट कराया गया था कछ सदस्यों ने उन स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया 
था जबकि इन उपबधों का सहारा लेकर इसका दुरुपणेग किया जा सकता ह। 

यह एक विडम्बना ही ह॑ं कि संविधान लागू होने के कुछ ही सालो बाद डॉ 
अम्बेदकर जो सविधान निर्माता थे, साथ ही राष्ट्रपति शासन सबधी प्रावधान के प्रमुख शिल्पी 
थ इस बात पर खेद व्यप्त किया था कि इस प्रकार का प्रावधान सविधान म रखकर 
गलती की। इस सदर्भ मे उन्होंन 7957 के पजाब का उदहारण देते हये कहा कि केन्द्र 
साकार की यह कार्यत्राही निश्चय ही सविधान की आत्मा का हनन ह। जब 959 मे 
केरल की क्म्युनिस्ट सरकार को भग कर दिया गया था, तब श्री राजगोपालचारी जो पहले 
गर्वनर जनरल थे तथा बाद मे स्वतन्त्र पार्टी के नेता थे, उन्होंने यह विचार प्रकट किया 
था कि काग्रेस सरकार भारत वर्ष की प्रजातात्रिक व्यवस्था की जड पर कुठाराघात कर रही 
ह। 965 म जब लालबहादुर शात्री प्रधानमत्री थे, तब उन्हाने राष्ट्रपति को केरल म राष्ट्रपति 
शासन लागू करने की राय दी तथा नव निर्वाचित विधान सभा को भग करने की सलाह 
टा जबकि क्म्युनिस्ट पार्टी राज्य मे सरक्रार बनाने को तयार थी जब कि कसी नर्वनिर्वाचित 
विधान सभा को तत्काल भग कर देना संघीय व्यवस्था क नियमा वः प्रतिकूल ह। 967 
म जब हरियाण म राज्य विधान सभा भग की गयी थी।” इसकी आलोचना करते हुये 
निर्वतमान मुख्यमत्री ने कहा था ,कि “जब राज्य मे कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक थी, 
]. परी दुआ, प्रसीडेन्ट रू इन इण्डिया पृष्ठ 7 आर एमए, हसन, 'सेन्टर स्टेट रिलेशन्स, 
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जसा कि सलग तालिका से भी स्पष्ट है अनुच्छद 356 का प्रयोग लागू करने 
का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं अपनाया गया हे। अनेको बार राष्ट्रपति शासन राजनीतिक 
बदले की भावना के कारण लागू क्या गया जसे 397 व 980 के ना राज्यों की विधान 
सभाओं को एक साथ भग कर दिया गया था। इसी प्रकार राजनीति दलबदल भी राज्य 
म राष्ट्रपति शासन लागू क्ये जाने का प्रमुख आधार रहा ह उदहारण के किये बिहार में 
]969 969 व 97 मे, पश्चिम बगाल मे 970 केरल, 970 उत्तर प्रदेश [968 व 


970 | इसी प्रकार गटबन्धन वी सरकारों म मतभेद भी राज्य म राष्ट्रपति शासन वा कारण 


है 


| 
/5४* 


हं उदहारण के लिये पेप्सू म 953 में, त्राववकोर कोचीन म॑ 956 म, आमन्धप्रदेश मं 
954 उर्डासा 96], जम्मू व कश्मीर 97 कर्नाटक 977, त्रिपुरा [७०77। इसके अतिरिक्त 
काग्रेस ने अपनी ही सरकारों के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया ह, जबकि काग्रेस हाईकमान 
संबंधित राज्यों के मुख्यमत्रियों से असतुष्ट थे, उदहारण के लिये उत्तर प्रदेश 977 व 975 
आम्ध्र प्रदेश 973, पजाब 95] गज़रात 974। 966 में पजाब म लगाया गया राष्ट्रपति 
शासन भी इसी श्रेणी मे आता हं, जबकि ण्जाब व हरियाणा का बँटवारा हाना था। राज्य 
म काग्रेस का ही मत्रिमण्डल पदारूढ था लेकिन विधायकों मे इस विभाजन को लेकर तीव्र 
असतोष था। 

कुछ ऐसे भी उदहारण प्राप्त होते है जबकि चुनावों के बाद कोई भी दल 
सरकार बनाने का स्थिति में नहीं था इस श्रेणी मे केरल 965 व 967 का राजस्थान 
व उडीसा का 97 का उदहारण लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानून व व्यवस्था 
क्र भग होने का आधार बनाकर भी राष्ट्रति शासन लागू कया गया ह, इसमे केरल 959, 
पजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश 992 का उदहारण लिया जा सकता हे 
जबकि राज्यपाल ने राज्य में स्वंधानिक तंत्र के विफल होने की रिपोर्ट केद्ध को भेजी 
थी। 

अत राष्ट्रपति शासन के उपरोक्त उदहारण इस बात पर प्रश्नचिज्न खड़ा करत 
ह कि जिन आधारा पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ह वो वास्तव मे सवधानिक तत्र 


3] 


के विफ्ल होने के हो उदहारण हं। वर्गीक्ण के आधार पर देखा जाये तो यह स्पष्ट ह 





कि जो दल केद्ध म सत्तारूढ़ हो, उसकी इच्छा ही वास्तव म सवधातिक तत्र विफल होने 
कः पीछे कारण बन जाती हं।' लेदिन एक बात निश्चित तार पर कहीं जा सकती हैं 
कि केद्ध में सत्तारूढ सभी दलों ने अभी तक सविधान के इस विवादास्पद अनुच्छेद का 
इस्तेमाल अपने हित मे किया है तथा साथ ही यह भी सदेहास्पद ह कि केद्ध ने वास्तव 
म इसको सवधानिक व्याख्या करने पर समुचित ध्यान दिया ह। सविधान का यह प्रावधान 
निश्चित तार पर केद्ध को यह मनमाना करते का अधिकार प्रदान करता ह, क्‍्याकि अनुच्छेद 
356 (3) म यह कहा गया ह कि बिना ससद की अनुमति के, घोषणा दो माह तक 
प्रवन॒ बनी रहेगी अर्थात दो माह के लिये केनद्ध कसी भी राज्य पी सरकार का बर्खास्त 
कर राज्य म अपनी सरकार बनाने का प्रभाव कर सकती ह। लक्नि था माह पश्चात 
अथवा उससे पूर्व भी (यदि ससद व्म सत्र चल रहा हो) ससट की स्वीकृति का बहुत 
महत्व नहीं होता, क्योंकि ससद में सरकार को बहुमत प्राप्त होता ह- अत कार्यपालिका 
द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर ससद अपनी की मोहर नहीं लगाती। राज्य म सवधानिक तत्र के 
विफ्ल होने का शब्दार्थ यदि लिया जाये तो दूसरा महत्वपूर्ण अग जो इस पर रोक लगाता 
ह वा ह न्यायालय। सर्वाच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सविधान की व्याख्या करने 


का कन्नव्य सोपा गया हें [> लेकिन [977 तक न्यायालयों ने इस प्रकार के राजनतिक प्रश्नों 


) तमिलनाड म करुणानिधि की सरबार को 976 में इस आधार पर बखस्ति कर दिया गया 
था कि उनके विरुद्ध 4973 में रिश्वतखोरी के आरोप थे ओर वो राग्य वा स्वायत्ता की माग 
भी वर रहे थ। 977 व 980 थ बर्खास्तगी जनता वा प्रतिनिधित्व ना वरन वे; आधार 
पर 97 मे हा वर्नाटक मे अर्स मत्रिमण्डल वो बहमत के बार मे सटत के आधार पर, 
980 मे माषिपुर वे आस'म म व्रमश शैजा व हजारिवा मत्रिमण्डल या राजनीतित्र अस्थिरता 
तथा बुशासन व आधार पर बर्खास्त वर दिया गया था- जे! आर। सिवाच, दि पालिटिक्स 
ऑफ दि प्रमीडन्ट्स इन! इण्डिया, पृष्ठ 34]-387 पृवोधूृत 

प्रसीहण्ट रूल इन दि स्टेट्स राजीव बवन पृष्ठ 06 एनएम त्रिपाठा प्राइवट लिमिटड (बाम्बे) 
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पर अपना निर्णय देने पर हिचक दिखायी थी। लेकिन 994 म ' बाम्बई बनाम भारत संघ 
के मामले म सर्वाच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 की वदच्चयता अयवा अवधता के प्रश्न पर 
विचार करन के लिये न्यायालयों ने इस प्रकार के विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न पर अपना निर्णय 
देकर अपने को विवाद का विषय बना लिया हे। जिसका विस्तृत विवरण अध्याय पाँच म 
क्या गया ह। 

वास्तव में अनुच्छेद 356 को केद्ध द्वारा किये जाने वाले दुरूप्रयोग को रोकने का 
कारगर उपाय राजनीतिक दलो के पास है। सविधान लागू होने के पिछले 46 वर्षा के इतिहास 
का देखे तो करीब -क्रीब हर साल आसतन दो बार किया गया ह। जमा कि सलग्न ग्राफ में 
भी दर्शाया गया ह। 

यद्यपि यह सख्या भारत जंसा विविधता पूर्ण विशाल राष्ट्र क लिये बहुत ज्यादा नहीं 
हु लेक्नि उन कारणों की जॉच करना आवश्यक ह॑ कि चाथे आम चुनावा से पूष जबकि ॥7 
वा के दारान केवल दस बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया जबकि 30 सालो में 
इसे इसका प्रयोग 77 बार किया गया! अभी तक भारत सघ का एक भी राज्य इसके प्रयोग से 
अछता नहीं है। धारा 356 का इतना प्रयोग निश्चित तार पर इसके पीछे जनता की इच्छा होना 
भी दर्शाता हैं। केरल में लगातठर सरकारों के पतन के कारण राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता 
व्याप्त हो गयी थी, जिसके कारण जाता इस अवधि के दौरान लगने वाले राष्ट्रपति शासन में 
अपने को ज्यादा स्वतन्त्र महसूस करता थी “सॉकि राजनीतिक दला के नेता, जो जनता का हीं 
प्रतिनिधित्त करते हे, ने भी यद्यपि समय-समय पर धारा 356 को लागू क्ये जाने की कड़ी 
आलोचना की ह, लेकिन किसी ना कसी समय सभी ने इसको लगाये जाने की माग रखी हं। 
वास्तव म सभी तथाकथित प्रगतिशील दलों ने इसकी आलोचना कवल उसी समय की है, जबकि 
इसका प्रयोग उनवी सरकारो के विरुद्ध किया गया है। सभी राजनीतिक दलो ने इसकी आचित्य 


को स्वीकार क्या ह। 


] सरबकारिण कर्मीशन रिपोर्ट भाग (]) पृष्ठ 454 (988) वेद्ध राज्य समध आयाग (भारत 
सरकार मुद्राणलय नासिक द्वारा मुद्रित और राज्यस्थान राज्य बनाम भारत संघ ए. आईआर, 
977 एस सी 36] पैरा 47 

प्रसीडेष्टन रूल इन केरला' डॉ एनआर विशालाक्षी, यूनीवरसिटी ऑफ बेरला, जल ऑफ 
कासटीट्यूशनल एण्ड पार्लियमेररी स्टडीज (967) पृष्ठ 6] 


>> 
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यद्यपि भारत म संघीय प्रणाली स्वीकार की गयी ह॑ सविधान मे केन्द्र व राज्यों को 
अधिकार के मामले में पृथक्‌-पृथक्‌ क्या गया है तथापि कुछ विशेष परिस्थितियो से निपटने के 
लिये कन्र॒ को आपात अधिकार प्रदान क्ये गये हं। यद्यपि सविधान म इसे रखे जाते समय 
यह मशा कभी नहीं रही थी कि केन्द्र राज्यों पर हावी हो जाये जिससे राज्या की स्वतन्त्रता पर 
आँच आये। तथापि इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी थी कि केद्ध के पास कुछ ऐसी 
प्रभावी शक्तियाँ अवश्य होनी चाहिये जिससे सघीय व्यवस्था बची रहें ओर केन्ध ने इसी कर्तव्य 
के तहत इस अनुच्छेद का प्रयोग क्या ह। £ यहाँ यह ध्यान देने योग्व बात ह कि राष्ट्रपति 
शासन का प्रावधान सकटकालिन स्थितियों के लिये किया ह ना कि सामान्य समया के लिये। 
अत इसको इसी परिपेक्षय में देखा जाना चाहिये। 


अनच्छेद 356 की राजनीतिक व्याख्या 

राष्ट्रपति का राज्यों का शासन हस्तगत करने के अधिकार वीं गजनीतिक व्याख्या 
बहन विस्तृत ह तथा इसमे विभिन्‍न पकार की स्थितियों का समावेश होता ह। कभी-कभी राज्या 
में राष्ट्रति शासन इसलिये लागू किया जाता है क्योंकि केद्ध मे सत्तारूढ़ दल ने इसे अपनी 
मुविधा के लिये लागू किया। कभी-कभी इसलिये भी लागू किया गया कि राज्य में वास्तव में 
कानून व व्यवस्था भग हो गयी थी तथा सार्वजनिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था। * कभी-कभी राज्य 
म अस्थिरता के आधार पर लागू किया गया क्योकि सत्तारूढ दल को सटन म बहुमत का समर्थन 
प्राप्त्त या नहीं इसमे सदेह था, अथवा विधान सभा में मत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
पास हो गया था। कुछ उदाहरण ऐसे भो मिलते है जबकि आर्थिकस्थिति का हवाला देते हुये 
इस अनुच्छेद का सहारा लिया गया। 


] दि प्रेसीडेन्ट रूल इनदि स्टेट्स राजीव धवन पृष्ठ 06, पूर्वाधृत 

सविधान के अनुच्छेद 355 वेन्द्र वार तीन कतव्य सोपता है। (॥) यह वद्ध वा वज्ञव्य ह 

वि वा प्रयेक राज्य वो बाहय आप्रभव से करेगा। (0) आन्रिक उपद्रव स भी प्रत्येक राज्य 

की रशा करेगा साथ ही यह भी वेज्द्र क्र ही कन्नव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक 

राज्य की सरकार सविधान के प्रावधाना के अनुरूप ही चलायी जा रही हो।” 

3 १९५९ म करल सरकार पर व 990 म तमिलनाडु सरकार पर इसी प्रवार के आगेष लगाय 
गये थे। (यद्वपि ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये थे) 


|... 
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इस प्रकार राज्या म राष्ट्रपति शासन वी उदप्नाणाप्के आवित्य झ सही सिद्ध करे के 
लिये इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये गये हे | इस बात की तिपक्ष्जोंच अत्यन्त आवश्यक है कि 
य सभी कारण उचित थे या नहीं। जो समय-समय पर केद्धीय सरकार द्वारा दिये गये, इस प्रश्न वी 
जाँच के लिये उन सभी कारणो की व्याख्या कला उपर्युक्त होगा जो कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 
प्रदान किये गये हे। 

() सकोर्ण व्याख्या 

(2) व्यापक व्याख्या 

() सकीर्ण व्याख्या अनुच्छेद 355 जो की अनुच्छेद 356 स ही जुड़ा हुआ हे केंद्र 
को राज्य की सुरक्षा का दायित्व सोपता हं। इसमे पहला कर्तव्य जो केद्ध का सविवान द्वारा 


प्रदान क्‍या गया है वो यह है कि (]) राज्य को वाह्म आक्रमणो से यचाय (2) राज्य की 


आनरिक उपद्रवों की स्थिति में रक्षा करे | 


]. सविधान अनुच्छेद 3555> ओर इसके साथ ही यह सुनिश्चित वर कि राज्य वा प्रशासन 
सविधान के अनुसार चलाया जा रह हे या नहीं। 

97] में ही प्रकाश में आता ह#। जब जन वाग्रस वा समन समाप्त हां जाने वे 
बाद श्री आरएन सिह देव के नेतृल वाले मिले जुले मत्रिमण्डल न राज्य विधान सभा मे 
अपना बहुमत खा दिया। मुख्य मत्री श्री आरएनपिंह देव ने गज्यपाल वा अपना स्थान प्र 
प्रस्तुत कर दिया ।तत्पण्चात राज्यपाल से सभा भग करने की सिफारिश वर दी लेविन राज्यपाल 
डा एस एस असारी न सभा निलम्बित कर दी इस आशा म कि काग्रेस पाटी राज्य में सत्तारूढ़ 
हो सकेगी लेकिन वो ऐसा करने म विफल रही और तत्पश्चात्‌ विधान सभा भग कर दी 
गयी। यहाँ इस बात को उदधृत वरने की आवश्यवता है कि जब उड़ीसा म॑ 97 में 
अनुच्छेद 356 वे अन्तर्गत राज्यपाल विधान सभा को भग वरन॑ वा पसिपारिश वरन से बच 
रहे थे, ता गृह मामला के राज्य मत्री श्री केसीपत ने वाह्य कि “यदि राज्यपाल विधान सभा 
वब्रो निलम्बित बगने वी सिफारिश वरता है तो वह विभिल दला वो विधायका वी खरीद 
पराख वबरन का अवसर प्रदान बरता है मेरे बिचार मे सभा इस पर अपना चिदशंध प्रकट 
वरगी। वह में समझ सकता हूँ। लेकिन में यह नहीं समझ सवता कि राज्यपाल द्वारा जब 
सभा को सीधे भग कर देने की सलाह दी जाती है, विसी वो भी खरीद परोख्त वा अवसर 
नहीं दिया जाता, आर सभी दलों के लोगो के पास पुन जाना वाहियं। और पुन लौद कर 
आकर सरकार का निर्माण करना चाहिये, किस प्रकार आलोकतात्रिक कार्यवाही की सज्ञा दी 


जाती हैं।' 


&8] 
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अनुच्छेद 356 की यदि व्याप्या की जाये तो उसम जो तासरा कक्‍तव्य ह वो पहले 


5 


आग दूसरे कक्‍तव्य का ही आधार है। इसका तात्पर्य यह ह कि राज्य म ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 
गया हो जिससे राज्य का प्रशासन सविधान मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना 
सभव न हो। राज्या मे वाह्य अथवा आन्तरिक उपद्रव की स्थिति उत्पन होने पर भी इस 


्प् 


अनुच्छेद के अधीन कार्यवाही करने पर विचार कया जा सकता ह।“ 

निश्चय ही यह सत्यभाषी व्याख्या है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि अनुच्छेद 
356 की आवश्यकता केवल उन स्थितियों पर निर्भर करेगी जहाँ राज्य का प्रशासन सविधान के 
अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो। अनुच्छेद 356 बाह्य आक्रमण य आनरिक उपद्रव की स्थिति 
उत्पन होने पर भी कार्यवाही करने को आवश्यक करता ह। 

सकीर्ण व्याख्या का जो मुख्य सिद्धान्त है वो ये ह कि राज्य में सवंधानिक तत्र की 
विफ्लता केवल उसी स्थिति में मानी जाये जबकि उसकी प्रकृति बहुत गम्भीर हो। जबकि राज्य 


मे बाह्य आक्रमण अथवा आतन्तरिक गडबंडियो सबधी गतिविधियाँ बहत बट गयी हो, जिसमे 


गष्टपति का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता हो |“ 


यदि इस प्रकार की वाह्मय अथवा आन्तरिक गतिविधियाँ राज्य की सुरक्षा को खतरा 
पहुँचा रही हो, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है, ऐसी स्थिति म परविधान के अनुच्छेद 


] यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 3977 के पश्चात 'सशख्र विद्रोह' से वम किसी आतरिक 
अशाति के आधार पर आपात की उदबोषणा करना सभव नहीं है। क्योंकि अपने सशोधन में 
अनुच्छेद १52 में “आतरिक अशाति” के स्थान पर “सशस्त्र विद्रोह ” शब्द रख दिया गया 
ह््। 

2० राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 वे अधीन राष्ट्रय आपात वी उदघोषणा तभा वर पवता हे जब युद्ध 

या वाह्म भाव्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वाग भारत या उसके विसा भाग वी सुरक्षा सकट म 

हा । जबक्रि सविधानिक तत्र क्ये विप्लता की उदघोषणा तब वरता ह जब विसी भी वारणवश 

विस्मा राज्य म सविधानिक सरकार नहीं चल सकती है। इसके लिय युद्ध या सशम्र विद्रोह 
से संबंधित कारण आवश्यक नहीं है। “भारत वा संविधान एक परिचय” डी डी बसु पृष्ठ 

३3 (प्रका प्रेटिस हाल आफ इडिया त्रालि नयी दिल्‍ली 989 

१०८३ स ही पजाब म लम्बी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू ग्िय जान का मुख्य कारण 

आतंकवाद था जिसे भार के पड़ोसी देशा द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था। 


(१ +जे 





352 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती हे। इस प्रकार अनुच्छेद 356 म निहित शब्द “स्थिति” 
की कसी विश्लेषण से नहीं बॉँधा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट ह॑ कि जानबूझ कर केद्ध के 
अधिकार को विस्तृत करने का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि जब तक के प्रयोगों को दखते 
हुये यह मान भी लिया जाये कि अनुच्छेद 356 बहुत विस्तृत अर्थ लिये हुय ह तब भी यह 
विचार करने योग्य है कि इसमे दिये गये शब्द सुझाव के तार पर ह। निश्चय ही दिये गये 
शब्द सीमित ह॑ तथा सरकार को मनमानी करने का अधिकार नहीं प्रदान करते। यहीं कारण हे। 
कि सरकारिया कमीशन ने यह सुझाव दिया ह कि अनुच्छेद 356 का प्रयाग बहुत कम अवसरा 
पर तथा अत्यावश्यक मामलो में ही अत्मि उपाय के रूप म उस समय किया जाना चाहिये जब 
अन्य उपलब्ध सभी विकल्पो मे से राज्य मे सवेधानिक तंत्र को विफल होने से न रोका जा सके 
या उसम कोई सुधार न किया जा सके। 2 इन विकल्पों की उपलब्धता सवधानिक सकट के 
स्वरूप, उसके कारणा और स्थिति की अत्यावश्यक्ताओं पर निर्भर करेगी। इन विवल्पो को केवल 
ऐसे अत्यावश्यक मामलो में छोडा जा स्पा है, जिसमे केद्ध द्वारा अनुच्छेद 356 के अधीन 
तत्काल कार्यवाही न करने के घातक परिणाम हो सकते हें। 

अब तक जो भिन-भिन अवसरो पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसको 
देखने से यही प्रतीत होता है कि इस अनुच्छेद का वास्तविक आशय समझने में शासकों 
द्वारा भूल की गयी है। वास्तव मे इसका प्रयोग समुचित रूप से नहीं किया गया हे। 
साथ ही सविधान में इस अनुच्छेद को रखने के पीछे सविधान निर्मागओं की मूल भावनाओं 
की अवहेलना की गयी ह, - क्योकि अब तक इसे लागू किये जाने के विभिन मांको 
पर केन्द्र द्वारा जो कारण दिये गये है, वो कभी-कभा तो उचित प्रतीत होते ह। लेकिन 
अनेका अवसरा पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुये प्रतीत होते हैं। क्योकि केद्ध ने 
अपने राजनीतिक फायदे के लिये इसका प्रयोग किया है और अपनी कार्यवाही को उचित 


[. 'लबिन 978 मे किये गये सशाधन के बाद अब ऐसी आतरिक अशाति के आधार पर 
आपात की उदघोषणा (352 अनु के तहत) वही की जा सवती ह जश सशख्र विद्रोह” के 
वारण राज्य वी सुरक्षा सकट मे ह।” डीडी बसु पृष्ठ 35 पृवबाधृत 

सरवारिया कमीशन रिपोर्ट भाग । केरद्र राज्य सबंध आयोग, परा (674) पृष्ठ 64 


3 वश) एन0 काटजू पालियामेन्ट्री डिवेट्स, वाल्यूम--]], भाग 2, 953 कॉलम 892-94 
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सिद्ध करने क लिये विभिन कारण दिये गये ह। जिससे केचद्र का कायवाही उचित व 
सविदान सम्मत प्रतीत हो। 

सवंधानिक तत्र के असफ्ल होना राज्यों में विभिन कारणों से हो सकता ह आर 
जिन कारणा से इस प्रकार वी स्थिति उत्नन होती है वो भिल मिन्न आर अतिसूक्षम होती ह। 
अत इस अभिव्यक्ति कि किसी राज्य की सरकार सविधान क अनुसार नहीं चलायी जा सकती 
ह' के अन्तर्गग आने वाली सभी स्थितियों का विस्तार से उल्लेख करना कठिन ह। वास्तव म 
यह निश्चित करना केद्ध का कर्तव्य होता है कि कसी राज्य म॑ सवधानिफ विफ्लता की स्थिति 
तो नहीं उत्पन हो गयी है। 

पिछले उदाहरणो को देखते हुये तो निश्चित तार पर इसमा वर्गीकरण मुश्किल हे 
कि क्नि-किन स्थितियां से राज्य मे सवंधानिक तत्र बी विफलता का आशय निकाला जाये क्योकि 
अनगिनत ऐसे उदाहरण भरे पड़े है जबकि उन्हीं परिस्थितियों म एक राज्य में कार्यवाही की गयी 
आर दूसरे राज्य म नहीं। फिर भी इस अनुच्छेद की सबलपना के अनगत कानसी स्थितिया म 
सव यानिक तत्र असफ्ल माना जाये आर कान सी स्थितिया में न माना जाय, इस बात के उदाहरण 
निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता ह। 

] राजनीतिक सकट 

2 आन्तरिक विद्रोह 

3 प्रत्यक्ष रूप से गतिराध उत्पन्न्‌ होना 

4 संघ कार्यपालिका के सवधानिक निर्देशों का पालन न करना। 

5 वित्ताय कारण | 


राजनतिक सकट 

एक बडी सख्या में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का कारण राजनीतिक रहा ह जो 
की निम्नलिखित स्थितिया में हो सकता हं- 

(।) आम चुनावों के बाद कोई भी दल या दला का गठबन्धन विधान सभा मे पूर्ण 
बहमत ना प्राप्त कर सके आर राज्यपाल द्वारा सभी सभव विकलपा की तलाश करने के बावजूद 
एमी स्थिति हो गयी हो, जिसमे किसी ऐसी सरकार का गठन कराया म॒श्क्लि हो जाये, जिसे 
विधान सभा का विश्वास प्राप्त हो। जसा कि केरल मे 965 मे जबकि चुनावों के बाद किसी 


जी 


+ अत राज्यपाल न राज्य म सरकार थन की सभावना 


भा दल को स्पष्ट बहुमत नहा प्राप्त हुआ | 
न होने के कारण राच्य में राष्ट्रपि शासन की सिफारिश कर दी। 

(2) ऐसा सकट उस समय भी उत्पन्न हो सकता ह॑ जबकि राज्य विधान सभा में 
बहुमत न मिल पाने के कारण मत्रिमण्डल त्याग पत्र दे दे अथवा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
पास हो जाने के कारण राज्यपाल उस बर्खास्त कर दे आर राज्य म॑ वकल्पिक सरकार बनाये 
जान की कोई सभावना न बची हो जिसे विधान सभा मे विश्वास मत प्राप्त हो सकता हो- 

! यदि किसी राज्य की सरकार, यद्यपि जिसका विधान सभा में पूर्ण बहुमत 
हा कुठऊ समय से जानबूझकर सविधान ओर कानून की अवहेलना कर रहीं हो उत्तर प्रदेश 


प ]995 म असवधानिक गतिविधियों में लिप्त था 2 


2 यदि किसी राज्य की सरकार जानबूझ कर गतिणेध उत्पन करती है या 
एसी नीति अपनाती ह॑ जिससे सविधान म परिकल्पित उत्तरदायी सरकार चलाने म गतिगेध 
उत्पन्न होता हो। 

3 यदि राज्य सरकार चाहे वह प्रकट रूप से सर्वधानिक तरीके से कार्य कर 
रही हो क्न्तु किसी विशिष्ट उद्देश्य से उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों आर परम्पराओ वी 


ट्सलिये अवज्ञा कर रही हो कि वह उसके स्थान पर तानाशाही ढग से कार्य करना चाहती 

ह। 

[कल मे 965 म॑ केरल विधान सभा चुनावों में यद्यापि विसी भी दल वा बहुमत नहीं म्प्त 
था परन्तु वम्युनिस्ट पार्टी सबसे बडा विधायक दल था आर इसके नता श्रीनम्बूदरीपाद सरवग्रर 
बनाने तथा अपना बहुमत सिद्ध वरने को तैयार थे परन्तु फिर भी सरकार बनाने का अवसर 
नहीं दिया गया और निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाने से पूर्व ही विधान सभा को भग 
वर दिया गया जबकि आन्ध प्रदेश में [954 म व राजस्थान म 967 म सबसे बडे दल 
व सिद्धान्त' के आधार पर मत्रिमण्डल के गठन वा अवसर राज्यपाला द्वारा दिया गया जबविः 
टन दाना हवा अवसरा पर क्ग्रस पार्टी को सदन मे बह्मत नहीं प्राप्त था। 

2 उत्तर प्रदश म मुलायम सिंह यादव वा सरकार द्वारा चलाये जा रह हल्ला य्राल' बायब्रम से 
स्पष्टत राज्य म अशराकता का माहल यन गया था। उन्हान बद्धांव ग्रह्मत्रा श्री चव्हाण क 
निर्दशा का स्पष्ट उल्लघन किया था। लेकिन उनके खिलाफ उस समय कार्यवाही नहीं क्यो 
गयी थी। 995 में वेग्ल सरकार पर 99] में तमिलनाडु की प्रमुख सरकार पर भी इसी 
प्रकार के आरोप लगाये गये थे। 


4 यदि कोई मत्रिमण्डल चाहे वह उचित रूप से गठित ही क्‍या न क्या गया 
हो, सविधान के उपयधों का उल्लघन करता है, या सविधान द्वारा प्राधिकृत ना किये गये 
प्रयोजनों के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है उसपर चेतावनियों का असर न 
हो तो गज्य में सवधानिम तत्र की यिफ्लता ही माना जायेगा। 

5 यदि कोई राज्य सरकार हिंसात्मक क्राति या विद्रोह करे के लिये बटावा 


दे रहा हो, या विदेशी शक्ति से मिलकर या अकेले हिसक विद्रोह करती हो। 


[ प्रत्यक्ष रूप से गतिगोेध उत्पन होना 
क्भी-क्भी ऐसी भी परिस्थितिया उत्पन हो सकती हू, जबकि राज्य सरकार 


किलर 


अपने उत्तरदायित्या के निर्वदन से इनकार कर देता हो अथवा समस्याओं के उत्पन होने 
पा उनको दूर करने में कोई रुचि नहीं लेता हो- 

। यदि कोई मत्रिमण्डल चाहे वो लोकप्रिय ढग से चुन कर ही क्‍यों न 
सनारूढ हुआ हो, आन्तरिक उपद्रव की स्थिति में कार्यवाही करने से इनकार कर दें ही! 
ऐसी स्थिति उत्पन होने पर उचित कार्यवाही न करे जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन पगु हो 
जाये आर राज्य की सुरक्षा खतरे मे पड जाये। 

2 यदि भूचाल व तूफान, महामारी ओर बाढ़ आदि जसी अभूतपूर्व आर गभीर 
प्राकृतिक आपदाओ से राज्य का प्रशासा पूर्णतया पगु हो जाये आर राज्य की सुरक्षा को खतरा 
हो साथ ही राज्य सरकार इसको दूर करने के लिये अपनी शासकीय शक्ति का प्रयोग करने की 


इच्छुक न हो या असमर्थ हो। 


[ आम्य प्रदेश मे 973 म व उत्तर प्रदशश मे 975 मे जहों वाग्रस गतिमएट्ज़ सत्तारूढ़ था क 
मख्यमत्रिया ने राज्य मे चल रहे उपद्रवों वग्नें रोक पाने में अपनी असमर्थता जतायी थी इसी 
प्रवार गुजरात में 974 म मुख्यमत्री श्री' चिमन भाई पटल जो काग्स के ही थे, ने राज्य मं 
चल रहे आदोलना को रोक पाने में अमसर्थ होने पर त्यागपत्र दे दिया था। राज्य व सघ 
क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन पृष्ठ 46 लोकसभा सचिवालय 99] 
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प्राय ग़ज्यपाल को अपने मत्रिमण्डल के परामश से ही विधान सभा भग करने 
का शक्ति का प्रयोग करना होता हं। परन्तु यदि मत्रिमण्डल का वहुमत न हो तो राज्यपाल 
उक्त पणमश बाध्यकर नहीं होता ह अनुच्छेद 64 (2) की यह अपेला कि मत्रिमण्डल 
सामृहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, पूरी नहीं होगी। इस सम्बन्ध में 
यह उचित हागा कि यदि विधान सभा अपनी सामान्य अवधि से आधी अवधि तक बनी 
रही हो तो इसे भग किया जा सकता हं। मतदाताओं के राजनीतिक विचार आर राज्य में 
विभिन्न राजनीतिक दलो को प्राप्त उनके समर्थन में पिछले है चुनावा क बाद तब तक 
परिवतन हो सकता ह। 

एसी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्यपाल को सभी संगत वथ्या पर ध्यान पूर्वक 
विचार कर लेने के बाद यह निर्णय तना चाहिये कि चुगव कराय ताये या नहा। क्यांकि 
बार-बार चुनाव कराने से प्रशासार की निरन्तरता नहीं बनी रहती आर इससे ॥वकास सबधा 
कार्यकलापो में व्यवधान आता हैं। इससे जनता की भावनाये उत्तेजित हो सकती है इसके 
अलावा अल्पअवधि के अन्तराल के दोरान होने वाले चुनावों का व्यय सहन करने म 
व्यवस्था असमर्थ होती है। अत सभावित राजनीतिक गडबडी की स्थिति मे राज्यपाल को 
ऐसी सभी सभावनाओ का पता लगाना चाहिये जिससे विधान सभा म बहुमत प्राप्त सरकार 
बनायी जा सकती हो। और यदि इस प्रकार की सरकार बनाना सभव न हो आर बिना 
कसी ठिलम्ब के नये चुनाव कराये जा सकते हो तो ऐसे मत्रिमण्डल को जिसकी अवधि 
समाप्त होने वाली हो काम चलाऊ सरकार के रूप मे बो रहने देना उॉवित होगा अनुचित 
नती। तत्पश्चात राज्यपाल के लिये यह उचित होगा कि स्वधानिक सक्ट सबधी निर्णय 
निर्वाकक्रों पर छोडार विधान सभा को भग कर दे। ऐसी अन्तरिम अवधि के दौरान 
कामचलाऊ सरकार को कार्य करने की अनुमत्ति होगी। लेक्नि नीति सबधी कोई बड़ा निर्णय 
नहीं करेगी क्वल दविक कार्य करेगी। 

लेक्नि उपरोक्त स्थितियाँ न होने पर राज्यपाल के लिये विधान सभा भग कर 
काम चलाऊ सरकार बनाना उचित नहीं होगा राज्यपाल विधान सभा को भग किये बिना 


राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा उचित होगी। 
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|॥ आन्तरिक विद्रोह 

अनुच्छेद 355 के अवलोकन से ज्ञात होता हे कि सविधान म राज्या की सरकार के 
“प्रजातात्रिव ससदीय स्वरूप” की रक्षा करने के सघ के क्र्तब्य के साथ-साथ राज्यों का भी 
कर्तव्य ह कि वो राज्य की सरकार को सविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल या निष्ठाहीन तरीके स 
न चलाये। इसी सिद्धान्त को दृष्टि मे रखते हुये नीचे कुछ ऐसी परिस्थितियो वा उल्लेख किया 
गया ह, जिससे आन्तरिक विद्रोह के कारण स्वेधानिक व्यवस्था भग हो सकती ह। 

ऐसी परिस्थिति को दो भागों में बॉटा जा सकता ह, पहला/ जबकि विधान 
सभा में बहुमत की सभावना न होने पर मत्रिमण्डल स्वय त्यागपत्र टे देता ह जसाकि विहार 
में 4969 में, उडीसा मे "973 में आर आखज्धर मे 954 में हुआ। लेकिन इन सभी मामलों 
म राज्यपाल ने विपक्षी दलों द्वारा बहुमत के समर्थन का दावा पेश करने के बाद भी 
वेक्‍ल्पिक मत्रिमण्डल के निर्माण के ल्यि कोई कदम नहीं उठाया। 

दूसरा/ जबकि बहुमत प्राप्त मत्रिमण्डल को केन्द्र इशारे पर बर्खास्त कर दिया 
जाये ज॑सा पेप्सू में 953 मे, केरल म 959 म, हरियाणा म 977 म ओर 992 मे 
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ओर राजस्थान मे किया गया। 

3 ऐसी स्थिति उत्पन होने पर जबकि विधान सभा म बहुमत प्राप्त पार्टी 
मत्रिमण्डल का गठन करने अथवा सत्ता मे बने रहने से इनकार कर दे आर विधान सभा 
में बहुमत प्राप्त बहुत से दल मिलाकर मत्रिमण्डल का गठन करने के राज्यपाल के सभी 
प्रयास असफल हो गये हो। 

ऐसी स्थिति आन्ध्र प्रदेश मे 973 में उत्पन हुयी जबकि मत्रिमण्डल को सदन मे 
बहमत प्राप्त था। राज्य के तेलगाना क्षेत्रों को पृथक करने के प्रश्न का लेकर दल में विभाजन 
की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ॥]<« 


 राष्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 47 ] 73 तथा लोकप्तभा वाद विवाद, 28 2 73 कॉलम--230--23] 
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ऐसी ही उदाहरण उत्तर प्रदेश को 973 का मिलता ह जबकि मुम्ब्यमत्री श्री क्मलापति 
त्रिपाठी ने उस समय त्यागपत्र दें दिया था जबकि राज्य विधान सभा म उन्हे पूर्ण बहुमत प्राप्द 
था। क्योकि राज्य में पी एसी को अनुशासन हीनग संबंधी कठिनाइया के कारण राज्ण के गशासन 
के निष्पादन तथा मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। मुख्यमत्री का विचार था कि सघ सरकार 
द्वारा प्रत्यक्ष सत्ता अपने हाथ मे लेने से शाति स्थापित करने तथा राज्य वी सुरक्षा बनाये रखी 
म सहायता मिलेगी ।' 

उपरोक्त सभी स्थितियों में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने से 
पहले ग़ज्यपाल के पास एक या इससे अधिक विकल्प हो सकते ह। वह विधान सभा को भी 
भंग कर सकता ह ताकि नये चुनाव करवाये जा सके आर मतदाताआ द्राग ग़जनीतिक गतिरोध 
को समाप्त कया जा सके । 

जसी की स्थिति दूसरे खण्ड में दर्शायी गयी है, उल्लिखित स्थिति आने पर राज्यपाल 
एस मत्रिमण्डल को जिसकी अवधि समाप्त होने वाली ह, उतनी अवधि के लिये कामचलाऊ 
सरकार बनाकर सरकार चलाने के लिये कह सकता है, जब तक नये चुनाव न हो जाये आर 
नया मत्रिमण्डल कार्यभार न सभाल ले। परन्तु इन विकल्पों की वधता एक अलग विषय है, ओर 


उनका ओचित्य या व्यवहार्यता दूसरा विषय | 


9सघ के सर्वेधानिक निर्देशों का पालन न करने पर 

उपरोक्त स्थितियों मे ही केवल सवैधानिक तत्र वी विफ्लता नहीं मानी जायेगी अपितु 
केन्र सरकार द्वारा दिये गये निर्दशों का पालन न करने पर भी केद्ध को सविधान के अन्तर्गत 
कार्यवाही का अधिकार प्रदान किया गया है। 

(!) सविधान के किसी उपबध के अन्तर्गत जेसे अनुच्छेद 256 257 ओर 339 (2) 
या आपात्‌ स्थिति वे दारान अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत यदि सघ सरकार “उपनी वार्यपालिका 
शक्ति का प्रयोग करते हुये कोई निर्देश जारी करे ओर पर्याप्त चेतावी आर अवसर देने के 
बावजूद राज्य सरकार उसका पालन न करे और साथ हीं अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत राष्ट्रपति यह 
समझता हो कि ऐसी स्थिति उत्पन हुई है जिसमे अनुच्छेद 356 मे उल्लिखित कार्यवाही को जा 
सकती ह। 


लोकसभा वाद विवाद, 23773, कॉलम 254--255 
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(2) यादे किसी भी स्तर यीं लोक अव्यवस्था फ्लान क कारण राज्य की 
सुरक्षा को खतरा हो तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो जाता ह कि वह इस अव्यवस्था 
की सूचना सघ सरकार को दे और यदि राज्य सरकार इस सम्बन्ध म सघ को सूचना न 
द सक्रे तो इस प्रकार से सूचित न करने से सघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग 
म बाधा उत्पन की है। यह माना जा सकता हे ओर ऐसी स्थिति म सघ सरकार का 
अनुच्छद 257 () के अन्तर्गत उपयुक्त निर्दश दे देना उचित होगा। यदि राज्य सरकार 
सप्र कार्यपालिका द्वारा अनुच्छेद 257 () के अन्तर्गत दिये गये निदशा का पर्याप्त चेतावनी 


हक 


ने के बावजूद पालन न करे तो राष्ट्रपति के लिये यह समझना उचित होगा कि अनुच्छेद 


४४ 


356 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। 


आध्िक अस्थिरवा 

सविधान सभा में श्री के सथानम ने भविष्यवाणी की थी कि आर्थिव आधार 
भी गष्टपति शासन लागू करने का एक महत्वपूण कारण बन सकता £। यद्भपि कवल 
आर्थिक आधार पर कार्यवाही करने का एक मात्र कारण नहीं बन सकता लेक्नि अन्य कारणा 
के साथ एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य बन सकता है। 959 म केरल में जबकि राज्य 
सरकार के खिलाफ इस आधार पर कार्यवाही वी गयी धी कि रान्य की वित्तीय स्थिति 
बहुत खराब हो गयी है क्योकि राज्य ने रिजर्व बेक से ओवर ड्राफ्ट लिया हं, जबकि 
सच्चाई यह थी कि केवल केरल में ही यह स्थिति नहीं थी अन्य दूसरे राज्या की भी 
यही स्थिति थी। उड़ीसा मे 96। में वित्त मत्री श्री आरएन सिद्र देव ने उस समय तक 
विधान सभा म बजट प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया जब तक कि काग्रेस गणतन्त्र परिषद 
के गठबंधन के बने रहने का आश्वासन नहीं प्राप्त हो जाता | पश्चिम बगाल में राज्यपाल 


श्री धमवीर ने जब राज्य में राष्ट्रति शासन की सिफारिश को तब रच्हन उन कठिनाइयों 


] “राजीव धवन, प्रैसीटेन्ट्स रुल इन द स्ट्रेट्स, बास्बे, एज0 एम त्रिपाठी प्रा0 लि0,979, 
पृष्ठ-]2-]]5 
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का मा जिक्र का आवश्यक समझा जो कि उन्ह राज्य बजट पास करने म उठानी पड 
रही थी, क्‍्याकि अध्यक्ष ने विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया 
था, जबकि विधान सभा को बजट पर तथा महत्वपूर्ण अध्यादेशों को नियमित करने के लिये 
विल लाना आवश्यक था। 

विहार में 968 में राज्यणल ने अपनी रिपोर्ट में यह इगित क्या कि राज्य 
म राष्ट्रपति शासन इसलिये अनिवार्य हं क्थाकि जिससे उनह उन आवश्यक कदम उठाने का 
माका मिले सके, जिससे पहली जुलाई 968 से पहले राज्य की आम्स्मिक निधि मे से 
धन निकाल सके । 

पजाब में 968 मे गभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी जबकि अध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिह 
मान ने विधान सभा को स्थगित कर दिया। राज्यपाल ने ऐसी स्थिति म अपने अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये वित्तीय अध्यादेश जारी क्या। ओर विधान सभा का थत्र बुलाया आर आदश 
दिया कि सदन विल पर तथा अन्य आयिक मामलों पर विचार करे। आर यह सब अध्यक्ष द्वारा 
सभा का स्थगन करने के दारान किया जा रहा था।' ॥8 मार्च 968 का जबकि सभा पुन 
एकत्रित हुयी तब अध्यक्ष ने पुन व्यवस्था दी कि वे सभा को स्थगित कर चुके हे अत कानूनन 
कार्यवाही नहीं हो सकती है। तत्पश्चात आर्थिक मामलो पर विचार करने हेतु उपाध्यक्ष को सदन 
की अध्यक्षता करनी पडी। इसी दोरान पजाब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय म यह व्यवस्था 
दी कि यद्यपि राज्यपाल विधान सभा को पुन बुलाने का ओदश दे सकता ह लेकिन चूँकि अध्यक्ष 
ने सदन को पुन स्थगित करने की व्यवस्था दी थी अत इस दांरान सदन द्वारा जो भी कार्यवाही 
की गयी थी वो असवधानिक थी लेक्नि उच्च न्यायालय के उक्त फ्गले को सवाच्च न्यायालय 
ने उलट दिया क्‍्योमि राज्य मे आर्थिक गत्यावरोध वी स्थिति उत्पन टो गयी थी जबकि ऐशी 


4 


स्थिति म अध्यादेश जारी करना आवश्यक था। “2 गुजरात में ।97] # राज्यपाल द्वारा मुख्यमत्री 


को यह सलाह दी गयी कि वो विधान सभा को भग करने की सस्तुति कर दे ताकि आगामी 


की सच 


वर्ष के लिये तचजट पास किया जा सके। 


) टलब्रदल आर राज्या का राजनीति, सुभाष सी0 कश्यप, पृष्ठ-270 मातराक्षा प्रकाशन, मंरठ । 
2 वहीं पृष्ठ-280 
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प्रत्येक राज्य की सरकार के लिये आर्थिक मामला महत्वपूण होता ह। प्रत्यक राज्य 
वी सरकार व जनता के प्रति जवाबदेह होती ह॑ ओर उसे बजट पास करना आवश्यक होता ह॑। 
वजट पास करने को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता हे। हर बार ऐसी स्थिति उत्पन की जाती है 
जिससे सरकार बजट न पास करा सके। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कभी-कभी यह 
गज्य के राजनीतिज्ञो द्वाग क्या जाता हे आर कभी-कभी यह सरकार आर विपक्ष के उन राजनीतिज्ञो 
द्वारा किया जाता हं, जिससे राज्य पे विदाद उत्पन्न किया जा सक , जाकि अनुजझ्छेद 556 के 
अनर्गत कार्यवाही करने का आधार बने। यद्यपि इस प्रकार वी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत अधिक 
नहीं उत्पन होती जिनके आधार पर कार्यवाही वी जाय, लेक्नि फिर भी अनुच्छेद 356 के लिये 
इसको बार-बार आधार बनाना उचित नहीं होगा। 

इसमे कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे राज्य में जहाँ राष्ट्रपति शासन कानून व 
व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन होने प्रशासनिक आर आर्थिक स्थिति का वास्तविक सफ्ट 


उत्पन्न होने पर ही लागू किया गया। 


व्यापक व्याख्या 

अनुच्छेद 356 को व्यापक व्याख्या बहुत विस्तार से नहीं की जा सकती, क्योकि 
उसक्रे अन्तर्गत उन स्थितियों को रखा जा सकता है जबकि केन्द्र सरकार ने उपोकत स्थितियों 
के ना होने पर भी इस धारा का प्रयोग किया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
प्रारम्भ म न्यायालय ने भी केन्द्र के कथित अधिकारों मे हस्तक्षेप से बचने का प्रयल किया 
था। उसके अनुसार, अनुच्छेद 356 का प्रयोग वास्तव में केद्धीय कार्यपालिका द्वारा लिया 
गया एक राजनतिक निर्णय है। + लेकिन बाद के वर्षों म॑ न्यायालयों ने अपने पूर्व के 
दृष्टिकोण को बदलते हुये कार्यपालिका क अधिकारों मे हस्तक्षेप कया ह। “बोम्बई लनाम 
भारत सप' के मामले म न्यायालय का मत था क्रि यद्चपि अनुच्छेद 74 (2) म न्यायालय 
राष्ट्रति को दी गयी सलाह की जॉच नहीं कर सकता तथापि न्यायालय का मानना है कि 


जिन तथ्या के आधार पर ऐसी उदघोषणा की गयी है वो उस सलाह था भाग नहीं माना 


] राजस्थान बनाम भारा सघ एआई आर ॥97 (एससी 36]) परा 47 


जा सकता। अत न्यायालय अनुच्छेद 356 की वधता की जाँच कर सकता हं।* न्यायालय 
ने यद्यपि केद्धीय कार्यपालिका द्वारा अनुच्छेद 356 का मनमाना प्रयोग करने पर रोक लगाने 
का अवश्य प्रयल या हैं, लेक्नि न्यायालय ने अपने इसी निर्णय द्वारा दुरुपयोग करने का 
अधिकार भी केद्र को सुर्पुद कर दिया ह॑ जोकि काफी विवातास्पट 7। है 

वास्तव म केन्द्र को प्रदत्त शाक्ति का क्षेत्र काफा व्यापक है। यहाँ वुछ ऐसी स्थितियों 
का उल्लेख क्या जा रहा ह॑ जबकि यद्यपि अनुच्छेद 356 के प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा 
सकता परन्तु इसका प्रयोग किया गया हे। 

! किसी राज्य मे कुशासन का मामला जहाँ विधिवत रूप से गठित मत्रिमण्डल 
जिसे विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, कार्य कर रहा हो जसा कि केरल में 
[959 का मामला, तमिलनाडु में [97७ में प्रमुख मत्रिमण्डल का बहमत हाने के बावजूद 
उसपर शक्तिया के दुरूप्रयोग करने भ्रष्ट कार्या म लिप्त रहना तथा 'आपातकाल' के दारान 
समरशिप सबधी सम्त के अनुदेशों को लागू ना करने सबधी आरोपा क आधार पर राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया था” जबकि इन सभी आरोपो की पृष्टि नहा हो पायी थी। 992 
म भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी राज्य मे प्रतिबधित सगठना पर रोक लगाने में 
असर्मथता के आरोप के आधार पर ही हटाया गया था। वास्तव म इन मामला को उस 
श्रेणी मे रख सकते हैं जबकि ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति शासन लागू करना उस प्रयोजन से 
असगत होगा, जिसके लिये अनुच्छेद 356 म शक्ति प्रदान की गयी ह। सविधान निर्माताओं 

भी यह सनिश्चित रूप से स्पष्ट किया है कि इस शक्ति का प्रयोजन यह नहीं हैं 


5 
कि इसे अच्छी सरकार बनाने के प्रयोजन के लिये किया जाये। 


] झसआर बाम्बई बनाम भारत सघ एआईआर 994 970 एस सा (परा 57) 

]992 का विवादित ढांचे के मुझे पर भाजपा वी चार राज्य सरकार वत्र पद्ध सरकार द्वार 
बर्खास्त करने की कार्यवाही का सर्वाच्च न्यायालय ने समर्थन किया जबकि कार्यवाही का मूल 
आधार दी गलत था- विस्तार के लिये देखे अध्याय पाँच 

3 दि ट्रिब्यून । अप्रैल 4973, पृष्ठ 9 


हे 


[५2 


2, 


2 यदि कोई मत्रिमण्डल न्यागपत्र दे देता है या उसे बहुमत या होने के कारण 
वखास्त कर दिया जाता हं। और राज्यपाल किसी वेकल्पिक सरकार की ध्षभावना की जाँच किये 
बिना गष्टपति शासन लागू करने की सिफारिश कर देता है। 

आश्ध प्रदेश में 4954 में काग्रेस मत्रिमण्डल के बिस्द्र अविश्वास प्रस्ताव पास 
हा जाने के कारण पतन हो गया। परिणामस्वरूप विपक्षी गठबन्धा प्रजा समाजवादी पार्टी 
तथा साम्यवादी दलों ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनान का दाता क्या, जिसे राज्यपाल 
ने अम्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सस्तुति कर दी थी। इसी प्रकार 965 
म केरल मे, राजस्थान में 967 में उडीसा मे [9] व 973 म आदि एसा उदहारण हूं 
जवकि वक्‍ल्पिक सग्कार बनने की स्थितियाँ होने के बावजूद सरकार बनाये जाने का प्रयत 
नहीं, किया गया। 

3 विधित्रत्‌ गठित मत्रिमण्डल को हटाने के लिये आर ग़ज्य विधान सभा को 
केवल इस आधार पर भग करने के लिये कि लोक सभा के आम चुनावा में राज्य की 
सनाधारी पार्टी की बुरी तरह हार हुयी है, अनुच्छेद लागू किया जाना। ऐसी स्थिति 977 
व पुन 980 में उत्पन हुयी 977 मे चुनावों के पश्चात जनता पार्टी को समस्त उत्तर 
भारत म भारी विजय मिली, जिसके परिणामस्वरूप जनता सरकार जो कब्र मे पहली बार 
सनारूट हुयी थी, ने काग्रेस शासित ना राज्यों की सरकारों को बिना राज्यपाल क प्रतिवेदन 
के वर्खास्त कर दिया कारण था उन राज्यों के निर्वावको ने सरकार के विरुद्ध मत दिया 
ह। इसी की पुनरावृत्ति 4980 में हुयी जबकि काग्रेस पार्टी पुन आपार बहुमत से केन्ध मं 
सत्तारूढ़ हुयी उसने भी जनता सरकार द्वारा किये गये कृत्य का ही अनुसरण करते हुये 
ना राज्या की विधान सभाओ को भग कर दिया जबकि इन दोना ही अवसर पर 'सवधनिक 
तंत्र की विफ्लता' जसी कोई बात नहीं थी। निश्चित रूप ये दोना हा वायगही राजनतिक 
बदल का परिणाम थी। 

4 ऐसे भी उदाहरण दिये जा सकते हे, जबकि विधिवत रूप से गठित मत्रिमण्डल 
जिसे सदन म ना हराया गया हो, के परामर्श के बावजूद राज्यपाल विधान सभा को भग 


करने से इनकार कर देता है और मत्रिमण्डल को सदन में बहुमत की जाँच करवाने ओर 
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वहुमत के प्रदर्श का अवसर दिये बना केबल अपने ही व्यक्तिगत मृल्याकन के आधार 
पर कि मत्रिमण्डल को बहुमत का विश्वास प्राप्त नही हो सकता, उसको बर्खास्त करने आर 
राष्ट्रति शासन लागू करने की सिर्फा'श कर सकता ह। 

977 म कर्नाटक मे काग्रेस को विधान सभा म पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त था। 
लेक्नि मुख्यमत्री श्री देवराज अर्स को काग्रस की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया था अत 
यो काग्रेस विधायक पार्टी के नेता नहीं रहे गये थे। लेकिन मुख्यमत्री ने दावा किया था कि 
उन्हे विधान सभा मे बहुमत का समर्था प्राप्त हे तथा इस बात की जाँच सदन में की जानी 
चाहिये लकिन राज्य म राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी गयी, जो कि निश्चित तार पर केन्द्र 
के ही इशार पर क्या गया था, क्‍योंकि उस समय जनता पार्टी केन्द्र म सतारूढ थी। इसी प्रकार 
की कार्यवाही [968 म हरियाणा मं व पश्चिम बगाल 970 में की गयी थी। 

राज्या म राष्ट्रति शासन लागू करने के अनेको कारण रहे ह। न्यायालय ने 
यद्रपि समय-समय पर अपने निर्णयों द्वाए इसको निश्चित सीमा म बाँधने का प्रयास किया 
ह तथापि ससदीय प्रणाली मे जहाँ ससद व विधान मण्डल का गठन जनता के चुने हुये 
प्रतिनिधियों द्वारा होता है, वहाँ तथा सरकार का गठन भी उसी गुट से होता है, जिसे 
विधान सभा म सार्वाधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त होता हैं, अत यह कार्यपालिका पर 
ही निर्भ' करता ह कि वो ससदीय प्रणाली की मूल भावना को बचाये रखे तथा उन 
मूलभूत सिद्धान्तो का पालन करे, जिससे हमारी सघीय प्रणाली का मूलभूत ढाँचा सुरक्षित 


रह सके। 


विधान सभाओ को राष्ट्रपति शासन के दोरान भग अथवा निलम्बित करना 
राज्या म अनुच्छेद 556 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करने के पश्चात 
या ता विधान सभा को पूर्णत विघटिन कर दिया जाता ह अथवा उम्र कुडछ अवधि के लिये 
निलम्बित कर दिया जाता हं। निलम्बन का तात्पर्य ह॑ कुछ अर्वाध के लिय विधायिका को उसके 
अधिकारा आर शक्तियों से वचित कर देना अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में विधान सभा का पुर्नजीवन 
सबब होता ह। लेकिन जब राष्ट्रपति की उदघोषणा द्वारा विधान सभा भग कर दी जाती है तो 
उसका तात्पर्य है विधायिका का जीवन समाप्त कर देना, उसकेअधिकारा आर शक्तियों के प्रयोग 
से पूर्णत बचित कर देना। क्योकि यदि विधान सभा भग करने की घोण्णा की जाती है तब 


ऐसी अवस्था म पुन नये चुनावा के माध्यम से ही उसे बहाल लिया जा सकता ह। हाल ही 
में सर्वाच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य मे राष्ट्रपति शासन की उदपोषणा के साथ विधान 
सभा भग क्ये जाने को अनुचित बताया ह। न्यायालय का विचार ह कि ससदीय प्रणाली में 
ससद क्री सर्वाच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिये। अत जब तक ससद राष्ट्र्णत 
शासन सवधी उद्घोषणा पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देती तब तक विधान सभा को भग किया 
जाना अनुचित होगा क्योकि विधान सभा भग किये जाने के पश्चात उसका पुर्नजीवन सभव नहीं 
हागा जबकि केवल निलम्बित रखे जाने पर यह ससद के निर्णय का विषय होगा कि यदि घोषणा 
का आधार उचित नहीं हं, उस स्थिति म उसको बहाल किया जा सकता है । 


राज्यों मे राष्ट्रति शासन की घोषणा सबधी चार्ट 
विभिन राज्यो को बार-बार राष्ट्रति शासन के अधीन रखे जाने की सूची 


अग्रलिखित हे- 








कत्च 7] क्छाोक्ण किक... उद्योफ्णा.... उदवेष्णा 
समाप्ति टिधि की अवधि 
(४) पजाब (पेप्सू) 20 6 57 (निलम्बन) 774 52 302 दिन 
4353 (भग) 73354 778 दिन 
5766 (निलम्बन) 7 77 66 778 दिन 
23 8 68 (भग) [72 69 778 दिन 
75 677 (भग) [73 72 260 दिन 
30 + 77 (भग) 206 77 57 दिन 
772 80 (भ्रग) 76080 /05 दिन 
6 20 63 (भग) 29 9 85 727 दिन 
77 5 67 (भ्रग) 22 2 92 793 [दिन 
(2) केरल 233 56 (भरग) 5457 278 दिन 
वावणकोरकोचीन) 
37 759 (भग) 22 2.60 206 दिन 


/0 9 64 (भग) 243 65 ॥45 दिन 


(3) उत्तर प्रदेश 


(4) विहार 


(5) उडीया 


(6) मणिप्र 
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2:73 65 (भय) 
4870 (भ्रग) 

5 72 79 (भय) 

27 708/ (निलम्बन) 
773 82 (भय) 

23 2 68 (भग) 

7 70 70 (निलम्बन) 
73 & 73 (निलम्बन) 
3077 75 (गिलम्बन) 
304 77 (भग) 
77280 (भग) 

77/2 92 (भग) 

24 77 95 (नि०पुन भय) 
29 6 68 (भग) 
4769 (निलम्बन) 
9772 (भग। 

304 77 (भ्रग) 

772 60 (भग) 

83 95 (भय) 

25 2 67 (भग/ 
77777 (भग! 
१3373 (भ्रग) 

76 72 76 (विलम्बन) 
30 4 77 (भग। 

772 80 (भग। 

27 7 72 (भग। 

283 73 (भय) 


6367 
370 70 
25 / 80 
26 72 87 
245 82 
23 2 69 
/6 70 70 
48 77 73 
27 7 76 
236 /7 
96860 
4 /2 93 
जारी 

26 2 69 
/6 2 70 
493 72 
44 6 77 
66860 
4493 
236 6/ 
3477 

6 3 74 
29 72 76 
20 6 /7 
9600 
203 72 
चँ 3 /4 


60 दिन 
१67 दिन 
70 दिन 
758 दिन 
52 दिन 
57 दिन 
707दिन 
3508 दिन 


778 दिन 
32 दिन 
3608 दिन 
न) दिन 
53 दिन 
707 दिन 
59 दिन 
१47 दिन 


(7) कर्नाटक (मर) 


(0) गृजरात 


(9) असम 


(9) राजप्धान 


(77) वमिलनाडु 


(2) पश्चिम बंगाल 
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765 77 (निलम्पन) 
74347 79 (भ्रग) 

28 2 87 (निलम्पन) 
37 72 93 (भग) 
27377 नि०पएन धग 
37 72 77(भ्रग) 

27 4 89 (भग) 

70 70 90 (निलम्बन) 
735 77 (भग) 
9274 (नि०पन भग) 
723 76 (निलप्यन) 
77260 (भय) 

72 72 79 (विलम्बन) 
३306 8/ (निलम्बन) 
793 82 (भरग) 

2777 90 (निल्म्बन) 
733 67 (निलम्बन) 
304 72 

77280 (भरग) 

/6 72 92 (भ्रग) 
307 76 (भग) 
77240 (भण) 

307 88 (भग) 

20 / 97 (भग) 

30 2 68 (भग) 

793 70 (नि० एन भग) 
296 77 (भग) 


296 77 
/3 4 80 
/96 87 
73 72 9+ 
20 3 72 ) 
27 2 76 
30 // 69 
274/0 9० 
॥0./2४ 
86 75 

4 /2 76 
76080 
64260 
43 7 62 
272 63 
306 97 
26 4 67 
2677 
66060 

4 /2 93 
3096 77 
90060 
274 69 
240 97 
>> ४ 09 
2477 
20 3 72 


जे दिन 
59 दिन 
777 दिन 
347 दिन 
59 दिन 
600 दिन 
234 दिन 
8 दिन 

33 दिन 
+94 दिन 
207 दिन 
/(3 दिन 
)59दिन 

/67 दिन 
१62 दिन 
247 दिन 
नन॑दिन 
+9 दिन 
204 (दिन 
358 दिन 
753 दिन 
707 दिन 
)63 दिन 
777 दिन 
37 दिन 
777 दिन 


(23) 


(/+/ 


(2>/ 


(0) 


([//४/ 


(0) 


(29) 


(20) 


हरियाणा 


हिमाचल प्रदेश 


जम्पू व कम्मीर 


आश् प्रदेश 


मध्य प्रदेश 


नागालंण्ड 


सिक्किम 


त्रिपुरा 


गोवा 

महाराष्ट्र 
मिजोरम 
मंघालय 


जाए क््द् ज्ञात दल के हिता को ज्यान में रखते हुये राज्यों में संर्वेधानिक तत्रें के 


विफ्ल होने की घोषणा करते समय विधान सभाओ को निलम्बित अथवा विघटित करने के सबन्ध 
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304 77 (भग' 

27 77 67 (शग) 
304 77 (भग) 
6497 (भ्रय) 
304 77 (भग) 

76 72 92 (भग) 
7986 (निलम्बन) 
78 7 90 (भग) 

75 77 54 (भ्रग) 
78 । 73 (वनिलम्बन) 
304 77 (भग) 
772860 (भग) 

76 72 92 (4ग) 
223 75 (नि० पुन भग) 
7886 (भ्रय) 
3492 (भग) 

/8 6 79 (भग) 
255 8/ (भय) 

27 7 72 (भग) 
577 77 (भग) 
773 93 (भग) 

74 72 90 (निलम्बन) 
772 80 (भग॥ 
7968 (भय) 

77 7097 (भग॥ 


23 657 
24 5 68 
27 6 77 
23 6 97 
22 6 77 
3 72 93 
6 77 86 
जारी 

28 3 55 
80 72 75 
236 77 
9680 
7772 93 
25 7 77 
235 / 89 
22 2 9३ 
77 0 79 
8 3 85 
203 72 
4 7 76 
04 9) 
25 7 97 
9680 
24 / 89 
79 2 ४१ 


४७ दिन 
/87 दिन 
48 दिन 
70 दिन 
+9 दिन 
357 दिन 
63 दिन 
726 दिन 
326 दिन 
50 दिन 
704 दिन 
१68 दिन 
5,060 (दिन 
747 दिन 
322 दिन 
5५9 दिन 
286 दिन 
59 दिन 
60 दिन 
30 दिन 
42 दिन 
704 दिन 
739 दिन 
465 दिन 
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म भी अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग कया गया ह। जब कभी भी कद्च शासित दल को यह 
विश्वास होता ह॑ कि विधान सभा को निलम्बित करके विपक्ष के विधायकों को दल बदल का 
प्रलो मन देकर अपने दल का बहुमत विधान सभा म प्राप्त कर लेगा तब विधान सभा को निलम्बित 
कर दिया जाता ह आर जब इस प्रकार की आशा नहीं होती उस स्थिति म राज्य विधान सभा 

का भग किया जाता ह। 

राज्य म राष्ट्रति शासन की उद्घोषणा के बाद राज्य म विधान सभा को 
निलम्बित रखा जाये अथवा भग क्रर दिया जाये, यह प्रश्न पूर्णत कद्च म सत्तारूढ़ शासक 
दल की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विधान समाओ के जीवन का मामला पूर्णत 
केनद्रीय सत्तारूट दल के राजनीतिक हिता के सवर्धन का विषय बन गया ह। 

सरकारिया आयोग ने भी विधान सभा भग करन की कासवाही की अनुचित 
बताया ह। आयोग का विचार हं कि यदि परिस्थितियाँ बहुत यिपरीत ना हा तो राष्ट्रपति 
शासन की उदघाषणा बिना विधान सभा भग किये हीं की जानी चाहिये। ; 

विधान सभा के निलम्बन ओर भग करने के प्रश्न पर राजनीतिज्ञों म बहुत 
मतभंद ह। कसी ने विधान सभा के भग करने की कार्यवाही का समर्थन किया हं, जबकि 
कुछ अन्य नेताओं दा विचार है कि राज्य मे स्वंधानिक मशीनरी के नग होने की अवस्था 
मे विधान सभा का विघटन उचित नहीं ह वरन्‌ यदि विकल्प वी सरकार बनने की सभावना 
हो तो ऐसी परिस्थितियो में विधान सभा निलम्बित ही वी जानी चाहिये। 

इस सबंध मे 990 के क्नोॉटक के मामले को लिया जा सकता ह जहाँ केवल 8 
दिना के विधान सभा निलम्बित रख कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, क्योकि काग्रेस 
अध्यभ श्री राजीव गाधी व मुख्यमत्री श्री त्ररेद्न पटिल के मध्य मतभेद ता जान दे। कारण राज्य 
मे राजनीतिक असमजसता व्याप्त हो गयी थी। जिसका असर राज्य की प्रशामनिक मशीनरी पर 
पड रहा था, अतत ननता दल सरकार जो उस समय केद्ध मे सत्तास्र दल थी, ने स्थिति का 
राजनीतिब लाभ उठने हेतु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था तथा विधान सभा निलम्बित 





! सरकारिया आयोग रिपोर्ट भाग- पृष्ठ 766। 
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रखी थी लेक्नि अतत राजनेतिक दबाव के कारण वो अपने इरादा म सफ्ल नहीं हो पायी। 
अब तक कुल 25 बार विधान सभाय निलम्बित रखी गयी ह। यद्यपि कुछ ऐँसे भी उदाहरण 
मिलते ह जबकि विधान सभाये पहले तो निलम्बित रखी गयी आर वाद म उन्हें भग कर दिया 
गया क्‍्याकि वहाँ वहाँ वेक्‍ल्पिक मत्रिमइल बनने की सभावना नहीं थी। 

उदाहरण के लिये राजस्थान मे 967 मे, उत्तर प्रदेश 970 म, उड़ीसा मे 97 
में, आसाम म 970 में, पजाब में 983 में विधान सभाय को इसलिये निलम्बित किया 
गया था ताकि वहाँ पर काग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो सके परन्तु 
इसके विपरीत आमन्धप्रदेश में 4954 मे, केरल में 955,970 व 982 मे, मणिपुर में 969, 
त्रिपुपु तथा पश्चिम बगाल में 97] म, उडीसा में 4973 आसाम में ॥982 में, विधन 
समाओ को इसलिये भग कर दिया गया था ताकि वहाँ पर विपश की सरकार ना बन 
सके | 

कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते है जबकि कुछ राज्यो म विपक्ष की सरकारा को 
वर्खास्त करने के पश्चात्‌ केद्धीय सरकार ने तुरत विधान सभाओ को भग कर दिया। ऐसा पेप्सू 
म॑ 953 मे, केरल मे 959 मे, हरियाणा मे 967 मं, तमिलनाडु मं 976 मे, क्नाटक में 


; में कया गया। ऐसा 


977 व 979 में पाडिचेरी मे 978 तथा अन्य नो राज्यों में ।980 
इसलिये क्या गया क्योकि इन राज्यों मे विवान सभा में सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत था आर 
वहाँ पर काग्रेस पार्टी की सरकार बनने का कोई अवसर नहीं था। यहाँ पर यह जानना अत्यन्त 
आवश्यक है कि 965 मे केरल मे मध्यावधि चुनाव के तुरत बाद तथा नव निर्वाचित विधायकों 
के पद की शपथ ग्रहण करने के पूर्व ही विधाय सभा को भग का दिया गया था। 

इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देना कि विधान सभाये कम निलम्बित होनी चाहिये 
अथवाव कब भग की जानी चाहिये, राष्ट्रपति शासन के अब तक के इतिहाप से यही प्रतीत होता 
ह कि इस सबंध में कोई निश्चित मापदण्ड नहीं अपनाया गया हे। मुख्यमत्री पद के लिये 

के 


कक ५, लिये गे 
विवाद को दूर करने के लिये विधान सभा निलम्बित रखी गयी।” 


! एशियन रिकार्डरवाल्यूम 26ए0 न2 मार्च 8-20, 980,पृष्ठ 550| 
2. उत्तर प्रदेश 975 व 975,व आम्ध प्रदेश 973 के मामला स इसी बात की पुष्टि होती 
ह । - ज आर सिवाच, पॉलिटिक्स ऑफ दि प्रेसीडर रुल इन इण्डिया, पृष्ठ 525, पूर्वोधृत 
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क्नाटक के 990 मामले म निलम्बन के पीछ जो मुख्य ध्येय था कि सत्ता म 
वठी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दल बदल के माध्यम से राज्य म सरकार का गठन करना चहती थी, 
लक्नि ऐसा कर सकने में असफल रहने पर उसे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा वापस लेनी पडी 
आर पुन काग्रेस दल द्वारा नये नेता का चुनाव करने पर उसे मुख्यमत्री के पद की शपथ दिलायी 
गयी । 

यद्यपि उपरोक्त मामले में गभीर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी क्योंकि 
मुख्यमत्री भी श्री वीरेद्ध पाटिल के विरुद्ध असतृष्टो ने भुत्मि चला रखी थी आर मुख्यमंत्री 
ने पार्टी हाईक्मान के निर्दशों की अवहेलना करते हुये त्यागपत्र दने से इनकार कर दिया 
धा। जिससे अनिश्चितता का वातावरण राज्य में व्याप्त हो गया था। 

लेकिन यह मामला शुद्ध रूप से पार्टी अर्नैककलह का मामला था, जिसके आधार पर 
राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसा करता सवधानिक मर्यादाआ के 
विपगीत कार्य था। 

इस प्रकार राज्य स्तरकार में हस्तक्षेप कर विधानसभा को निलम्बित किये जाने की 
कायवाही का नेताआ आर विद्वानों द्वारा समय-समय पर आलोचना मनी जाती रही ह। 

इस सदर्भ मे पूवं लोकसभा अध्यक्ष श्री मावलकर के विचारा की उद्धुत करना अत्यन्त 
आवश्यक होगा। उनका विचार था कि विधान सभाओ को निलम्बित करने की कार्यवाही का््रेस 
पार्टी द्वारा गलत परम्परा की शुरूआत है जो अतिरिक्त उत्साह में वी गयी आर इस प्रकार सभा 
को निलम्बित करने की बात सविधान मे कही उपबधित नहीं है। यह सावधान का अजन्य उल्लघन 
है 

एक सी परिस्थितियाँ उत्पल होने पर भी राज्यपालो ने अपने विवेकानुसार कार्य 
किया ह। लेक्नि इस प्रम्बन्ध म एक बात निश्चित तौर पर वहीं जा सकती है कि चुनावा 
के तुरन्त वाद विधान सभा भग नहीं की जानी चाहिये। ज॑ंसाकि केरल भ 965 म उड़ीसा 
मे 97] म आर राजस्थान में ।967 में नये चुनाव होने के तुरन्त बाद नई विधान स्भाओ 


का गठन हो जाने के पश्चात्‌ भी किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमन नहीं मिल सका 
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तथा कोई भी दल अन्य दलो के सत्योग से सरकर बनाने का स्थिति मे नहीं था। इन 
परिस्थितिया म राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने की सस्तुत्ति 
केद्र को भेज दी आर इस दारान विधान सभाओं को भग न कर निलम्बित रखा गया। 
उपगेक्न मामलों से जो एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती ह दो यह यह जब 
कभी भी केद्ध म शासित दल को यह विश्वास हो जाता ह॑ कि वह विधान सभाओ को 
निलम्बित करके विपक्षी विधायकों को प्रलोभन देकर अपने दल का बहुमत विधान सभा में 
प्राप्त फर लेगा, उस स्थिति में विधान सभाओ को निलम्बित रखा जाता ह आर जब उसे 
इस प्रकार का विश्वास नहीं होता या ऐसी सम्भावना नहीं होती ह ता विद्यान सभाओ को 
तत्काल हा भग कर दिया जाता हैं। इस सम्बन्ध म श्री लालउष्ण आइवानी का विचार 
हु कि 969 के बाद से विधान सभाओं को निलम्बित करन का जो नया सिद्धान्त शुरू 
हुआ ह, वह राजनीतिक रूप से सदिग्ध व सम्भवत वेधानिक बुराइ की शुरुआत हे। 

जसा कि सविधान के अनुच्छेद 356 (]) (ग) में व्यवस्था ह कि राष्ट्रपति राज्य 
के कसी निकाय अथवा प्राधिकारी से सम्बन्धित सविधान के प्रावधाना के प्रवर्नन को पूर्णतया 
अथवा भागत निलम्बित भी कर सकता है, साथ ही उद्घोषणा के उद्देश्या को प्रभावी करते 
के लिये आवश्यक उपलब्ध कर सकता हे। (यहाँ निकाय शब्द वा तात्पर्य विधान सभा से 
हं)) अत जो उपबन्ध उससे सम्बन्ध रखता है उसको राष्ट्रपति निलम्बित कर सकता है। 
निलम्बन का अर्थ हे कुछ समय के लिये सदन को अकार्यकर करना या अस्थायी तौर पर 
उसको कार्यालय व तत्सम्बन्धी कार्या से वचित करना, क्योकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को 
यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य के विधान मडल से भिल राज्य के किसी निकाय 
या प्राधिकरी म निहित या उसक द्वारा प्रयोक्‍त॒व्य सभी या कुछ शक्तिया को पूर्णतया या 
भागत मिलम्बित करेगा। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि विधान मण्डल की 
शक्तिया को भग किये बिना निलम्बित करे। 

यहाँ विधान मण्डल की शक्तियों को निलम्बित करने से »शशय सभा के निलम्बन 
से ही है । अत यहॉ इस बात की कोई आवश्यकता नहीं होती कि ऐसा राष्ट्रपति की उद्घोषणा 
द्रातग आपचारिक रूप से भी घोषित किया जाये जेसाकी उत्तर प्रदेश मं ।५७४ म किया गया था 
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जबकि मुख्य मत्री श्री चरण सिह के त्याग पत्र के बाद राज्य म राष्ट्रपात शासन तो लागू कर 
दिया गया लेकिन मुख्य मत्री कौ सलाह के बाद भी सभा भग नहीं की गयी, वरन्‌ राज्यपाल ने 
केद्ध में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काय करते हुये सभा को अस्थायी तार पर निलम्बित करने 
की सस्तुति की, जिससे विभिन्न दलों के आपसी समझ के बाद निकट भविष्य म॑ सरकार बनाने 
वा मार्ग प्रशस्त हो सके। 

कन्द्र द्वारा वी गयी कार्यवाही का आचित्य सिद्ध करते हय तत्कालीन गृह मत्री 
श्री एसवी चव्हाण ने लोक सभा में सदस्यो का ध्यान इस आर आफ्ृष्ट कराया कि अनुच्छे 
356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा केवल राज्य विधान सभा के अधिकारों को निलम्बित 
करती हे, नाकि विधान सभा को।* राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रति को सलाह दी थी 
कि वे सविधन के अनुच्छेद 356 के अधीन कुछ समय के लिये विधान सभा को निलम्बित 
कर दे, जिससे शायद राजनीतिक शक्तियों मे पुन ऐसा तालमेल स्थापित हो जाये, जिसके 
परिणामस्वरूप निकट भविष्य में सुदृूट सरकार की स्थापना हो सके। राज्यपाल के अनुसार 
इससे एक अन्य आम चुनाव को अशान्ति व व्यय से बचाव हो सकता था। राज्यपाल 
द्वारा मुख्यमत्री के सभा विघटन सम्बन्धी सलाह ना मानने के सम्बन्ध म यह तर्क दिया 
गया था कि यह बहुत गम्भीर कदम था और इसका आश्रय तभी लिया जा सकता है 
जबकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो कि ऐसा कदम उठाये बिना स्थायी लोकप्रिय शासन के 
निमाण की कोई सम्भावना नहीं थी लेकिन अधिकतर मामलो में राज्य विधान सभा को 
राष्ट्रपति के उदघोषणा के आधार पर अतिरिक्त उतावली में निलम्बित रखा गया जबकि वहाँ 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि ना तो जवाहर लाल ऐहरू के समय और न 
ही लालबहादुर शास्री के समय सभा निलम्बन के सिद्धान्त का प्रयोग किया गया लेकिन श्रीमती 
इन्दिरा गाधी के काम में प्रमुख रणनीति के रूप में इसका प्रयोग क्या गया। 


दि ट्रिब्यून,अप्रे!े ।2 [%8, 
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राष्ट्रति शासन के अबतक क इतिहास को देखते हुये कह् जा सकता ह कि इस 
सबंध में कोई निश्चित मापदण्ड नहीं अपनाया गया हे कि कब सभा भग की जानी चाहिये ओर 
कब निलम्बित रखनी चाहिये। क्योकि एक से ग्शमलो में राज्यपालों ने अपने-अपने विवेकानुसार 
कार्य क्या है। लेक्नि फिर भी निम्नलिखित कुछ मापदण्डो को ध्यान म रखा जा सकता है। 

] आम चुनाव के तुरन्त बाद विधान सभा भग नहीं की जानी चाहिये, जबकि कोई 
भी दल अथवा गठबन्धन सरकार बनाने की स्थिति मे न हो तो ऐसी स्थिति म विधान सभा को 
केवल निलम्बित करना चाहिये जिससे व्यवस्था पर पड़ने वाले एक ओर चुनाव के बोझ से बचा 
जा सके। क्योकि हो सकता है कि कुछ समय पश्चात आपसी समझ के आधार पर विभिन्‍न 
दल अथवा गुट सरकार बनाने की स्थिति मे हो जाये। 

2 यदि राज्य विधान सभा के कार्यकाल को केवल कुछ माह ही शेष रह गये हो 
तब ऐसी परिस्थिति मे विधान सभा निलम्बित करने का कोई आचित्य नहीं होता। ऐसी स्थिति 
म सबसे बच्छा उपाय यह होगा कि विधान सभा को तत्काल भग कर देना चाहिये। 

3 राज्य में सत्तारूढ दल के अन्तरापार्टी कलहो को दूर करने के लिये सभा निलम्बित 
नहीं की जानी चाहिये यदि सभा मे उस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। 

4 राष्ट्रपति शासन के ज़ब तक मामला के अध्ययन से एक आर तथ्य उभर कर 
सामने आता है वह यह है कि चुनावों के तत्काल बाद के निलम्बन को छोडकर मध्य का अवधि 
म लागू किया गया निलम्बन के लिये हानिकारक साबित होता हे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर 
सभा निलम्बित करने के स्थात पर तत्वाल भग कर देना अधिक लाभप्रद होता है, क्योकि इस 
दोरान राज्य मे राजनीतिक गतिविधियाँ ठप पड जाती है। विधान सभा के पुर्नजीवन की सम्भावना 
वनी रहने के कारण राजनीतज्ञो व उनके दलालो द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त का गन्दा खेल 
खेला जाता ह। 

लेकिन दुर्भाग्यवश सविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तगत उपरोक्त बातो को 
दृष्टि म रखते हुये विधान सभा को निलम्बित नहीं किया गया है। अब तक के उदाहरणो 
को देखते हुये यही प्रतीत होता है कि इसका मुख्य ध्येब केद्ध म मत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) 
के हित को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस दौरान निलम्बित की गयी सभाओ के 


अध्ययन के बाद निम्न बातें सामने आती है-- 


। चुनावां के तुरन्त बाद यदि काग्रेस पार्टी कुछ अपवादा का छोडकर राज्य 
म सबसे बडा दल होते हुये भी राज्य चुनावो मे पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त क* सका ओर 
साथ ही मत्रिमण्डल के गठन के लिये भी उत्सुक हे लेकिन अपने इस ध्येय की पूर्ति के 
लिये उसे कुछ समय चाहिये ताकि वो विधान सभा में दल बदल की व्यवस्था कर सके। 
एसी स्थिति में विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया जबकि विपक्षी दलों ने भी 
सग्कार बनाने के लिये अपना दावा किया था साथ ही वे विधान सभा में अपना बहुमत 
सिद्ध करने को भी तैयार थे, उनके दावे को नकार दिया गया। 

2 जब कभी भी गैर काग्रेसी सरकार असफल हुई तो विधान सभा को निलम्बित 
कर दिया गया ताकि काग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिये दल बदल की व्यवस्था कर सके । 
परन्तु जब कभी काग्रेस पार्टी की सरकार या उसके समर्थन से बनी सरकार हो तो ऐसी स्थिति 
म विधान सभा तत्काल ही भग कर दी गयी । 

3 कुछ ऐसे उदाहरण भी त्राप्त होते है जबकि काग्रेस पार्टी विधान सभा में पूर्ण 
बहुमत प्राप्त दल था, लेकिन विधान सभाओ को निलम्बित क्या गा। 

(क) पार्टी के आन्तरिक मतभेदों का निपटारा करने के लिये 

(ख) कुछ राजनीतिक कठिनाइयो को जोकि पार्टी के अनुशासन तथा एकता को 
प्रभावित करते थे सुलझाने हेतु। 

(ग) सरकार मे व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अकुशलता को छिपाने क लिये। 


चुनावों के तुरन्त बाद सभा का निलम्बन 

967 से पूर्व तक चुनावों के पश्चात अधिकतर राज्यों में काग्रेस पार्टी ही बहुमत 
प्राप्त करने मे सफल होती थी और यटि ऐसा नहीं भी होता था तब भी यदि सबसे बड़े दल 
के रूप म रहती थी और यदि राज्य मे सरकारबनाने के लिये वा उत्सुक रहती थी तो उसे 
सरकार बनाने का अवसर दिया गया। बिना इस बात का विचार किये कि उसे विधान सभा मे 
बहुमत प्राप्त ह अथवा नहीं, जेसा कि राजस्थान में ।967 में किया गया। 

लेकिन 967 के बाद से भारतीय राजनीतिक पटल पर बहुत बदलाव आया। 


राज्य स्तर पर दलों में उपजे असतोष के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव 
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हुआ आर वहीं से भारतीय राजनीति ण्ग समस्याओं के काल बादल मडराने लगे। यही से 
भारत में दलबदलू राजनीति का शुभारम्भ भी माना जा सकता हे। 

967 से हालाकि राज्यपालों ने विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया 
लागू कर दी आर साथ ही यदि राज्यपाल के विचार में यदि काग्रेस पार्टी का नेता विधान 
सभा में बहुमत रखता था तो उसे सरकार बनाने का मोका दिया गया। यह तो सविधान 
के अनुसार ही था। लेकिन यदि काग्रेस पार्टी विधान सभा मे बहुमत नहीं भी रखती थी 
फिर भी यदि सदन मे सबसे बड़ा दल था तो उसे सरकार बनाने का अवसर दिया गया 
आर इसको कार्यरूप में परिणित करने के लिये विधान सभाओ को निलम्बित रखा गया 
ताकि तो दल बदल द्वारा बहुमत की स्थिति मे आ सके। 

उदाहरण के लिये राजस्थान में जहों 967 के चुनावा के बाद किसी भी दल को 


विधान सभा मे पूर्ण बहुमत नही प्राप्त हो सका।: 


84 स्थानो म से 89 स्थान लेकर काग्रेस पार्टी सभा में सबसे बड़े दल के रूप 
म उभरी थी। 
राज्यपाल डा सम्पुर्णान्द ने सभी दावों को नकारते हुये काग्रेस पार्टी के नेता 


को सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया। केवल इस आधार पर कि उसकी पार्टी विधान 
सभा मे सबसे बडी पार्टी थी और 4 मार्च 9%7 को भी सुखाड़िया मुख्यमत्री पद पर 
आसीन भी हो गये। मार्च 2, 967 को विधान सभा वीं बेठक बुलायी गयी, लेकिन 
उनहाने सदन का सामना करने से पूर्व ही त्याग पत्र यह कहते हये दे दिया कि विपक्षी 
दल राज्य मे कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है और ये बात बहुत ही 
सदहात्मक थी कि सरकार बनाने से मनाकर देने का ये कारण सचमुच में वास्तविक था? 
वास्तविकता यह ह थी कि 4 मार्च व [2 मार्च के बीच वह विपक्षी दला मे फूट डालकर 
दल बदल कराने में सफ्ल नहीं हुये। यदि वो ॥2 मार्च को मत्रिपरिषद या गठन कर भी 


लेते तो बहुत सम्भावना थी कि उनकी सरकार 4 मार्च को सदन म विश्वास मत के 


।. हिन्दू 22 फरवरी 967 
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अभाव म गिर जाती। वास्तविकता यह थी कि श्री सुखाडिया अपनी सप्कार बनाने से पूर्व 
दल बदलुओ को अपने पक्ष में करने के लिये आर अधिक समय चाहते थे ॥< 

जब श्री मोहन लाल सुखाडिया ने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया और जब 
विपक्षी दल सरकार बनाने को उत्सुक थे, ऐसी स्थिति में विपक्षी मोर्च को सरकार बनाने 
का अवसर दना चाहिये था, जेसा कि 967 मे पजाब मे राज्यपाल ने किया था। राज्यपाल 
श्री डीसी पावटे ने यूनाइटेड फ्रः की सरकार की सदन में हार के पश्चात मुख्य मत्री 
द्वारा समा भग करने का परामर्श न मानते हुये काग्रेस पार्टी के सहयोग से बने मोर्च को 
सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। 24 

लेकिन राजस्थान के राज्यपाल डा सम्पूर्णानन्द ने इस व्यवहार को न अपना कर 
राष्ट्रपात शासन लागू कर सभा भग करने की सिफारिश कर दी। राज्यपाल की इस सस्तुति पर 
राज्य म राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, लेकिन विधान सभा भग करने के परामर्श को नहीं 
स्वीकार किया गया। उसके स्थान पर राज्य में विधान सभा को निलम्बित रखा गया। जिसके 
कारण श्री मोहन लात सुखडिया को दल बदल करने की अनेतिक चाल चलने हेतु पूण समय 
मिल सक तथा समय पाकर वह इस राजनतिक दाँव पेच में सफल भी हुये । 

यह बात बिना किसी सदेह के कही जा सकती है कि जिस दिन राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया, श्री सुखाड़िया को विधान सभा में बहुमत नहीं प्राप्त था ; क्योकि 
सयुक्त विधायक दल ने 93 विधायको की सूची राष्ट्रपति के सम्मुख विधान सभा में बहुमत 


के दशनि हेतु प्रस्तुत की थी ॥3« 


१७७७७७७७७७७ ७०७ ०ए७ आय 





दि स्टेट्समेन, !4 मार्च 967 
एशियन रिकार्डर, !-6 मार्च, 967, पृ 8 
लोक सभा वाद विवाद, वाल्यूम -,न -0, मार्च 8,967, कॉलम -57 
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इसी प्रकार उडीसा में जब चुनाव हुये तब किसी भी पाटी पूण बहुमत की स्थिति 
म॑ नहीं थी लेक्नि 967 में जेसा कि राजस्थान मे हुआ था काग्रेस पार्टी 40 में से 5] स्थान 
लेकर सबसे बडी पार्टी थी।: 

काग्रेस के तत्कालिन नेता डा. हरे कृष्ण मेहताब राज्य म अपनी सरकार बनाने 
को उत्सुक थे, लेकिन राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने के लिये आमत्रित नहीं किया 
क्योकि वो इस बात से सतुष्ट नहीं थे कि उनको विधान सभा में बहुमत हासिल है। अत 
राज्यपाल ने राष्ट्रति शासन लागू करने व विधान सभा का निलम्बित करने की सस्तुति 
गष्टपति से कर दी। लेकिन इसके विपरीत यदि काग्रेस पार्टी के स्थान पर कोई ओर दल 
विधान सभा में सबसे बड़े दल के रूप मे होता, जिसको कि काग्रेस पार्टी दल बदल की 
व्यवस्था पर सरकार बनाने का मौका देना नहीं चाहती थी, तब उस अवसर पर विधान 
सभा सीधे बिना निलम्बित किये हुये ही भग कर दी जाती। 

केरल म ऐसा मामला प्रकत्रश म आता ह॑ जब 965 में चुनावों के बाद 
क्म्युनिष्ट पार्टी (मार्किस्ट) सबसे बडी पार्टो थी। उसके नेता श्री ईएम एस नम्बूदरीपाद सरकार 
बनाने को तयार थे, लेकिन विधान सभा इस आधार पर भग कर दी गयी कि कोई भी 
पार्टी मत्रिमण्डल बनाने की स्थिति मे नहीं है और विभिन पार्टियों के गठजोड़ की मिली 
जुली सरकार बनाना भी सभव नहीं है अत विधान सभा भग कर दिया जाय “2 

यह मामला यही दर्शाता हे कि जब कभी भी चुनावों के तुरन्त बाद काग्रेस 
विधान सभा म सबसे बडी पार्टी थी तब या तो उसके नेता को सरकार बनाने के लिये 
बुलाया गया या विधान सभा को इसलिये निलम्बित कर दिया गया कि वो दल बदल 


कराने के लिये समय पा सके। 


! दलो की स्थिति इस प्रकार थी - कायेस (आर) 5, स्वतनत्र 36, उत्तनल कांग्रेस 32, जन 
काग्रेस । पीएसपी 4, कांग्रेस ओ ॥,सीपी आई 4, सीपी आई(एम) 2, झारखण्ड 4,और 
निर्दलीय 4, वुल 39 - एशियन रिकार्ड, मई 7-3, 974, पृ 036 

वेर्ल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति क्लो वेरल के राज्यपाल की रिपोर्ट का साराश लोक सभा 
वाद विवाद- 24 मार्व 965 कालम 5696.5698 साथ ही देख - एशियन रिकार्डर26 
मार्च--] अप्रैल, 965, पृ 6367 
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यह बात अलग है कि राजनीति के इस घिनाने खेल म याजी क्सि पक्ष 
द्वारा मारी गयी पर ये बात एकदम साफ हं कि यदि काग्रेस पार्टी को विधान सभा में 
अपेक्षित स्थान नहीं मिला हो जिसके आधार पर वह सरकार बना सके ओर कसी गं॑र 
काग्रेसी दल को विधान सभा में उपेक्षित स्थान प्राप्त हो, तो काग्रेस पार्टी उसको दल बदल 


७] 


की व्यवस्था के आधार पर सरकार बनाने का माका देने के लिये उत्सुक नहीं थी, आर 


ऐ 


ऐसी स्थिति आने पर विधान सभा का निलम्बन करने के स्थान पर सीधा ही भग कर 


| आज 


दिया गया। + 


केन्र सरकार के हित को दृष्टि मे रखते हुये विधान सभा को भग करना 
ओर निलम्बित करना 

राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सस्तुति करते हुये इस बात का निर्णय केन्द्र मे सत्तारूढ 
दल अपने हित को ध्यान मे रखते हुये लेती है कि सभा को भग कर दिया जाय या कुछ 
समय के लिये निलम्बित कर दिया जाय। इस बात को सिद्ध करने के लिये हमे व कुछ उदाहरण 
दिखायी पड़ते है जो ये सिद्ध करने है कि राज्यो मे जब भी विरोधी पक्ष की सरकार गिरी, 
केन्द्रीय सत्तारूढ़ दल ने साधारणतया विधान सभा निलम्बित कर दिया जिससे सत्तारूढ़ दल 
(केन्द्र मे, अधिकतर मामलो मे काग्रेस) को सरकार बनाने का मौका मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ 
जब काग्रेस या काग्रेस के द्वारा समर्थित सरकार या ऐसी सरकार जिसमे काग्रेस पार्टी सबसे 
बडी पार्टी थी गिरी विधान सभा को भग कर दिया गया। 

उदाहरण के लिये 9%7 में मणिपुर की विधान सभा को निलम्बित कर दिया 
गया जब विधान सभा में यूनाइटेड फ्रट (काग्रेस व यूनाइटेड फ्रट की मिली जुली सरकार) 
के मुख्य मत्री श्री लोगजाम थम्बू सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही 





! राजस्थान में 967 म॑ मोहन लाल सुखाड़िया (काम्रेस पाटी) सरकार बनानेम सफल हुये लेकिन 
उड़ीसा म 97] में डा हरे कृष्ण मेहताब दल बदलुआ के समर्थन न पा सकते के कारण 
नहीं सफल हुये। 


[40 





थी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया आर काग्रेस व यूनाईडेड फ्रट 
दोना द्वारा ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनोनीत करने से इनकार कर दिया गया क्योकि 
सभा म दोनों के ही 6-6 सदस्य थे।अत अध्यक्ष के चुनाव से स्वत ही दूसरे पक्ष को 


बत्मत मिल जाता। अत मुख्य आयुक्त श्री बालेश्वर प्रसाट न राष्ट्रपति शासन लागू कर 
विधान सभा निलम्बित करने की सलाह दें दी ओर इस प्रकार कुठ समय मिल जाने के 
काण दल बदल के काग्रेस दल पुन बहुमन में आ गयी आर श्री एम कुरियन सिह ने 
मुख्यमत्री का पद ग्रहण किया। इस प्रकार राज्य में राष्ट्रपति शासन वा अत हुआ क 

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में फरवरी 968 में सयुक्त विधायक दल क नेता, मुख्यमत्री 
श्री चरण सिह द्वारा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सोय दिया आर साथ ही राज्यपाल से विधान 
सभा भग करने कीं सलाह दी जिससे नये चुनाव क्णने हेतु मार्ग प्रशस्त हो सके क्योंकि चरण 
सिह के इस्तीफे के बाद सयुक्त विधायक दल अपना नया नेता चुनने म असमर्थ थे। 

राज्यपाल ने राज्य में राजनेतिक दलों के आपसी मतभंदों को देखते हुये राष्ट्रपति को 
सभा का अस्थायी तोर पर निलम्बित करने की सलाह दे दी ताकि निकट भविष्य में दल बदल 
द्वारा काग्रेस सत्ता में पुन आ जाय लेम्नि अतत इस राजनतिक अनिश्चित का समापन राज्य 
म तब, हुआ जब क्सिी भी राजनैतिक दल को रारकार बनाने की स्थिति म ने होन के कारण 
विधान सभा भग कर दी गयी।' 

विहार में 969 में मध्यावधि चुनावों के पश्चात कोई भी दल विधान सन्ना में पूर्ण 


वहमत प्राप्त करने म असफल रही। चुनावा के पश्चात विभिन्‍न दलों की स्थिति इस्र प्रकार थी-* 
का्ग्रेस 728 
ससोपा 60 
जनसप्र 20 
साम्यवादी दल 24 
जन-का्यरेस 24 


एशियन रिकार्ड नवम्बर 5, 967, पृष्ठ 6002 
पट्रियाट म राज्यपाल का प्रतिवेदन फरवरी 22, 968 


[2 कललक 


3  राषपति का राज्यपाल का प्रतिवेदन फरवरी 22, 968 
+ गृह मत्नालय की वार्पिक रिपोर्ट %8-69, पृष्ठ 67 


असाषा 8 


स्ववत्र 3 
ज्ञारखड 9 
साम्यवादी (मार्क्सवादी) 4 
निर्दलीय तथा अन्य [44 
कुल स्थान 376 


राज्यपाल श्री नित्यानन्द कानूनगों ने काग्रेस पार्टी के नेता श्री हरिहर सिंह को 
परैकार बनाने के लिये आमत्रित किया, जिनकी सरकार 20 जून ॥969 को गिर गयी। 
"सरे दिन 2] जून 969 को राज्यपाल ने श्री भोला पासवान शात्री को (नेता लोकतात्रिझ 
एल) वो सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया, क्योकि उन्होंने राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट 
॥_हमत का दावा कया था। इस प्रकार 22 जून को श्री शात्री ने पद व गोपनोबता की 
#पथ ली लेक्नि। जुलाई को विधायको द्वारा लगातार दल बदल के कारण कुल 9 दिना 
# पश्चात ही नहीं सरकार का पतन हो गया। लेकिन राज्य में विधान सभा भग नहीं 
पी गयी जबकि चुनावों के पश्चात से दो मत्रिमण्डलो का पतन हो चुका था। 2 वास्तव 
॥ ऐसा इसलिये किया गया था ताकि यदि दलगत निष्ठाओ के पन उभरने से स्थिर 
॥रकार सम्भव हो तो एक बार पुन प्रतिनिधिक शासन स्थापित दिया जा सके। लेकिन 
शास्तव मे विधान सभा को जीवित रखने का वास्तविक कारण था, राष्ट्रपति पद के लिये 
#7घ्र होने वाले चुनावा मे विहार के विधान सभा सदस्यों के मतो का लाभ प्राप्त करने 
॥_ती इच्छा आर आशा, क्योकि दलो के आपसी गुटबाजी को देखते हुये निकट भविष्य में 
प्रकार बनाये जाने की कोई सभावना नहीं थी। 

राष्ट्रपति शासन का समापन 6 फरवरी 969 को किया गया. जबकि श्री दरोगा 
॥गाद राय जो कांग्रेस विधायक दल के एक घटक दल के नेता थे, ने मत्रिमण्डल का गठन 





॥. शशियन रिकार्ड अगस्त 6-2, [969, पृष्ठ #65 
)॥ . एशियन रिकार्ड, अगस्त 6-]2 969, पृष्ठ 9065 
$ दि ट्रिब्यून, फरवरी 6,969 


किया। इस प्रकार को राजनीति 970 मे दिखायी देती ह जबकि पश्चिम वगाल म मध्यावधि 
चुनावा के बाद काग्रेस यूनाइटेड फ्रट को विधान सभा का 282 सीटा म से 225 स्थान प्राप्त 
हुआ। उसके नेता श्री अजय कुमार मुखर्बी को सरकार बनाने के लिये आमत्रित क्या गया, 
लेकिन दल के आतरिक अम्नतोष के कारण श्री अजय कुमार मुखर्जी को शीघ्र अपना त्याग पत्र 
दना पड़ा, जवकि उसे सदन मे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। मुख्यमत्री के त्याग पत्र के बाद भारतीय 
साम्बवादी पार्टी (मार्फ्सवादी) के नेता श्री ज्योति बसु ने राज्यपाल से अनुरोय किया कि उन्हें 
सवसे बड़े दल के नेता होने के कारण सरकार बनाने के लिये आमत्रित करना चाहिये (क्योकि 
उनके दल को विधान सभा में 282 में से 80 स्थान प्राप्त थे) जंसा कि ग़जस्थान के राज्यपाल 
डा सम्पूणानन्द ने ।967 म काग्रेस पार्टी के साथ किया था आर साथ हा श्री बसु थे राज्यपाल 
से भाग्तीय साम्यवादी पार्टी (कम्युनिष्टे के मत्रिमण्डल बनाये जाने वी सम्भावनाआ का पता लगाने 
के लिये अधिक समय की माग की। बाद में उन्हाने इस तर्क पर अपने स्मर्यकां के नामो को 
बताने से इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी ने ऐसे नामो को प्रक्ट करने सम्बन्धी राज्यपाल के 
अनुराध को अस्वीकार कर दिया है। | लेकिन वो सभा मे अपयगा बहमत सिद्ध क्‍गने को तंयार 
थ लेक्नि यह राज्यपाल द्वारा नहीं स्वीकार किया गया। 
अतत राज्यपाल ने राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू वरत हुये विधान सभा 
निलम्बित करने की सिफारिश कर दी और बाद मे काग्रेस द्वारा सरकार बनाने से इन्कार 
करने के कारण विधान सभा भग कर दी गयी।” 
उत्तर प्रदेश मे 970 में भारतीय क्राति दल के मुख्य मत्री श्री चरण सिंह ने 
राज्यपाल से 3 काग्रेसी मत्रियो को जो कि उनकी सरकार मे शफिल थे को पदमुक्त 
करने की प्रार्थना की। चूँकि मुख्य मत्री अल्पमत पार्टी के थे, राज्यपाल डा बी गोपाल 
रही ने इस सवध में भारत के प्रह्म न्यायवादी से राय मार्गी। महान्यायवादी से राय 
व्यक्ष। करते हुय कहा कि मुख्य मंत्री को ॥4 मत्रिया को पदच्युत करनेका सर्वधानिक 


अधिकार प्राप्त नही है। आर चूँकि उनकी सरकार के एक बड़े भागीदार काग्रेस ने मत्रिमण्डल 


!. दि टाइम्स आफ इण्डिया मार्च 8, 970 पृष्ठ - ।'साथ ही दख - लोक सभा वाद विवाद, 
वाल्यूम *जरशार ने 26, मार्च 30, 970, कॉलम 28-9 
४» लाक सभा वाद विवाद 30 मार्च 970 वाल्यूम ]], नम्बर 20 कालम 289 


आओ 


का अपना समर्थन दना बद कर दिया हु, अत वे अल्पममत म 6 व उ्क्ल विधान सभा 
का विश्वास मत नहीं प्राप्त हैं, राज्यपाल उनसे त्यागपत्र की माग का सकते ह आर यदि 
व ऐसा नहीं कग्ते तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते ह॑। 


राज्यपाल ने मुख्य्मत्री को बर्खास्त कर विधान सभा को निलम्बित कर दिया। ऐसी 


-्न्नन्कु 


ही विवादास्पद स्थिति मसूर में 9 व उड़ीसा मे 97] म उत्पन्न हई जब वहाँ के मुख्य 
मत्रिया क्रमश श्री वीरेनद्र पाटिल व केपी सिंह देव ने सम्मान पूर्ववा अपन पटा से त्याग पत्र द 
दिया ' 


। जब जनता 


गुजरात म मार्च 976 मे भी विधान समा निलम्बित की गयी 

फ़ट- बनाने की स्थिति में नहीं था। अत राज्ण्पाल ने राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू करने 
व सभा निलम्बित करने की सिफारिश कर दी थी। क्योकि जनता फ्रट सरकार का समर्थन 
करन वाले किसान मजदूर लोकदल पार्टी ने फरवरी 96 को सरकार से अपना समर्थन 

वापस ले लिया. जबकि विधान सभा में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति की अनुदान की मांगों 
पर मवदान होने वाला था। बाबू भाई पटेल की अध्यक्षता वाली जनता फ्रट मत्रिमण्डल 
]2 मार्च को सदन म हार का सामना करना पडा। तत्पश्चात मुख्यमत्री ने अपना त्यागपत्र 
द दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज गये अपने प्रतिवेदन में कुछ समय वा लिये सभा 
को निलम्बित रखने की सिफारिश की क्योकि उनके विचार में कुछ समय पश्चात विभिन्‍न 


गुट आपस म समझाता कर गठबन्धन की सरकार बनाने की स्थिति मे हा सकते थे। 





] दि टाइम्स आफ इण्डिया मार्च 43 976 

राज्य म !975 जून मे हुय मध्यावधि चुनावा के बाद पाच पाटिया वाग्रस (प) भारतीय जनता 
रूप भाराय ल'बदल, साशलिस्ट णट तथा राष्ट्रीय मजुदर पक्ष आर 77 निदलाय सदस्था ने 
8] मदस्या वाली विधान सभा में 88 सदस्या से जनता प्रट्ट विधायया दल वा गठन विया। 
प्रद्ट वा 5 निदलीय नथा किसान मजदूर लोक पक्ष के 2 सदस्या वा भा समर्थन प्राप्त बर 
लिया था-पृ्राधृित 

प्रमाइन्ट रल व इण्डिया श्रीराम महेश्वरी, पृष्ठ09 द मेवमिलन कम्पना आफ इण्डिया लिमिटेड 
| ]977) 


[ 


ज्ज्जै 





ऐसी ही विवादास्पद स्थिति मसर 


मे 97] म उत्पन हया। जब “काग्रेस ओ” 
के मुख्य मत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राज्यपाल ने मुख्यमत्रा के त्यागपत्र के बाद 
वकल्पिक मत्रिमण्डल बनने की सभावनाआ को तलाशने के आधार पर विधान सभा निलम्बित 
कर दी लेक्नि काग्रेस आरके नेता सिद्धवीरप्पा द्वारा सरकार बनाने से इनवार करने के कारण 
विदयान सभा म भग कर दी गयी। 

इसी प्रकार उडीसा में 97 मे ही प्रकाश मे आता ह। जब जन काग्रेस का समर्थन 
समाप्त हो जान के बाद श्री आरएन छमिह देव के नेतृत्व वाले मिले जले मत्रिमण्डल ने राज्य 
विधान सभा में अपना बहुमत खो दिया। मुख्य मत्री श्री आरएनसिह देव ने राज्यपाल को अपना 
स्थान पत्र प्रस्तुत कर दिया ।“तत्पश्चात राज्यपाल से सभा भग करने वी सिफारिश कर दी लेकिन 
गज्यपाल डा एस एस असारी ने सभा निलम्बित कर दी इस आशा मे कि काप्रेस पार्टी राज्य में 
सत्तारूढ हो सकेगी लेकिन वो ऐसा करने मे विफल रही ओर तत्पश्चात विधान सभा भग कर 
दी गयी। यहाँ इस बात को उदधृत करने की आवश्यक्ता हैं कि जब उड़ीसा में ।97 म 
अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल विधान सभा को भग करने की सिफारिश करने से बच रहे 
थ॑ तो गृह मामला के राज्य मत्री श्री क्रसीपत ने कहा कि “यदि गज्यपाल विधान सभा को 
निलम्बित करने की सिफारिश करता ह तो वह विभिन्‍न दलों को विधायक्रा की खरीद प्ररोख्त 
करने का अवसर प्रदान करता हे मेरे बिचार मे सभा इस पर अपना विराध प्रकट करेगी। वह 
म॑ समझ सकक्‍टा हूँ। लेकिन मे यह नहीं समझ सकता कि राज्यपाल द्वारा जब सभा को सीध 
भग कर देने की सलाह दी जाती है, किसी को भी खरीद फरोख्त का अवसर नहीं दिया जाता, 
आर सभी दलो के लोगो के पास पुन जाना चाहिये। और पुन लोट कर आकर सरकार का 
निर्माण करना चाहिये क्सि प्रकार आलोकतात्रिक कार्यवाही की सज्ञा दी जाती है ()' 

कुछ ऐसे भी उदाहरण मे प्राप्त होते है जबकि राज्यपाल को ज्ञात हाता ह कि विकल्प 
की सरकार बनाने की कोई सभावना नहीं है, लेकिन फिर भी विधान सभा भग न कर उसे 
निलम्बित रखा गया। ऐसा ही उदाहरण विहार का जुलाई 969 को मिलता ह॑ ज्बकि विधान 


प्‌ जकबर 973 से मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक कर दिया गया। 

> दि स्टटममेन अप्रेल ।2, 49] पष्ठ -7 

3 लाक मभा वाद विवाद 5 वी कड्ढी वालम 269, नम्बर 25, मार्च 20 973, 
4 लावसभा बाद विवाद, वाल्यूम ऋह५न 25 मार्च 20 4973 बॉलिप- 209 


सभा निलम्बित करन की सिफारिश इस सत्य को जानत हुये कर दी जि राज्य म स्थायी सरकार 
बनान की सभावना सपाप्त हो चुकी थी जेसा पूर्व में वर्णित हे। 

जबकि काग्रेस सरकार या उसके द्वारा समर्थित दल सत्ता म रहता €, का किसी 
काग्ण वश सदन में जाता है तो ऐसी स्थिति मे विधान सभा को निलम्बित करने के स्थान 
पर भग कर दिया गया हं। आध्र म नवम्बर 954 म जबकि अश्रीप्रकाश मत्रिमण्डल के 
विम्द्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था। विपक्षी दल को सरकार बनाने के दावे को 
नजरदाज करते हुये सभा को भग कर दिया गया। पश्चिम बगाल म 90७ व पुन 97] 
म मणिपुर म 969, उडीसा में 969 मे इसी की पुनरावृत्ति वी गयी, जबकि राज्य में 
कुछ माह पूर्व ही चुनाव कराये गये थे। पश्चिम बगाल 97 वा मामला काफी रोचक 
6 जबकि श्री अजय कुमार मुखर्जी की सरकार का पतन हो गया, जिसम काग्रस प्रमुख 
सह्योगी पक्ष था। विधान सभा को 25 जून 397] को भग कर दिया गया जबकि 2 
अप्रल 970 को ही राज्य विधान सभा के चुनाव कराये गये थे, इस मभी मामलो प्ले 
विपक्ष सरकार का गठन करने के लिये तयार था। 

इस सम्बन्ध में यह विचारणीय तथ्य ह॑ कि जब गर काग्रेर्सी मुख्य मत्री द्वारा विधान 
सभा भग करने की सिफारिश को नकार दिया गया जहाँ काग्रेस पार्टी सरकार बनाने की इच्छुक 
थी । लेक्नि इसका अपवाद केवल एक मामले मे मिलता है। जबकि पजाब म 97] म राज्यपाल 
श्री डीसी पावटे ने श्री प्रभाश सिह बाइल की सिफारिश पर विधान समा का विपटन कर दिया। 
लेक्नि इस मामले में राज्यपाल को काग्रेसी सदस्यो की क्डी आलोचना का शिकार होना पड़ा 
था। 

इसी प्रकार हरियाणा मे राव वीरेंद्र सिंह, पजाब में गुरूनाम सिंह (967) उत्तर 
प्रदण म चरण सिंह (968) भोला पासवान शास्त्री, विहार म %8 म आर हितेन्ध देसाई 
का गुजझणत मे ॥97 म अनुच्छेद 356 के अधीन विधान सभा भग करने की सिफारिश 
को अस्वीज्ार कर दिया गया था। 

काग्रेस पार्टी के आतरिक झगड़ों को सुलझाने के लियथ भी निलम्बन के उदाहरण 


मिलत ह। जिससे काग्रेस विधायक दल को एकतः को पुन कायम रखा जा सके | ऐसा 


उतटाह॒ण ]95] मे पजाब का प्राप्त होता ह जबकि वहाँ पहली बार विधान सभा निलम्बित 
की गयी थी। इसी प्रकार का उदाहरण 973 को उत्तर प्रदेश का प्राप्प होता ह जबकि 
श्री एचएन बहुगुणा के स्थान पर श्री एनडी तिवारी को मुख्यमत्री पद पर प्रतिप्ठित करना 
धा ।“ 

विधान सभा के विघटन आर निलम्बन का प्रश्न अत्यल महत्वपूर्ण ह॑ क्योंकि 
अधिकतर अवसरा इसका राजनीतिक स्वार्थमूर्ति हेतु दुरूप्रयोग क्या गया ह। हाल ही म 
सवाच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अपने निर्णय द्वारा राज्य म राष्ट्रपति शासन क घोषणा के 
साथ ही विधान सभा के भग करने पर रोक लगा दी गयी ह। न्यायालय का विचार हे 
कि राष्ट्रपति शासन अध्यादेश को ससद द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही विधान 
सभा भग की जा सकती है, आर जब तक ऐसा अनुमोत्न नहीं प्राण हो जाता राष्ट्रपति 
विधान सभा को अपने आदेश द्वारा केवल निलम्बित कर सकता # विथ्टित नहीं। इस 
प्रकार न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से कम से कम दो माह तब जब तक कि ससद इस 
पर अपना अनुमोदन नहीं प्रदान कर देवी, राजनीतिक दला में सरकार बनाते की होड़ बनी 
रहेगी । इस फ्सले के बाद से केन्द्र सरकार उस प्रवृत्ति पर भी रोक लगने म सहायता 
होगी जिसके तहत तिधान सभा के निलम्बन व विघ्रटन के प्रश्न को केद्धीय सरकारों ने 


अपने राजनीतिक हितो के पूर्ति का साधन बना लिया था। 


वाजिग वन्टम्परणा आरचाब्स, जुलाई 7-]4 95] पृ577 
दि सटट्समन, मार्च 23 973 
3 एस आर वाम्बई बनाम भारत सघए आई आर एससी 994 वाल्यूम 8, पैशा 365 पृ 
]928 


है 


4. 





राष्ट्रपति शासन मे विधि निर्माण की प्रक्रिया 


अनुच्देद 356 की अधिघोषणा के उपरात कार्यपालिका के अधिकार के प्रयोग 


|. 


के लिय राष्ट्रति अलग से एक आदेश जारी करता ह तथा सर्नावत राजय के विधान 
मण्डल के समस्त अधिकारों के उपयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 357 म की गयी हे। इस 
अनुच्छेद म इस बात की व्यवस्था का उपयोग ससद करेंगी या ससद इन अधिकारा के 


उपयाग के लिये राष्ट्रपति को अधिकृत कर देगी आर राष्ट्रपति अपने इम अधिकार को 


दान का हक 


कसी भी अन्य व्यक्ति या सरूसस्‍्था को स्थानान्तरित कर सकता है। 


५, 


विधान मण्डल के अधिकारा के सदर्भ में यह स्पष्ट जाना आवश्यक हु कि 


हक. 


इसके अन्तर्गत सामान्य विधेयकों के अधिकार एवं वित्तीय अधिकार दोना आते ह। उस 
अनुच्छेद 357 म जो व्यवस्था की गयी है उसके अन्तर्गत आज तक ससद ने सबधित 
राज्य के लिये सामान्य कानून निर्माण के अधिकार का प्रयोग स्वय नहीं क्या ह। सामान्यत 
राज्य विशेष के लिये वित्तीय व्यवस्थाये (अनुदान मांगे) ससद पारित करती ह सामान्य कानून 
के निर्माण के लिये प्रारम्भ से ससद राष्ट्रपति का एक अधिनियम के <गनतर्गत अधिकृत कर 
दी रही ह। उस अधिनियम को शक्ति स्थानान्‍्तरण अधिनियम “ के नाम से पुकारा जाता 


ह। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था होती ह कि ससद के दोना सदना के सदस्यो की एक 


शँ 


] अनु 357 म बिये गये 42वें सशोधन के बाद से निम्न व्यवस्था की गयी है “राज्य के 
विधान-मडल वी शक्तियों ससद द्वाप या उसके ग्राधिकार क अधान प्रयाक्तव्य होगी जिसे 
समत राष्ट्रपति मे हस्तातरित कर सवता हे।” 

इलागशन ऑफ पाँवर एक्ट दख जआर सिवाच, पृवांधृत पृष्ठ ७7 ५9] उल्लखनाय ह कि 
]952 वा प्रथम निर्वाचन के पूर्व समद अन्तरिम ससट) बबल एयाो सहन बाला था। सविधान 
सभा ही 26 जनवरी 950 से एक सतन वाली ससद के रूप म वार्य कर रही थी। इसीलिये 
पजाब वः सदर्भ मे जो डेलीगेजन ऑफ़ णोंवर एक्ट पारित किया गय। था उसमे केवल संसद 
शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि बाद वे8 अधिनियमां म॑ ससद के दोना सदन शब्द का 
प्रयोग हुआ है क्योंकि 952 के प्रथम मिवचिन के बाद ससद दो सदन वाली हो गयी थी। 


|. 
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समीति गठित की जायेगी ओर इसे परामर्श दात्री समीति के नाम से पुकारंगे। समीति के 
सदस्या की सख्या प्रत्येक राज्य के लिये समान नहीं होती। इस मम्रीति म लोकसभा तथा 
ग़ज्यममा के सदस्या के मध्य 2] का अनुपात रतता ह। इन सदस्या के अध्यक्ष सभापति 
नामजद करते ह। यह समीति राष्ट्रपति को अधिनियमों के निर्माण म परामश द सकती हे। 

959 मे पेप्सू लेजिस्लेचर डेलीगिशन ऑफ पावर बिल पर लोक सभा में विचार 


हा रहा था, तब ठाकुर दास भार्गव ने एक सशोधन। 


प्रस्तुत क्या जिसके अन्तर्गत यह 
व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति एक समीति के परामर्श से विधि निर्माण करेगे। कलाश 
नाथ काटजू ने जो तत्कालिन मृहमत्री थे, ने यह सुझाव दिया कि समिति के सदस्यों को 
राष्ट्रति नामजद ना करे जसा कि ठाकुर दास भार्गव के सशोधन म कहा गया ह वरन, 
ससठ के सदना के अध्यवक्षों द्वारा उन नामयद कया जाये आर अत म लोक सभा ने 
विधयक का जिस रूप में पारित क्या, उसके अनुसार राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिये 
अधिनियम का निर्माण करने स पूर्व एक समीति से परामर्श करें। यह परामर्श प्रत्येक स्थिति 
म॑ अनिवार्य आर वाध्यकारी नहीं है। विधेयक मे यह स्पष्ट उल्लेखित ह कि जहा ऐसा 
परामर्श सभव नहीं हे वहाँ पर परामर्श नहीं भी किया जा सकेगा। 

राष्ट्रति ससद का अधिवेशन चल रहा हो अथवा नहीं दोना ही परिस्थितियों 
म स्वय राज्य विशेष के लिये अधिनियमों का निर्माण उपर्युक्त विधि स कर सकता ह। 
इस वात की व्यवस्था की गयी है कि ऐसे समस्त अधिनियम लागू किये जाने के बाद 
ससद को दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ओर कोई भी सदन एक प्रस्ताव के द्वारा 
3) दिन के अदर इसमे परिवर्तन का निर्देश दे सकता है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ससद के दोना सदनो म सामान्यत चूँकि 
सत्तारूढ़ दल का बहुमत रहता हे और राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित अधिनिधम उसके अपने विवेक 


]. लाक सभ' बाद विवाद, 953 खण्ड 4, कॉलम 5487 

पूर्वोाधृत कॉलम 5498 

3 समाति से परामर्श बाध्यकारी नहीं है। यह निम्न से स्पष्ट है *. व॥0 ज़ाएश(एा जीवों! 
७९7९ €। 96 "णाडातंटा$ ॥ एाबएएड)ओऑट 0 00 50" 

4. पृवधित 
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से निर्मित अधितियम नहीं होता परन्तु भत्रिपरिषद के परामर्श के उपरात निर्मित अधिनियम होता 
ह अत राष्ट्रपति निर्मित अधिनियमों म परिवर्तन को सम्भावना नहीं ग्हती। यहाँ यह भी स्पष्ट 
काना आवश्यक ह कि समद के किसा भी सदन ने आज तक राष्ट्रपति अधिनियमां में परिवर्तन 
नहीं किया ह। ह 

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हे कि राष्ट्रति अधिनियम वास्तव मे कार्यपालिका 
द्वारा निर्मित अधिनियम ही है। यह उसी श्रेणी मे रखा जा सकता 5, जिस श्रेणी म 
अध्यादेश आता ह, लेक्नि राष्ट्रपीय अधिनियम अध्यादेश की उपेक्षा एक स्थायी अधिनियम 
हा सकता ह, क्योकि अनुच्छेद 357 म इस बात की व्यय्स्था ह कि ऐसा कानून जब तक 
सवधित राज्य के विधान मण्डल द्वारा निरसित या सशोबित नहीं क्रिया जाता" नब तक 
प्रभावी बना रहेगा। 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाला जा सक्‍ता है कि राज्य 
विशेष के लिये यर्थाथत कार्यपालिका आर विधायो अधिफार केद्रीय कार्यपालिका को प्राप्त 
हो जाते हे, जिस पर ससद का प्रभावी नियत्रण नहीं रह जाता। यद्यपि ससद ने राज्य 
विशप के लिये वित्तीय अधिकारों का प्रयोग स्वयं कया ह लेकिन अनुच्छेट 557 की भाषा 


एव डेलीगशन ऑफ पॉवर एक्ट के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति चाहे ता अधिनियम बनाने के 


] ज आर. सिवाच, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसीडेन्ट रूल इन इडिया इन्सट्रीट्यूट ऑफ एडवास स्टडीज, 
राष्ट्रपति निवास शिमला, 979, पृष्ठ 89-डेलीगेशन ऑफ पावर एव्ट के अन्तर्गत अब 30 
दिन की अवधि रखी जाती है जिसके अन्तर्गत ससद के दोनों सदन श्रेस़ीडेण्ट अधिनियम में 
परिवर्तन वर प्रस्ताव पारित कर सवते है और उस प्रस्ताव में सुझाये गये परिवर्तन को राष्ट्रपति 
वार्यनिवृत बरेगा। सिचाव ने यह जका वध्यप्त की हे कि ससद के द्वारा परिवर्तन सझाने वां 
प्रश्रिया वास्तव म एक स्वैधानिक थिडम्बना प्रस्तुत कर देती है और इसस राष्ट्रपति और ससद 
वा अधिवारा म टकराव उत्पल हो सकता है त्रस्तुत विधि निर्माण क्र अधिकार वास्तव में 
समद का ही हे और राष्ट्रपति अधिनियम का ही एक रूप है। इसलिये ससद इस प्रकार के 
अधिनियमा म परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। इसमें किसी भी प्रवार की सवैधानिक विवृर्ठति 
नहीं ह। 

अनच्छेद 357 में 42 व स्वैधानिक सशोधन के बाद की व्यवस्था यही है। 
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अधिकार का प्रयोग वित्तीय क्षेत्र म भी कर सकते ह। राज्य विशेष के सदर्भ म 
अधिनियम निर्माण का अधिकार राष्ट्रपाीय अधिनियम के अतिरिक्त राज्यगाल के अध्यादेश 
क माध्यम स भी प्राप्त होता ह क्‍याकि अनुच्छेद 2!3 के अनुसार क्वल दो परन्तुक 
अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिष्योषणा में स्थगित क्ये जाते हें। इन दो 
परन्तुकों के स्थगन का केवल इतना ही प्रभाव होता ह कि अध्यादेश जारी करने के लिये 
जिन सदर्भो मे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या समवर्ती सूची के विषयां पर प्रख्यापित अध्यादेश, 
यदि क्सिा केन्द्रीय अधिनियम के विरुद्ध जाते ह ओर उस हृद तक अवेद्य हो सकते है 
पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की व्यवस्थाये स्थगित हो जाती ह। ऐसे अध्यादेश की अवधि 


अभिश्चित हा जाती है। 


राष्ट्रपरीय अधिनियम 
राष्ट्रपरीय अधिनियम के स्वरूप पर विचार करने से पूव इस बिन्दु पर विचार 
करना आवश्यक हं॑ कि राष्ट्रपति शासन कसा शासन है ? क्‍या यह एक अतरिम व्यवस्था 
हं 2? जो केवल दिन प्रतिदिन के क्रार्या को देख रेख करता ह या नीति निर्धारण भी 
करता ह। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी शासन अतरिम शासत नहीं 
होता। प्रत्येक शासन एक पूर्णशासन होता है और वह वो सभी काय करता है जो निर्वाचन 
के माध्यम से गठित विधान सभा के गठन के उपरात निर्मित एक मत्रिमण्डल कर सकता 
ह। वधानिक रूप से किसी भी शासन की कार्यपालिका शक्ति पर कोई नियत्रण नहीं होता, 
ऐसा नियत्रण सभव भी नहीं है, क्योकि वर्तमान परिस्थितियों में समाज और देश में घटनाये 
तेजी से घटित होती हैं तथा उसके सदर्भ में त्वरित निर्णय आवश्यक होता है। 
इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी लोक्तात्रिक राज्य में आर्थिक विकास योजनाये 
राज्य के द्वारा चलायी जाती है। इसका उद्देश्य न्यायसगत समाज की स्थापना होता है। यह 
पृ 7 झनर उ7 ह) कली) इस बात की व्यवस्था करता है कि ससद क द्वारा खर्चे की स्वीकृति 
क पूर्व भी राष्ट्रपति राज्य के सचित कोष से धन खर्च करने के लिय अनुमत्ति दे सकता है। 
यह ववल उसी समय सभव है, जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इस व्यवस्था स 


यह तिष्वर्य निक्बला जा सकता है कि राष्ट्रपीय अधिनियम केः द्वाता धन विधेयक को छोड़कर 
शप सभी प्रकार के वित्तीय विधेवकों का निर्माण सभव है। सिवाच पृवोधृत पृष्ठ 9] 


विकास याजनाय एक बार प्रारम्भ होने के बाद यदि स्थपित कर हा जाब ता इसम लगाया गया 
सम्पूर्ण धन वाछित उद्देश्य की प्राप्त क बिना ही बरबाद हो नायेगा। इसलिये विकास योजनाय 
उस समय भी स्थगित नहीं होती, जब राज्य मे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गष्टपति शासन लागू 
क्या जाता ह। 

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत हस्तक्षेप के बाद राज्य प्रशासन विधायकों के दबाव 
व शागा से मुक्त हो जाती है। ऐसी स्थिति म नयी नीति क व्यापक्र राप पर विचार 
काना अधिक उपर्युक्त हो सकता है। राष्ट्रपीय अधिनियम सभा प्रकार के क्षत्र मे निर्मित 
क्ियि गये ह तथा सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निर्मित कियि गये ह₹। 

ये अधिनियम, सामान्य अधिनियम आर अध्यादेश तीना एम हा (वधानिक) वर्ग 
म आते हे। तीना की वैधानिक शक्ति समान है। 

राज्य विधान मण्डल को राष्ट्रीय अधिनियमों मे सशाधन करने का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त ह । इस सदभ में एक बिन्दु पर शका प्रकट की जा सकती ह कि समवर्ती सूची के विषया 
पर राष्ट्रपपय अधिनियम का निर्मण किया जा सकता है अथवा नहीं, संविधान में यह व्यवस्था 
ह कि सामान्यतया राज्य का विधान मण्डल समवर्ती सूची के विषया पर कानून का निर्माण कर 
सकता है, लेकिन उसके द्वारा निर्मित कजून यदि उसी विषय पर निर्मित केद्धीय कानून के विरुद्ध 
होता ह तो उरा पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक ह अन्यथा विरोध की स्थिति होने पर वह 
अवध हो जायेगा। 

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जब हस्तक्षेप होता हे, तो कार्यपालिका ओर विधायी 
शक्ति यथाथत गष्ट्रपति (केनद्रीय कायपालिका) को प्राप्त हो जाती ह। ऐसी स्थिति में यह 
कहना अनुचित नहीं होगा कि राष्ट्रपतीय अधिनियम के माध्यम 'ते समवर्ती सूची के विषया 
पर कानून का निर्माण किया जा सकता है आर ऐसे भी कानून बनाय जा सकते हैं, जो 
समवर्ती सूची के कसी विषय पर बनाये गये कानून के भी विरुद्ध हो। एसी स्थिति मे 
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक नहीं है, क्योकि प्रत्येक राष्ट्रपीय कानून ससद के 
द्वारा राष्ट्रति को दिये गये अधिकारा के अन्तर्गत निर्मित होते है। इसलिये राष्ट्रपति की 
सह्मति या पूर्वानूमृति आवश्यक नहीं ह' इस सदर्भ मे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत को जाने 
वाली उदघोषणा का उल्लेख करना अनुचित नहीं है। इस अधिघोषणा में अनुच्छेद 23 के 





दाना परन्तुक स्थगित कर दिये जाते ह। ये दोना परन्तक राष्ट्रपति की पूवानुमति ओर 
सह्मति से सवधित हे, अर्थात्‌ राज्यपाल किसी भी प्रकार का कोई भी अध्यादेश राज्य 
सूची तथा समव्ती सूची के विषयो पर जारी कर सकता हे। राज्यपाल जो अनुच्छेद 356 
के हस्तक्षेप के उपरात मात्र राष्ट्रति के आदेश के अन्तर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति हो 
जाता ह उसे ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हं, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपपिेय अधिनियम के अन्तर्गत 
राज्यसूची तथा समवर्ती सूची के कसी विषय पर कानून निर्मित कर सकता हैं। प्रकारान्तर 
से केद्धीय सरकार राष्ट्रपति कानून के माध्यम्र से केद्ध बी नीतियो को, राज्य मे लागू करता 
रही ह। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अन्यन्त महत्वपूर्ण हे, क्योंकि राज्य मे जिस दल को 
जनादेश प्राप्त होता ह॑ वह अपनी नीतियो को लागू. करती हं। ये नीतिया केद्धोय इच्छा 
के विपरीत भी हो सकती है। यह सत्य है कि राष्ट्रपीय अधिनियमो मे सशोधन या उसके 
निरसन के लिये राष्ट्रपति की पूर्वानुमगति लेना आवश्यक नहीं ह। प्राय राष्ट्रपपय अधिनियम 


स्थायी अधिनियम का रूप ले लेते हे। 


अध्याय 4 


राष्ट्रपति शासन की बारम्बारता : 
कारण ओर परिणाम 


राष्ट्रपति शासन की बारम्बारता : कारण ओर परिणाम 


भारतीय सविधान के निमाता डॉ भीमराव अम्बेदकर ने सदस्था शा आशकाओ को 
दूर करते हुये यह »शा व्यक्त की थी भविष्य में इस अनुच्छेद के उपयोग की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी आर ये उपबध 'मृतप्राय' ही रहेगे लेकिन उनकी आशकाआ के विपरीत आज सविधान के 
लागू होने के बाद से अनेको बार इनका प्रयोग किया है ओर आज भारत का कोई भी राज्य इस 
धाश के प्रकोप से वचित नहीं रह गया हे, यहाँ तक कि सघ शासित प्रदेशा म॑ भा इसके प्रयोग 
की आवश्यकता पडी ह॑। यद्यपि सभी राज्यों मे इसका प्रयोग क्या गया ह लेक्नि कुछ राज्य ऐसे 
भी रहे है, जहाँ इनका बारम्बार प्रयोग क्या गया हैं। इनमे पञ्ञाब का प्रथम स्थान पर हं जहाँ 
सवाधिक बार व अवधि तक राष्ट्रपति शासन कायम रहा। उसके याद केरल का स्थान ह, जहा 
पजाव के बराबर ही नौ बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा। तत्पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश आर उडीसा 
का स्थान आता हे जहाँ क्रमश सात व छ बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 

इस अध्याण में हमारे अध्ययन का विषय यही चारो राज्य ह जहा आधफ््ता से राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया। यह विचारणीय प्रश्न है कि वे कौन से कारण रहे जबकि इन राज्यों को 
जनता को इतनी लम्बी अवधि तक निर्वाचित सरकारों से शासित होने से वचित रखा गया। 

यद्यपि इन सभी राज्यो म राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के कारण मिल-मिनन रहे लेक्नि 
एक कारण जो इन सभी मामलो में सामान्य रहा वो यह है कि अधिकतर सरकारों के पतन का 
कारण वे स्वय थी। वास्तव मे सविधान मे ता ससदीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था लेकिन 
केवल सिद्धान्त रूप में। लेकिन व्यवहार मे वास्तव मे अभी जनता उससे पूरी तरह परिचित नहीं 
हो पायी थी। जिसकी परिणति बार-बार राष्ट्रपति क रूप मे दिखायी देती ह। जिन राज्यों का इस 
अध्याय मे विवेचन किया गया है वे है- 
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इन चारा राज्या म राष्ट्रपति शासन की विवेचना से अब तक का उन सभी परिस्थितिया 
का समावेश हो जाता है, जिसके कारण राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता रहा हैं। जसा 
कि सलग्न ग्राफ से भी स्पष्ट होता है कि पजाब व केरल म सर्वाधिक बार इस धारा का प्रयोग 
क्या गया ह। उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में गष्टपति शासन का श्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता 
रही ह। पजाब म यद्यपि प्रारम्भ म॑ं अधिकतर अवप्तरां पर वहाँ की आनरिक राजनीति ही इसके 
लिये जिम्मेटार रही लेक्नि बाद के वर्षा म राष्ट्रपति शासन का कारण बना-राज्य में बढ़ता हुआ 
उग्रवाद । करल राज्य भारत का समस्याग्ररत राज्य रहा हे। प्रारम्भ से हा वहाँ कसी भी दल को 
स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया। 


त्रिवाक्कोचीन (केरल) . 23-3-56-..--56 


करल मे राष्ट्रपति शासन का शुभारम्भ वर्तमान केरल राज्य क अस्तित्व म आने 


से पृव ही शुरू हों गया था। के 


पूर्व का त्रिवाकुरकोचीन ही | नवम्बर ॥956 के राज्यो का पुरन॑गठन होने पर केरल 
शज्य बना कोचीन म राष्ट्रपति शासन श्री गोविन्दमेनन के नेतृत्व वाली सय॒कत मोर्च की सरकार 
क पतन के “परिणामस्वरूप लगाया गया था।2 विधान सभा बुनावा के बाद स॒ कोचीन में यह 
दूसरा मत्रिमण्डल था जिसका पतन हुआ था। इससे पूर्व भी प्रजा समाजवादी पार्टी ने श्री 


।. इडिया- !956 पृ 474 

इण्डिया-]956 पृ 47 

प्रजा समाजवादी पार्टी का गठन 950 म कुछ उद्दश्यां का दृष्टि मे रखबर विया गया था। 
आचाय वपलायी इस पारी वे सस्थापक थ। वास्तव मे पार्टी वा गठन बाग्रस वा उन असनन्‍्तष्टो 
द्वारा विया गया था जिनवाी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलता था लकिन आग चलवर यह 
पार्टी संयुक्त साशलिस्ट पार्टी से मिल गयी। इस पारी वाया ट्ाचा लगातार यदलता रहा अत 
इस पार्टी के कार्यक्षेत्र और विचारा का स्पष्टीकरण बहुत मुश्विल था। वेरल म एक मध्यम 
दल क रुप म श्री पिल्‍ले के नेतृत्व म इसका गठन किया गया था। जिसक आदर्श बहुत 
ऊच थ ऊफ़ि प्रजा समाजवादी पार्टी काग्रेस तथा कम्यूनिस्टा के विकल्‍प के रूप मे उभरेगी, 
लविन बाद मे काग्रेस से लगातार गठबन्धन कर अपने द्वारा निर्धारित उच्च आदर्शा को 
तिलाजली ८ दी। डायनामिक्स आफ स्टेट पालीटिक्स इन केरला एनजास चम्दर' पृष्ठ 63 
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पइ्मधानु पिल्‍ल के नेतृत्व में राज्य में सरकार का गठन क्या था। जिसका कग्रेस ने सरकार 
से बाहर एहकर सर्म न दिया था। कायस जो कि चुनावो के बाद राज्य विधान सभा म सबसे 
वड दल के रूप म उभर कर सामने आया था, द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने का 
फ्सला बहुत आश्चयजनक था। 

राजनीतिक विश्लेषको के विचार में काग्रेस के इस फ्सल के पीछे राजनीतिक 
स्वाब निहित था मार्च, 954 को विधान सभा के लिये हुये चुनावा म विभिन दलां की 
स्थिति निम्न प्रकार से थी काग्रेस-45 कम्युनिस्ट-23, पी एसपी-9 क्रातिकारी सोशलिस्ट-9, 
व्रिवाकुर_ तमिलनाडु काग्रेस-2, स्वतनत्र-9-कुल योग-7 हा 

काग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता श्री गोविन्दमेनन का स्पष्टीकरण था कि काग्रेस 
पार्टी राज्य म मरकार के निर्माण में जल्दी नहीं करना चाहती ना ही कोई ऐसा कदम उठाना 
चाहती ह जो मर्यादा के प्रतिकूल हो” ख्मग्रेस के द्वारा पहल ना करने का एक प्रमुख कारण यह 
था क्रि क्म्युनिस्ट पार्टी जो कि विधान सभा मे दूसरा सबसे बडा दल थी ने जनता द्वारा उत्साही 
समथन मिलने के कारण गैर काशेसी दलो ने सरकार बनाये जाने म रुचि दिखायी थी।* साथ 
ही कम्युनिस्टों ने यह भी घाषित किया था कि बिना प्रजा समाजवादी पार्टों के सरकार मे शामिल 
हुये वे सरकार का राज्य में सर्मथन नहीं करेगे ।तत्पश्चात प्रजासमाजवादी पार्टी की राज्य इकाई 
ने कम्युनिस्टो के सहयोग से सरकार बनाने की सभी तैयारी पूरी कर ली थी। राज्य विधायक 
दल ने श्री पट्टम थानु पिल्‍ले को अपना नेता चुना और राज्यपाल के समक्ष 59 सदस्यों की सूची 
रखते हुय सरकार बनाने का दावा पेश क्रिया था। लेकिन मार्च 6, मार्च, 954 को पीएसपी 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृपलानी ने कम्युनिस्टो से सहयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया दि 


! अमृत बाजार पत्रिका, ॥0 मार्च, 954 

2 अभ्रमृत बाजार पत्रिका-0 मार्च, 954 

3 बहा-0 मार्च, 954 

4. इग्डियन पालिटिकल पार्टिस-स- एस0सी0 कश्यप, पृष्ठ-- 232 

5 डायनापिक्स आफ स्टेट पालटिक्स इन करला, एन जोस्स, पृष्ठ-- 52 





लेक्नि ॥7 मार्च को अचानक ही काग्रेस विधान मडलीय पार्टी ने भविष्य म 
राज्य म॑ स्थिर काग्रेसी सरकार की सभ्वना को देखते हुए पीएसपी के सर्मथन का फेसला 
लिया था, आर फलस्वरूप श्री पट्टप थानु पिल्‍ल गुख्यमत्री तियुक्त क्यि गय। सविधान के 
लागू होने के बाद से यह पहला अवसर था जबकि काग्रेस के अलावा कोई अन्य दल 
कसी राज्य म सत्तारूढ़ हुआ था। 

आगे चलकर राजनीतिक विश्लेषकों का यह अनुमान सच साबित हुआ कि काग्रेस का 
राज्य म आधार बढते ही तो सरकार से अपना सर्मथन वापस ले लेगा ।काग्रस द्वारा पिल्‍ल सरकार 
स अपने समर्थन वापस लेने की घोषणा के साथ ही श्री थानु पिल्ल ने त्यागपत्र दे दिया। उसके 
तुरत बाद फरवरी 955 में काग्रेस विभिन्‍न दलों के सहयोग से सयुक्त मार्च वी सरकार बनान म 
सफ्ल हो गयी आर श्री गोविन्द मेनन के नेतृत्व म राज्य मे काग्रेसी सरकर सत्तारूढ़ हुयी थी।“ 

लेकिन श्री गोबिन्द मेनन की काग्रेसी सरकार पर पार्टी के असतुष्टो के विद्रोह का 
खतग बराबर बना रहा। वास्तविक सकट उत्पन हुआ जब राज्यों के पुन॑ंगठन का काम चल रहा 
था आर काचीन राज्य के तमिल भाषी जिलो को मद्रास को हस्तान्तरित किया जाना था। इस 
प्रश्न पर कांग्रेसी विधायकों मे मनभेद उभर कर सामने आया ओर जब बजट पर मतदान के 
लिये सदन की बेठक बुलायी जाने का प्रस्ताव था. उससे पूर्व ही ) माच को छ काग्रेसी 
सदस्यों ने काग्रेसपार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। इन छ विद्रोही सदम्यो के इस्तीफे के बाद 
सरकार के सदन में हारने की सभावना हो गयी क्योकि पक्ष के सदस्यो की सख्या घटकर 54 
रह गयी थी ॥(3) 

इन सदस्यों के पार्टी छोड़ने के कारण आये सकट को देखते हुये मुख्यमत्री 
श्री गोविन्द मेनन ने अपने एक वर्षीय पुराने मत्रिमण्डल का त्याग पत्र 2 मार्च 956 को 


राज्यप्रमुख श्री रामवर्मा को साप दिया। हर 


! आपएृत बाजार पत्रिका ॥7 मार्च, 954 
2 अमृत बाजार पत्रिक-7 मार्च, 955 
3 अमृत बाजार पत्रिका-0 मार्च, 4956 
4 वही ]2 मार्च, 956 


राज्य के विपक्षी दलो ने गष्टपति शासन की सभावना का दखते हुए मिली जुली 
सरकार बनाने का प्रयास आरम्भ कर दिया। इस दिशा म राज्य कम्युनिष्ट पार्टी ने प्रजा समाजवादी 
पार्टी को सरकार बने में सहयोग देने की बात कही थी। कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई ने 
अपने वकतब्य मे कहा था कि ऐसे समय में जबकि केरल राज्य आजार ग्रहण कर रहा ह राष्ट्रपति 
शासन ना लागू होने देने का प्रयास करना प्रत्येक दल का कर्तव्य हैं। 
लेकिन सयुक्त सरकार बनाने के प्रयास को उस समय आघात पहुचा जबकि काग्रेस 
के छ विद्रोही सदस्यों ने कम्युनिष्टो के सहयोग से बनने वाली कसी भी सरकार का सर्मथन 
करने से इनकार कर दिया और इन सदस्वों ने कांग्रेस ओर पीएसपा के सहयोग से मिल कर 
बनने वाली सरकार के सर्मथन की बात कहीं थी। लेकिन काग्रेस ने किसी भी दल की सरकार 
को अपना समथन देने से इनकार कर ददिया। 
लेकिन राज्य म सभी वामपथी पार्टिया मिलाजुला मत्रिमण्डल बनाने का प्रयास 
कर रही थी। कम्युनिष्ट पार्टी के श्री टीवी थाम्स ने राजप्रमुख के मिलकर रज्य मे श्री 
पट्टमथानु पिल्‍ल को सरकार बनाने के लिये आमद्रित करने की बात फ़्हीं। उन्होंने राज्यप्रमुख 
के समक्ष सर्मथको की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमे 8 सदस्सीय सदन म 6] सदस्य 


स्ची म थे जिसमे काग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों के भी नाम सम्मलित थे। (लेक्नि अन्तत 


(5 


न 


24 मार्च, 956 को राजप्रमुख ने सभी दावों की जाच के बाद में राष्ट्रपति शासन को 
सस्तुति कर दी। राष्ट्रपति ने राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य म राष्ट्रपति शासन 
की उदघोषणा जारी कर दी साथ ही राज्य विधान सभा भी तत्वाल भग कर दी गयी > 

राष्ट्रपति द्वारा जारी उदघोषणा मे कहा गया था कि वे (राष्ट्रपति) इस बात से 
सतुष्ट ह कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन हो गयी थी कि वहा मविधान की व्यवस्थाओं 
के अनुसार सरकार का निर्माण सभव नहीं था। गजट म प्रकाशित विज्ञप्ति म कहा गया 


था कि राष्ट्रपति ने जो अधिकार प्राप्त किये है उसका उपयोग कोचीन राज्य के राज प्रमुख 





| अमृत बाजार पत्रिका 3 मार्च, 956 
2 वहीं - ]3 मार्च 956 


[ 


गष्टपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों के माध्यम से करेगा। राज्य म राष्ट्रपति शामन को उदघोषणा 


के बाद श्री पीएस राव को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त क्या गया था। 


राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना 

कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्य मे राष्ट्रपति शासन लगाये जाते वी कड़ी आलोचना की। 
गयी । क्म्युनिस्ट नेता श्री एके गोपालन ने राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू क्ये जाने की कार्यवाही 
को अन्यायपूर्ण व अनुचितकहते हुये इसे लोकतन्र की परम्परा के प्रतिकल बताया। उनका विचार 
था कि सरकार ने कोचीन के इस बैधानिक शासन का अत कर दिया क्योकि राज्य में कांग्रेस 
सगकार बनान की स्थिति मे नहीं थी।“क्योकी इसमे पूर्व भी श्री मेनन की काग्रेसी सरकार को 
जिस पूण बहुमत नहीं था, को सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया गया था जिसे टीटीएन 
का सर्मथन प्राप्त था। जबकी गठबन्धन के केवल 57 सदस्य ही थे। आर यह देखते हुये कि 
!8 सदस्यीय सदन में सरकार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने मे असफल थी को सरकार बनाने के 
अवसर दिया गया था। जबकि पीएसपी के उसी दावे को नकार दिया गया था जबकि उसे 57 
सदस्यों के सर्मथकों की सूची पेश की थी 7 

लोकसभा में सदस्यो की आलोचना का जबाब देने हुए तत्कालीन मृहमत्री श्री गोविन्द 
वबलल्‍लभ पत ने यह स्पष्ट किया कि प्रजा समाजवादी पार्टी का जिनके विधान सभा मे 9 सदस्य 
ही थे, उन्हे केवल 59 सदस्यों का ही सर्मथन प्राप्त था। अत विस्तृत जाच के बाद राज्यपाल 
इस निष्कर्ष पर पहुचे कि 8 सदस्यीय सदन में 57 सदस्य, जो कि आधे से भी कम थे। 
अत बहुमत में ना होने के कारण पीएस.पी सरकार बनाने मे वास्तव म सक्षम ही नहीं था श 


कोचीन मे राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का आचित्य 
कोचीन मे लगाये गये राष्ट्रपति शासन का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर यह बात 
विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि विरोधी दावों को देखते हुये यदि पुन सरकार आमत्रित की जाती 





! प्वाधृत-25 मार्च, 956 

2 लाक सभा वाद-विवाद-भाग 2 वाल्यूम-3, 29 मार्च, 958 
3. बहीं 

4 लाक सभा वाद-विवाद, वहीं 
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तो उसका भी वहीं हश्न होगा जोकि पिछली दो सरकारों का हुआ था आर वहा की अस्थिर 
स्थिति को देखते हुये राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प था क्योकी किसी भी दल मे मत्रिपरिषद 
गठित करने की सामर्थ्य नहीं थी। श्री पट्टम थानु पिल्‍ले ने 60 सदस्यों के सम्थकों की जो सूची 
राजप्रमुख को भेजी थी उसमे से उनके दल के तीन और काग्रेस के एक सदस्य ने अपनी 
अनिच्छा राजप्रमुख को भेज दी थी। अत इन सभी विरोधी दावों की जाच के बाद ही विवश 
होकर राज्यपाल को राज्य मे राष्ट्रपति शासन की सस्तुति करनी पडी थी। 

राज्य मे जिस प्रकार की राजन॑तिक अनिश्चितता का वातावरण था, उसको देखते हुये 
कहा जा सकता ह॑ कि राज्यपाल को पुन किसी गुट को सरकार बनाने के लिये आमत्रित ना 
करने का फंसला उचित था, क्‍योकी वामपथी दल जिन्होंने राज्यपाल के सम्मुख सरकार बनाने का 
दावा पश क्या था, वो अतिरिक्त उत्साह मे किया जा रहा था, क्योंकि 7 सदस्यीय सदन में 
उनको स्पष्ट रूप से केवल 32 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त था, क्योकि काग्रेस दल ने किसी 
भी दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, जिसके सदस्यों की संख्या 39 थी। काग्रेस 
के 6 विद्रोही सदस्यों ने भी कम्युनिस्टो को सहयोग देने से इन्कार कर दिया था। अत राज्यपाल 
का निर्णय उचित था कि कोई भी गुट सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ था। 

लोक सभा ने 29 मार्च 956 को राष्ट्रपति शासन सम्बन्धा उद्घाोषणा के प्रस्ताव 
पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसी दिन ॥ नवम्बर 956 को राज्य के पुनगठन के 
पश्चात तथा नया राज्य केरल बनने पर ब्रावनकोर कोचीन में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा 
को वापस ले लिया गया, लेकिन पुन उसी दिन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 
क्योकि नये राज्य के लिए विधान सभा का गठन नहीं हो पाया था। राज्य मे राष्ट्रपति 
शासन की समाप्ति अप्रेंल 957 को हुई । जबकी आम चुनावों के बाद श्री ईएमएस. 


हि कक ०] है; 
नम्बृदरी पाद के नेतृत्व में कम्युनिष्ट पार्टी ने सरकार का गठन किया। 


! सविधान (साँतवा सशोधन) अधिनियम, 956 की धाग़ 29 और अनुसूची ()द्वारा 'राजप्रमुख' 
शब्दा का लोप किया गया। 

2 & केरल की स्थिति के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट का साराश-लोक सभा बाद विवाद-7 8 59, 
कॉलम 2854 व अमृत बाजार पत्रिका-64 57 





करल-3-7-59-22-2-60 


957 के आम चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी गे केरल में कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों 
के समर्थन से सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कुल स्थाना म पार्टी ने 5 58% 
मत प्रात कर नयी सरकार बनाने में सफल हुयी थी। ह 

राज्य में विभिन दलो की चुनावों के बाद स्थिति निम्न प्रकार सेथी- 


दलो का नाम श्राप्त स्थान 


है कम्यूनिस्ट पार्टी 60 
१ काग्रेस पार्टी है 
3-.. अ्रजा सोशलिस्ट पार्टी 9 
4- कातरिकारी सोशलिस्ट पार्टी 2 
5-.. निर्दलीय [47 


!957 के केरल के चुनाव परिणाम समूचे विश्व को आश्चर्य मे डालने वाले 
थे जबकि यह पहला अवसर था कि साम्यवादी दल ने विश्व म॑ कहीं प्रजातात्रिक पद्धति 
से सत्ता प्राप्त्की थी। दक्षिण भारत के इस छोटे से प्रदेश ने समस्त विश्व का ध्यान 
अपनी ओर खींचा था, क्योकि राज्यपाल डाबी राम कृष्ण राव के निमत्रण पर कम्युनिस्ट 
पार्टी के नेता श्री ईएमएस नम्बूदरीपाद ने राज्य मे सरकार का गठन किया था। यह एक 
ऐतिहासिक क्षण था ज्बकि चुनावों के माध्यम से विश्व मे किसी भी स्थान में कम्युनिस्ट 
पार्टी सत्तारूढ हुयी थी ।" सत्ता अहण करने के पश्चात मुख्य मत्री श्री नम्बूदरीपाद ने यह 





] केरल की स्थिति के बारे मे राज्याल की रिपोर्ट का साराश-लोक सभा वाद-विवाद-- 


7-08-959 
2 ७8 विक्टर एम0फिक वेहला येनान ऑफ इण्डिया (बाम्बेनचिकेता पब्लिकशन लिमिटेड, 970) 
पृष्ठ 78 


१४ निर्दलीय उम्मादवारों में से 8 मस्लिम ज़ीग द्वारा समर्थित थे जन्रकि 5 कम्युमिस्ट पादी 
के समर्थक थे-डायनमिक्स ऑफ स्टेट पालिटिक्स इन वेरल-एन0 जास चद्ध, पृष्ठ “78 
4. स्टट गवर्नरर्स इन इण्डिया-ट्रेण्ड एण्ड इश्यूश-एन0एस0 गहलौत-गिताजली पब्लिवेशिंग हाउस 
(दिल्ली) 985, पृष्ठ-- 245 


पक क। 





घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य मे भ्रष्टाचार हटाने की पूरी काशिश करगी। भूमि सधार 
अभियान आरम्भ करेगी साथ ही प्रशानिक नीतियो को सम्पादित करने के लिये कम्युनिस्टो 
का लगायेगी साथ ही केरल के लोगो का सास्कृतिक स्तर ऊचा उठाने का प्रयास करेगी।“ 
दूसरे शब्दा म क्म्युनिरस्ट सरकार ने अपने वादों और शर्ता को कायरूप म परिणित करने 
के लिये कृतसकल्प थी। 

सत्ता ग्रहण करने के तुरत बाद ही सरकार ने अपने सवंधानिक अधिकारों का दुरूपयोग 
करना प्रारम्भ कर दिया तथा अधिनायकवादी प्रवृति अपना लिया। इस कारण केरल में कम्युनिस्ट 
मत्रीपरिषद के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। अपनी नीतियो के तहत कार्मिक वर्ग को काफी 
सहायता दी गयी जिससे सरकार के विरोधियों का सफाया हो गया। राज्य पुलिस तत्र कमजोर 
हो गया था। भेदभाव की नीति अपनायी जिसके तहत क्म्युनिस्ट विचारधारा के समर्थका को 
अत्याधिक महत्व प्रदान किया गया । दिसम्बर 958 को 780 मुकदम वापस ले लिये गये |“ 

!2 जून 4959 को राज्य के विपक्षी दलो, ने राज्य की स्थिति को देखते हुये 
एक सयुकत कार्यकारी समिति बनायी जिसमे काग्रेस, प्रजा समाजवादी पार्टी और मुस्लिम 
लीग सम्मलित थे और इसके तहत श्री नम्बूदरीपाद की सरकार के आयोग्य शासन को 
समाप्त करने के लिये एक अहिंसक आन्दोलन चलाया।” इसके साथ ही एक और समानान्तर 
विगेधी सगठन नायर सर्विस सोसायटी और रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा भी चलाया जा रहा 
था जोकि राज्य मत्रिमण्डल द्वारा नयी घोषित शिक्षा अधिनियम के खिलाफ था। इन 


दोनो संगठनों द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान राज्य पुलिस से मुठभेड़ में बहुत से 


0 छपण सात ात 0 शाएल थाए वाएणएक्षाए८ 00 पीट क्फाए।ाणा... ए/ ॥6 
9095९ एी चाट इश एए परीह एणाधाधाएाडं शिक्षाए दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, अप्रैल 
43 957 


! जार्ज बुड़कुक, कश्ल-25 पोट्रेट ऑफ मालबार कौस्ट पृष्ठ-263 (लन्दन, पेशर एण्ड पेबर 
लिपिटेड, 967) 

एशियन रिकार्डर, पृष्ठ- 448, 957 

केरल अडर कम्युनिज्म-ए रिपोर्ट-पब्निश्ड-डेमोक्रेटिक रिसर्च साइस सर्विस, 959 पृष्ठ-89 


| कै 


ईमान 





लोग मारे गये आर संकडो घायल हो गये थे। पूरे राज्य मे भय का वातावरण व्याप्त हो 
गया + इन घटनाआ के कारण राज्य मे असुरक्षा का वातावाण बन गया था जिससे 
जनजीवन को खतरा पदा हो गया था। हडताल राज्य प्रशासन का सामान्य हिस्सा बन 
गयी थी। राज्य के विपक्षी दलों ने जो सयुक्त समिति बनायी थी उसने राज्य सरकार 
के खिलाफ 37 सूत्रों का एक आरोप पत्र तैयार किया था जिसकी प्रमुख बाते इस प्रकार 
हक 

]- कम्युनिस्ट सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारा का दल के सदस्यों हेतु 
दुरूपयोग किया जबकि गैर कम्युनिस्टो वी अवहेलना की गयी । 

2- कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार प्रथम पचवर्षीय योनना के अनुसार राज्य की सभी 
विकास योजनाआ को सुचारु रूप से चलाने में विफल हो गयी थी। 

3- राज्य भे लोगो के मालिक अधिकारों को अस्वीकार किया गया साथ ही 
लोगो की जान माल का सुरक्षा तथा कानून व व्यवस्था भग हो गयी थी। 

4- राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। कम्युनिस्ट सहकारी सस्थाये विशेष 
रूप से नये श्रमिक ठेका समीतियों तथा गाड़ी निकालने वाली समीतियो को राजकोष से 
पसा दिया गया जबकि गेर कम्युनिस्ट पार्टों को पजीकरण या क्सिी प्रोत्साहन से मनाकर 
दिया गया। सरकारी कार्या हेतु जो जमीन खरीदी गयी तथा जो आधोगिक लोन बॉटे गये 
या जो लोक निर्माण कार्यो के ठीके दिये गये, वो इस प्रकार से चलाये गये ताकि उससे 
कम्युनिस्ट पार्टी का फड बढ़े। 

5. राज्य का खजाना बिल्कुल खाली हो गया तथा राज्य आर्थिक दृष्टि से 
विल्कुल खाली हो गया तथा राज्य आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल नीचे बला गया था। 

6- राज्य के कर्मचारी आर पुलिस कम्युनिस्टा के सेवक हो गये थे। पुलिस 
को मजबूर कया जाता था कि गर क्म्युनिस्टों को उत्पीड़ित किया जाय। राज्य म कम्युनिस्ट 





! दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 43 जून 959 
2 दि स्टटमैन, 3 सितम्बर, 958 


कक] 


ब्रिगा कसी भय के अत्याचार ढाते रहे जहाँ कहीं भी उनके विरुद्ध जार्यवाही की भी गयी 
वहाँ मामले को तुरन्त रफा-दफा कर दिया गया। 

7- राज्य में नयी शिक्षा प्रीति का निर्माण इस प्रशार कया गया था जिससे निजी 
स्कूला का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाय। लोगो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचायी 
जा रही थी तथा सकलो की पाठय पुस्तके कम्युनिस्टो के सिद्धान्त की प्रचार पुस्तिका बन गयी 
थी। ४- विशेष कान्सटेबिलो की भती का अभियान चलाया गया जिससे कम्युत्रिस्टा के विरुट्ट 
उभर रहे आदोलनो दो दबाया जा सके, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी को हथियार बद किया जा 
सके ।* 

निष्कर्षत यह कहा जा सकता हं कि इस पूरे आरोप पत्र का यह आशय था कि 
गज्य का शासन इस प्रकार चलाया जा रहा था कि दल व सरकार के एक होने का सिद्धान्त 
लागू हो सके सत्ता में आने के बाद से कम्युनिस्टो ने प्रशासन के लाभ के पदों पर अपने पार्टी 
के सदस्या को बठाना आरम्भ कर दिया था। विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी वी अधिनायकवादी 
प्रवृत्ति स बहुत ज्यादा चितित थे। राज्य मे कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बहुत व्यापक आन्दोलन 
चलाया जा रहा था जिसके कारण सरकार के सामान्य काम का निपटना भी मुश्क्लि हो गया 
धा। इन आन्दोलन रत लोगो की एक ही माग थी कि राज्य सरकार का तुरन्त हा बरखास्त कर 
दिया जाय । राज्य म इन आन्दोलनरत लोगो का नेतृत्व काग्रेस पार्टी द्वारा क्या जा रहा था, जो 
राज्य का प्रमुख विपक्षी दल था। अत इस आरोप मे कि वास्तव में राज्य सरवार संविधान के 
विरुद्ध कार्य कर रही थी, सदेह था। केरल की स्थितियों के सम्बन्ध में पण्डिद नेहरू का कहना 
कि वे राज्य सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी नही करना चाहते क्योकि वे राज्य के मामले 
में दखल देना पसन्द नहीं करते थे, क्योकि वे नहीं चाहते थे कि विपक्षी दल उन पर इस 
बात पर आरोप लगाये कि वे विपक्षी दल की सरकार को हटाने के लिए उस पर अनुचित 
दवाव डाल रहे है।” 





! दि स्टेट्समेन-सितम्बर 3, 958 
2 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 जून, 959 


]2 जून 959 को व्यापारिया आर गेर काग्रेसी श्रमिक सगठना के लोगा ने भी 
बहुत सफ्ल हडताल की। इन आदोलनो के दोरान सात व्यक्ति मारे गये आर बहुत से गिरफ्तार 
किये गये। * राज्य की इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए केन्धिय पर्यवेक्षक श्री के एम मुशी 
जो कि राज्य की स्थितियों पर अपने राय देने के लिये केद्ध द्वाग भेजे गये थे, ने केरल मे 
अनुच्छेद 356 के तहत सरकार भग कर कार्यवाही करने की वकालत की प्रधानमत्री पडित नेहरू 
ने 22 जून को राज्य की नाजुक स्थिति को देखते हुये वहाँ का दौरा किया जिससे हालात सामान्य 


बनाये जा सके | < 


उन्होंने इस सबंध मे राज्य के विभिन सगठनों व राजनीतिक दलो के नेताओं 
से विचार विमर्श किया। 

नेहरू ने बहुत से सुझाव स्थिति को सामान्य बनाने हेतु प्रस्तुत किये जिसमे 
से एक सुझाव केरल शिक्षा अधिनियम को समाप्त करने से भी सम्बन्धित था। साथ ही 


कि. 


साथ राज्य मे मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। मत्रिमण्डल ने नेहरू द्वारा प्रस्तुत 
दोना सुझावों को स्वीकार कर लिया लेकिन यह शर्त रखी कि विपक्षी दल सरकार के 
खिलाफ चलाये जा रहे आदोलन को भी स्थगित कर देगी। > 

29 जून को गेर कम्युनिस्टों ओर उनके समर्थकों द्वारा एक शाति पूर्ण हड़ताल का 
आयोजन क्या गया राज्य की राजधानी मे करीब 2000 लोगो ने सरकारी कार्यालयों को ईटो 
व पत्थरो से तोड़ने की कार्यवाही मे हिस्सा लिया। पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर वितर करने 
के लिये गोली चलायी जिसमे तीन लोग मारे गये और बहुत से घायल हो गये । 

जुलाई 7 को पडित नेहरू ने विचार व्यक्त किया कि केन्द्रिय सत्ता का राज्य 


मे हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है ( 


फुलनकअंब्फी: 


दि टाइम्स आफ इण्डिया।4 जून, 959 

दि रिपोर्ट ऑफ केरल अंडर कम्थुनिज्म, पृष्ठ--37 
दि हिन्दु, जून 26, 959 

पृ्वाधृत-जून 30, 959 


न जज पे 


जुलाई 0 को करल काग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री आर शकर ने राष्ट्रपति डा राजेन्द्र 
प्रमाद को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसम केरल मत्रिमण्डल के खिलाफ आरोप लगाये गये थे 
साथ ही राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने का भी माग की गयी थी।' 

ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि राज्य मत्रिमण्डल ने प्रजातत्र का विध्वस कर 

दिया ह साथ ही सविधान द्वारा जनता के मूल अधिकारों की सरक्षा की जो गारण्टी दी गयी है, 
उसका भी ममाप्त किया जा रहा था। राज्य की कानून व व्यवस्था अत्यधिक खराब हो गयी 
ह। राज्य वी पुलिस को नपुसक बना दिया गया है। ऐसी स्थिति पदा कर दी गयी है कि लोक 
सेवका व पुलिस तत्र को मत्रियो के इशारे पर काम करना पड़ रहा है। लोगों की जानमाल की 
सुरक्षा को भी खतरा हो गया है सिवाय कम्युनिस्टो के। राज्य का शासन सव॑धानिक व्यवस्थाओ 
के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। सरकार वी जन विरोधी नीतिया फे चलते राज्य की 
बहसख्यक जनता सरकार के खिलाफ खडी हो गयी हे। हर 

के'ल की स्थिति को सुधारने क सबंध में [] जून 959 का नेहरू- नम्बूदरिपाद 
की बठक शिमला में हुयी जिसम राज्य की गभीर स्थिति से निपटने के लिये नेहरु ने 
पुन पहले के ही सुझाव प्रस्तुत किये। जिसके तहत मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव 
रखा गया साथ ही वर्तमान मत्रिपरिषद कार्यवाहक सरकार के रूप म बनी रहेगी। प्रधान 
मत्री नेहरू के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रपति कार्यकारिणी 
इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुयी | 

इसी बीच बहुत से विरोधी गुटों व बार ऐशोसिएशनों ने भी सरकार बखस्ति कर 
राज्य म चुनाव कराने की माग की थी। राष्ट्रीय स्तर के बहुत से महलपूर्ण नेताओं ने जोकि गर 


कम्युनिस्ट थे ने भी राज्य में राष्ट्रति शासन लगाये जाने की माग की। के 





। पृवाधृत-जुलाई 8, 959 

2 लोक सभा वाद विवाद, 28055, अगस्त 39, 959 कालम-3056 

3 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 5 जुलाई, 959 

4 दि रेड- रिडेलड-ऑफ वेरला, डॉ मानवेकर पृष्ठ-05 (बाम्बे पीसा मानाकटाज़ा प्रा लि 965) 


केन्द्रिय मत्रिमण्डल ने भी राज्य की स्थिति पर विचारविमश क्या जिसम राज्य 
सरकार को भग कर नये चुनाव कराये जाने की सम्भावना पर विचार कया गया। इसी 
सम्बन्ध म केन्र न श्रीमती सुचेता कृपलानी को राज्य की स्थितिया की रिपोर्ट देने के लिये 
भेजा उन्हाने राज्य म आपातकाल लागू करने की माग की। हे 

तत्यश्चात केन्द्र के इशारे पर राज्य के राज्यपाल ने रिपोर्ट प्रपित का जिसमें 
राज्यपाल श्री कृष्ण राव ने कहा राज्य में गभीर स्थिति पेदा हो गयी है आर राज्य का 
प्रशामन सविधान के अनुपार नहीं चलाया जा रहा ह। अत राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू 
करना ही एकमात्र विकल्‍प बचा हैं जिससे राज्य म नये चुनावा के लिये मार्ग प्रशस्त हो 


का] 


सक्र | 


गज्यपाल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मे कहा था कि- 
विपक्षियो के इस आरोप पर कि राज्य में कुव्यवस्था फल गयी ह तथा प्रजातन्त्र 
का हनन हो रहा है साथ ही केरल की सरकार से जनता का विश्वास उठ गण हैं पर विचार 
करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार ने राज्य की जनता की आस्था ही खो दी है। 
क्म्युनिस्ट सरकार को राज्य विधान सभा में कुछ ही मता से बहुमत का समर्थन 


ह। यह दावा नहीं क्या जा सकता कि वास्तव मे बहुमत समर्थन प्राप्त ह क्योकि लोगो 


के विचारा म लगातार बदलावा आ रहा था 2 


राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट मे यह भी कहा कि लागो के विचारों की अनदेखी 
नही की जानी चाहिये जिससे भविष्य मे गभीर स्थिति उत्पन होने का खतरा हो। इस समस्या 
का समाधान केवल यही है कि राज्य म॑ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 


जाय । 
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कन्द्राय सरकार ने राज्यपाल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करन के पश्चात 29 
जुलाई, 959 को इस निष्कर्ष पर पहुँची कि केरल मे नागरिक स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये 
राष्ट्रति शासन लागू करण आवश्यक ह और इसी के साथ 3] जुलाई, 959 को राष्ट्रपति ने 
कग्ल का शासन अपने हाथा में लेने का घोषणा जारी कर दी। 

7 अगस्त, 959 प्रस्ताव को लोक सभा के समक्ष मजूरी प्रदान करने के लिये रखा 
गया था। केद्ध सरकार चूँकि राज्यपाल की रिपोर्ट की एक गोपनीय दस्तावेज की सज्ञा दे रही 
धी। अत राज्यपाल की रिपोर्ट का सक्षिप्त रूप ही रखा गया। “ 

तत्कालीन कानून मत्री श्री बीएन दातार ने राज्य सभा के समल कार्यवाही की 
अनिवार्यता बताते हुये कहा कि प्रशासन मे हस्तक्षेप करना आवश्यक हा गया था क्‍्याकि-- 

]- क्म्युनिस्टो और उनके सहयोगियो को जेल से छोड दिया गया था। 


2- राज्य में लोगो के जीवन व सम्पत्ति को खतरा हो गया या। 


राज्य में राजनीतिक हत्याओं का दार चल रहा था आर राज्य म दुर्व्यवस्था 


(/ज> 
|] 


व्याप्त थी । 
4- छात्रा के विरुद्ध गैर संद्धान्तिक कार्यवाही की कोशिश मी जा रही थी। 
- राज्य प्रशासन में कम्युनिस्टो के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जन सेवाओ 


!( 


का नतिक पतन हो रहा था। 
6- प्रशासनिक भेदभाव किया जा रहा था। 
7- सहकारी समीतियो का प्रयोग पार्टी हितों के लिये किया जा रहा था। 


8- वित्तीय ससाधनो का दल के लिये लगाये जाने से राज्य की आर्थिक स्थिति 


का दिन प्रतिदिन हास हो रहा था। 





! दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 5 अगस्त, ]959 
राज्य सभा वाद विवाद, 2005-26, 959 पृष्ड-552 
3. राज्य सभा वाद विवाद-वाल्यूम झईरूणशा, भाग-, 959 पृष्ठ 552-03 
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लेक्नि दूसरी ओर केद्र की इस कार्यवाही की आलोचना करत हुये कम्युनिस्ट 
पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री एस ए डागे ने कहा कि कम्युनिस्ट मग्कार के विरुद्ध केद्र 
ने पड्यन्र क्या ह क्योकि राज्य म॑ क्म्युनिस्टों का बढ़ता प्रभाव केद्र की सत्तारूढ़ सरकार 
पपनद नहीं था।” केरल सरकार ने देश मे स्वीकृत लक्षयो को ही लागू क्‍या था जिसकी 
लोकप्रियता को देखते हुये केनद्र सरकार भयभीत थी। कम्युनिप्टो का मुख्य ध्येय वास्तव मे 
समाजवाद की स्थापना करना था जिसको मूर्तरूप मे परिणत नहीं होने दिया गया। वर्तमान 
योजनाओ को क्रियान्वित करने का उद्देश्य निम्नवर्गीय लोगो के हिता को मुरक्षा प्रदान करना 
था जोकि केरल सरकार राज्य में करने का प्रयास कर रही थी आर यहां उसके विरुद्ध 
शिक्रायतो का कारण बना। क्म्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध की गयी साजिश म काग्रेस सफ्ल 
हयी जा किप्रजातात्रिक मूल्यों का हाम था। केद्र सरकार ने पक्षपातपृण कायबाही कर जनता 
द्राग चुनी हुयी सरकार का शासन समाप्त कर दिया जो कि निश्चित रूप मे गलत है। 
सी राजगोपालाचारी ने केन्द्र द्वारा की गयी इस कार्यवाही की आलोचना करते हुय 
कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही कर राज्यों को चुनी हुयी सरकारों को बदलना स्वस्थ परम्परा 
की शुरूआत नहीं ह इस प्रकार की व्यवस्था को भूल जाना चाहिये वथा मसदीय सिद्धान्तो का 
पालन क्या जाना चाहिये जेसे कि परिस्थितियों केरल मे उत्पन हुयी थी। ४ 
लेक्नि प्रधानमत्री पडित नेहरू ने विपक्षियों द्वारा लगाये गये आरोपो को गलत 
बनाते हुये कहा कि काग्रेस पार्टों ने केरल सरकार के विरुद्ध कोई षडयन्र नहीं रचा था ॥केन्र 
का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक हो गया था क्योकि यदि केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करता तो राज्य में जन 
यद्ध की आशका उत्पन हो गयी थी। 
केएम मुशी ने पडित नेहरू से सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि राज्य में राष्ट्रपति 
शासन लागू करके अधिनायक्वादी तत्वों पर रोक लगायी गयी है। +गृह मत्री श्री जीबी पत ने 


ध्रीगम महश्वरा प्रसीडेन्ट रूल इन इण्डिया, प्रकाशित-मैकैनलन इण्डिया लिमिटड 977 पृष्ठ--] 
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लाक समा म कहा कि राज्य म क्म्युनिप्टो क ढाई साल के शासन के दारान जनता स्पष्ट रूप 
से दा वगा में वट ग्यी थी। एक-कम्युनिस्टो का दूसरा-गर क्म्युनिस्ट विचाग का समर्थन करने 
याला वर्ग। प्रधानमत्री द्वारा स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध मे जो विकल्‍प सुझाए गये थे उसको 
स्त्रीकार ना करने रे कारण केन्र के पास उदघोषणा के अतिरिक्त कोई विकल्‍प नहीं बचा 
था राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी उद्घोषणा पर लोक सभा ने 20 अगस्त को व राज्य सभा ने 25 


अगम्न को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। £ 


वास्तव मे इस पूरे मामले का निष्पक्ष दृष्टि से 
अवलोकन करने के पश्चात जो मुख्य तथ्य उभर कर सामने आते ह, वे प्रमुख है- 

- क्‍या केन्द्र को सविधान के अन्तर्गत यह अधिकार ह कि बहुमत प्राप्त मत्रिमण्डल 
का वर्खाग्त कर दे 2 

2- क्‍या सविधान राज्यपाल या राष्ट्रपति को यह अधिकार देता ह कि जनता 
द्वारा चुनी गयी विधान सभा को बिना किसी स्वेधानिक तत्र के विफल हुये भ्रग की 
जा सकती है ? 

3- क्‍या अनुच्छेद 356 केवल इस आधार पर लागू किया जाय कि राज्य 
के विपक्षी दलों ने ऐसी स्थिति पंदा कर दी हो जिससे राज्य का प्रशासन चलाना 
मश्किल हो गया हो 2 

4 क्‍या केद्ध सरकार का यह दायित्व नहीं होता कि कि 356 को लागू 
करने से पूर्व 355 के अन्तर्गत राज्य सरकार को सहायता दे साथ ही पूर्व चेतावनी 
दे? 

वास्तव में केरल श्री नम्बृदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार जिसे की बहुमत का 
समथन प्राप्त था को भग करना स्वस्थ परम्परा की शुरूआत नहीं थी। 


अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम अवसरा पर तथा अत्यावश्यक मामला मे 


ही अनिम उपाय के रूप मे किया जाना चाहिय, जब अन्य उपलब्ध सभा विकल्पों द्वारा 


! लोकसभा वाद विवाद, [7 अगस्त 959 कॉलम 284--2920 
2 वबहीं-कॉलम 3327-3424 व राज्य सभा वाद विवाद 24 आगस्त, 959 कालम 542-4698 
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गच्य म सवधानिक तत्र भग होने स रोका ना जा सके या काट सुधा" नहीं क्या जा 
मक । अनुच्छेद 356 के उपवधों का सहारा लेने रे पहले राज्य स्तर पर ही इस सकट 
का दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। 


सविधान के उपवधो के अनुसार शासन कार्य न चलाने वाली राज्य सरकार को स्पष्ट 
शब्दों म यह चेतावनी दी जानी चाहिये कि वह राज्य का शासन कार्य यविधान के अनुसार नहीं 
चल रहीं ह। अनुच्छद 356 के अधीन कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार से प्राप्त किसी 
स्पष्टीकरण पर विचार अवश्य किया जाया चाहिये। किन्तु कसी स्थिति म जसाकि सविधान व 
भी यह विचार ब्यक्त किया गया था कि इस उपबन्ध का सहारा इस आधार पर नहीं किया जाना 
चाहिये कि राज्य में जो सरकार शासन चला रही है तो वो अच्छी नहीं है। यह सम्भव नहीं 
होगा जब तत्काल कार्यवाही न करने के घातक परिणाम हो सकते हो । 

वास्तव मे राज्य के प्रमुख विपक्षी दलो द्वारा जो सरकार को सत्ता से हटाने का जो 
आदोलन चलाया जा रहा था वह उचित नहीं था ये आदोलन सवधानिक तरीके का होना चाहिये । 
वास्तव मे क्म्युनिष्टोप जो आरोप लगाये गये थे उनकी जाँच केद्ध द्वारा नहीं करायी गयी थी 
कि वास्तव म विपक्षी दलों द्वारा जो आरोप सरकार के खिलाफ लगाय जा रहे थे, वे उचित 
ध। क्‍याकि जो भी आरोप सरकार के खिलाफ लगाये जा रहे थे वे राज्य भ काग्रेसियों के शह 
पर लगाये जा रहे थे, ओर बाद मे इस बात की पुष्टि श्री मोरार जी देसाई के विचारों से होती 
थी जब उन्होने यह स्वीकार किया था कि केरल की सरकार को श्रीमती इंदिरा गॉधी के दबाव 
म बर्खास्त कि गया था जबकि पडित नेहरू राज्य विधान सभा भग करने के पक्ष म नहीं 
थे ।क्योकि राज्य में नम्बूदरी पाद सरकार को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था साथ 
ही राज्य म सवधानिक अव्यवस्था की स्थिति भी नहीं उत्पन हुयी थी। 





[ मारर जी देसाई न ये विचार ॥] मार्च 974 को उस समय ब्यक्त किय जबकि वो गुजरात 
विधान सभा का भग करने की माग को लकर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर थे 
“गशशियन रिकार्ड 975, पृष्ठ 943 
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केरल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट भेजने म भेदभाव किया था जसाकि प्रो पायली 
का विचार ह कि “करल का उदाहरण भविष्य के लिये महत्वपूर्ण सबक होगा ओर ऐसी ही 
स्थितियों मे आपात की उद्घोषणा करने की भूल केन्द्र सरकार पुन नही दाहरायेगी”।< 

वास्तव म राज्यपाल की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रश्न उठता ₹ 
कि राज्यपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट मे क्म्युनिष्ट सरकार के विरुद्ध जो दोषारोपण क्रिया गया था 
क्या वो उचित था और यदि वास्तव में आरोप सही थे तो इस स्थित म जब केरल की सरकार 
अप्रजातात्रिक कृत्यो म सलग्न थी, तब केद्ध क्या कर रहा था 7: 

ऐसी स्थिति में सह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब राज्यपाल अपना पद ग्रहण 
करता ह तब वह शपथ लेता है कि सविधान की रक्षा करगा साथ ही उसका सचालन 
सनिश्चित करेगा। उस स्थिति मे यह राज्यपाल का कर्तव्य था की ग़ज्य म॑ सवधानिक 
कानूना का पालन होना सुनिश्चित करे, ताकि विभिन्‍न विपक्षी दला द्वारा जब राज्यमत्री परिषद 
पर ब्रष्टाचार तथा प्रशासन में भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाग जा रहा था 
तब उसने राज्य पत्रीपरिषद को सचेत करने के अपने सवंधानिक कलब्यों का प्रयोग नहीं 
क्या । 

राज्यपाल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता था कि कम्युनिप्ट मग्रिपरिषद राज्य म 
विपक्षियों द्वारा उसके द्वारा जारी की गयी योजनाओ व सिद्धान्तों का विरोध किया जा रहा 


था साथ ही विपक्षी दलों द्वारा चलाये जा रहे आदोलनो का भी मुकाबला कर रही थी। 


! एमशवबी पायली-दि स्टेट अडर कान्सटीट्यूशनल इमरजेन्सी कान्सटीट्यूशा एण्ड पारलियामेन्टरी 
स्टडाज प्र॒ष्ठ, 23 

2. इसमा प्रवार वी स्थिति 992 म उत्पन्न हुयी धी जब विवादित ढाचा ध्वस्त किये जाने के 
पश्चात उत्तर प्रदश विधान सभा को भग कर दिया गया था, जब कि वर्:द्धिय जाँच ब्यूरों ने 
”प बात वी आशका पहले ही बेन्द्र के समक्ष व्यक्त कर दी थी लकिन केंद्र ने संविधान 
प्रदणन अपने राज्या वी सुरक्षा के महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन नहीं किगा था। देख॑-यस0 
सहाय- आरविटरी यूज आफ आर्टिकल 396, मेनस्ट्रीम, दिसम्बर 20 ॥992 वाल्यूम-2>»॥ 
न 7 पृष्ठ-7 





-्पाट मे यह भी कहा गयाथा कि राज्य के लिये आवरटित क्यि गयब फ्ड को क्म्युनिष्ट 
सगकार अपने राजनतिक उद्देश्यों के लिये खर्च कर रही थी। 
प्रश्न यह उठता हैँ कि जब सरकार के खिलाफ इस प्रकार के तमाम आराप 

सही थे तो केनद्ध का यह कर्तव्य बनता ह॑ं कि इन तमाम आरोपा की जाँच करवायी जाती। 
जाँच समिति यदि आरोपो की पुष्टि करती तो केद्ध की यहीं कायवाहा न्योंचित होती। 

वास्तव म क्‍या राज्य के राज्यपाल को सविधान द्वारा यह अधिफार प्रदान किया 
गया ह कि राज्य के प्रश्नो पर विचार करे कि लोगो का बहुमत सरकार के पक्ष में नहीं रहा 
ह। इसी आधार पर भग करने की सिफारिश कर दे, ओर यदि यह अधिकार राज्यपाल को जो 
कि केच्र द्धारा मनोनीत होता हे, को प्रदान किया गया हे तो राज्य म स्वेधानिक प्रजातत्र का 
कोई अर्थ नहीं रह जाता ।जहाँ तक विधान सभाओ को भग करने का प्रश्न ह। वह दो प्रकार 
क्राह 

! सामान्यत राज्यपाल अनुच्छेद 742बी के अन्तर्गत विधान सभा भग कर सकता 
ह जवक्ी वह सतुष्ट हो जाय कि कोई भी दल या दलो का गठबन्धन राज्य म सरकार बनाने 
म समर्थ नहीं ह। 

2 अनुच्छेद 356 के तहत केनद्ध सरकार के दूत के रूप में कार्य करते हुये विधान 
सभा भग करने की सस्तुति केद्ध से करता है। 

वास्तव में एक और बात जो केग्ल के मामले मे उठायी जा सकती है वह 
यह ह कि बर्खास्त की गयी मत्रिपरिंदद को विधान सभा में बहुमत का सर्मथन प्राप्त था 
आर बहुमत का समर्थन होते पर राज्य विधान सभा को राज्यपाल को मुख्यमत्री बी सलाह 
पर ही भग करना चाहिये। सरकारिया आयोग ने भी इस बात की पृष्टि की है कि यह 
एक स्वीकृत सिद्धान्त हे कि जब तक मत्रिपरिषद को विधान सभा का विश्वास प्राप्त ह। 
राज्यपाल क लिये इसकी सलाह मानना बाध्यकारी माना जायेगा साथ ही राज्यपाल को 


मत्रिपरिषद को तव तक बर्खास्त नहीं करमा चाहिये जब तक सदन म राज्य विधान सभा 


न उसमे अविश्वास व्यक्त न कर दिया हो। है 


श्री नम्बृदरीपाद मत्रिमण्डल पतन के बाद से केरल का लगातार राजनैतिक 
| हैँ ४. 
अस्थिरताओ का शिकार हाना पड़ा । इस दोरान लगातार कई मत्रिमण्डलो का पतन हुआ इसके 
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पीछे जो मुख्य काण था वो वामपथिया का सत्ता से दूर रखना था, जबूरे 959 का 
मामला भी इसी सत्य का उजागर करता हं। केरल राज्य को राष्ट्रति शासन का अनेकों 
वार सामना करना पडा ऐसी स्थिति -964,965,970,५79,98] व ॥982 में उपस्थित 
क्या गया पजाब के बाद केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक अवसरो पर राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया है। 

960 व 962 के दोरान केरल मे प्रजा समाजवादी पार्टी व कांग्रेस का मिला 
जुला मत्रिमडल पीएसपी के नेता श्री पट्टम थाएु पिल्‍लै के नेतृत्व म सत्तारढ़ था, लेकिन 
अक्टूबर 962 को गठवन्धन की सरकार का अत हो गया जबकि मख्यमत्रा श्री पिल्ल ने 
पञाब के राज्यपाल का पद स्वीकार कर लिया था मुख्यमत्रा के त्याग पत्र के बाद उप 
मुख्यमत्री श्री आर शकर जो काग्रेस विधायक दल के नेता थे ने मख्यमत्री पद वो शपथ 
ली। लेकिन काग्रेस की इस चाल की कारण पीएसपी ने सरकार स अपना समयन वापस 
ले लिया क्योकि काग्रेस दल पीएसपी के विधायकों को लालच देकर अपनी ओर करने 
का प्रयास कर रहे थे।” 

लेकिन पीएसपी के समर्थन वापस ले लेने के बावजूद काग्रेस मत्रिमण्डल 7 
सितम्बर 964 को श्री के एम जार्ज के नेतृत्व मे 45 असतुष्ट काग्रेसी सदस्यों ने पार्टी 
की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और केरल काग्रेस नामक पृथक दल का गठन कर 
लिया इस प्रकार असतुष्टो द्धारा चलायी जा रही मुहिम जो कारण काग्रेसी सरकार अल्पमत 
म आ गयी थी लेकिन इसके बावजूद श्री आर शकर ने अपना इस्तीफा तुरन्त राज्यपाल 
श्री गिरि को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिये कि उन्होने विभिन दलों के नेताओं 


सक रिपोर्ट पृष्ठ, 720, भाग ॥, 988, पैरा, 4! 25 
दि पायनियर, मार्च 3, 96] 

दे टाइमा आफ इण्डिया, 26 फरवरी 96] 

लाक सभा वाद विवाद, खण्ड न ]2 22 सितम्बर, 964 
वहीं--सितम्बर 8 [994 


यूँ. आिौिछ  >.] (35 
जी) 
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से राज्य में सविद सरकार बनाये जाने की सम्भावनाओ पर विचार विमर्श किया, लेक्नि 
कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति मे नहीं था। इसके तत्काल बाद राज्यपाल ने विधान 
सभा भग वर राष्ट्रपति शासन को सस्तुति कि दा। 

राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय वास्तव मे उचित तथा समयाचित था राज्य म 
करल काग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण राज्य में राजनतिक उथल पुथल बना हुआ 
था ।* जिसने राज्य प्रसाशन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। राज्य मे ऐसी स्थिति 
बन गयीं थी जिससे राज्य मे राष्ट्रपति शासन लगाये जो का लोगों ने स्वागत क्रिया व 


| 


राहत महसूस की थी क्‍योकी केरल के लोगो की पिछली चुनी हुयी सरकारा का अच्छा 
अनुभव नहीं रहा धा। राज्य मे दलों के आपसी विवाद, दलबदी तथा उनके बीच जो 
दलबदल व अर्न्ककलह था उससे कोई भी दल राज्य में स्थायी मत्रिमडल के गठन करने 
मे समर्थ नहीं था। परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों की आपसी गुटवाजी के कारण राज्य में 
शाति व व्यवस्था भग हो गयी थी जिसका एक मात्र समाधान राष्ट्रपति शासन द्वारा ही 
सभव था। वास्तव मे केरल में इस प्रकार की स्थिति बन गया थी जहाँ लोगो ने लोकप्रिय 
मत्रिमडल की उपस्थिति को राज्य के विकास के लिये अभिशाप मान लिया था। केरल के 
तत्कालीन परिस्थितियो को देखते हुए यह बात निश्चित तौर पर कहीं जा सकती है कि 
यदि राज्य में राष्ट्रति शासन के लिये पृथक पेटी रख दी जाती तो उसके पक्ष में ही 
लोगो द्वारा समर्थन किया जाता। कुछ लोग तो राजनीतिज्ञो द्धारा खेले जा रहे घृणित खेल 
से इतने तग आ चुके थे कि वे राज्य मे राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के पक्ष में 
थे ।यहाँ तक की ऐसी व्यवस्था करने के लिए सविधान मे ससोधन की माग की जा रही 
ऑ- फिर भी ऐसा नहीं था कि वहाँ की जनता राज्य मे लोकप्रिय सरकार की पक्षधर 


नहीं थी। लेक्नि राजनेताओं द्वारा जो सत्ता पद की होड़ मची हुयी थी, उसी के परिपिक्षय 


] वहीं-0 सितम्बर, %4 
2 लोकसभा वाद विवाद, खण्ड इषा०ए, 23 सितम्बर, [964 


म लागा की ऐसी धारण बनी थी क्याकि राज्य म लोकप्रिय शञामन ना होने के कारण 
लोगा की आम समस्याआ की सुनवायी के लिये कोई सत्ता नहीं था।' 
राष्ट्रति शासन सबंध उदपोषणा को लोक सभा ने दा दिन की विस्तृत चर्चा 


* सदस्या ने भी केरल म लोक्तात्रिक 


के बाद २३ सितम्बर १९६४ को पास कर दिया था। 
सरकार की पद्धति के स्थान पर नये प्रयोग लिये जाने की आवश्यक्ता पर बल दिया था 
क्याकि राज्य में जाति विभाजन के कारण कोई भी दल बहुमत प्राप्त करने में असफ्ल 
रहा था। अत सदस्यों ने सभी दलों को मिलाकर राज्य में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
पर बल दिया था। गृह मत्री श्री जब सुखलाल हाथी ने यह स्पष्ट क्‍या कि ऐसा करने 
के लिये सविधान मे आवश्यक सशोधन करना होगा जो कि सम्भव नहीं था।” 

राज्य सभा ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन 30 सितम्बर 964 का प्रदान कर 
दिया। केरल की कहानी का अत यही नहां हुआ। 4 मार्च 965 को राज्य विधान सभा 
के चुनावा का परिणाम पुन॒ किसी भी दल को बहुमत दिलाने म अममर्थ रहा। मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी 434 सदस्यीय सदन में से 40 स्थान अर्जित कर सबसे बड़े दल क रूप 
म सामने आयी। अन्य दलो की स्थिति इस प्रकार थी - क्ग्रेस 56, केएम जार्ज काग्रेस 
23 सयुक्त समाजवादी पार्टी 3 ॥ कुछ अन्य छोटे-छोट दल आर निर्दलीय उम्मीदवारों 


की सदस्य सख्या 2। थी। 4 


] दि टासम्स आँप इण्डिया, 24 सितम्बर, 964 

2 वरल राज्य एडमिनिस्ट्रशन रिपोर्ट, ।964 पृष्ठ 6 
3 पृवराधत 

+. महश्वरी पृष्ठ 48 
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गज्यपाल श्री वीवी गिरी ने कसी दल को स्पष्ट बहमत ना होने के कारण 

विभिन दला के नेताओं से सरकार गठित क्ये जाने की सभावनाआ पर विचार विमर्श 
क्या। मग्रेस ने पहले ही सरकार बनाये जाने मे अपनी अभिच्छा प्रकट की थी।/ 

उम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री ईएमएस नम्बृदरीपाद का विचार था कि विभिन 
दला व निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से राज्य मे गए काग्रेसी सरकार बनाये जाने का प्रयास 
क्या जाना चाहिये। लेकिन काग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने कम्युनिस्टा स किसी प्रकार का 
सह्योग देने से इनकार कर दिया। काग्रेस पार्टी ने पहले ही यह वात स्पष्ट कर दी थी 
कि उसका दल एक सवधानिक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगा। राज्य म किसी भी दल 
की सरकार बने उसको उस हद तक सहयोग व समर्थन देगा जहाँ तक उसकी नीतिया का 
पालन होता हो अन्यथा नहीं।* 

इसी प्रकार के विचार सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी व्यक्द क्यि जिसके विधान 
सभा म 3 सदस्य थे। उनका विचार धा कि राज्यपाल को सबसे बड़े दल को सरकार 
बनाने के लिये आमत्रित किया जाना चाहिये। कम्युनिस्टो द्वारा बनाये गय नत्रिमण्डल स 
सहयोग नहीं करेगे तथा इसके बजाय वे विपक्ष की भूमिका अदा करना ज्यादा अच्छा 
समझेगे , लेक्नि कम्युनिस्ट मत्रिपरिषद का विरोध नहा करेगे 

इस प्रकार केवल एस.एसपी को छोड़कर कोई भी दल क्म्युनिस्ट पार्टी से सहयोग 
को तयार नहीं था आर इस प्रकार राज्य मे आगे की अवधि के लिये राष्ट्रपति शासन को सस्तुत्ति 
कर दी जबकि राज्य मे राष्ट्रपति शासन पहले से ही जारी थी। इस प्रकार यह पहला अवसर था 


राजीव धवन, प्रेसीडेन्ट रूल इन इण्डिया, पृष्ठ 76, प्रकाशित- एनएम त्रिपार्ठी प्राइवेट लिमिटेड 
ब्राम्बे 979 

माहेश्वरी पृष्ठ 49, पृवॉधृत 

पूर्वो धृत 


कुल जग. 


वच्डें 


पा आए 





जबकि विधिवत चुनी हुयी विधान सभा की बिना आपचारिक्ता पूरी क्य हुय ही भग कर दिया 
गया था। 

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्‍या राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय उचित 
था जबकि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिये आमत्रित नहीं किया गया था, 3 जबकि 
उसने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया था। वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 
था कि पहली बार विधान सभा के लिये चुनकर आये सदस्यों का उनकी विजय का रसास्वादन 
काने स वचित कर दिया गया था। लेकिन राज्यपाल वे; समक्ष इसके अलावा आर कोई विवल्प 
भी शेष नहीं था क्योकि क्म्युनिस्ट पार्टी जो राज्य मे सरकार बनाने झा टाबा पश कर रहीं थी 
उसके 34 सदस्यीय सदन मे मात्र 40 सदस्य थे और शेष सभी दलो ने क्म्युनिस्टों से सहयोग 
करने से इनकार कर दिया था। 

राज्य मे राजनीतिक दलों का इस प्रकार की स्थिति को देखते हुये राज्यपाल 
के समक्ष निम्नलिखित विकल्‍प थे - 

। - राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थितिया को देखते हुये राज्य मं 
राष्ट्रति शासन वी घोषणा कर दी जाये। 


2 - विभन दलो से बातचीत कर राज्य में मत्रिमण्डल क निर्माण की सम्भावनाआ 
पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे। 

3 - काग्रेस के अल्पमत को बहुमत में होने का प्रमाण पेश करके सरकार का 
निमाण करके। 

4 - सबसे बडे अल्पमत दल को सरकार बनाने के लिये आमत्रित करके उसे राज्य 


विधान सभा में अपना बहुमत करने को कहे। 





।.. इसी प्रकार वी स्थिति उड़ीसा मे 797] में हुयी थी जबकि राज्य म आम चुनावा के बाद 
कसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था अत 23 मार्च 97] को राज्य में राष्ट्रपति 
शासन की घाषणा कर दी गयी थी लेकिन विधान भग ना कर वेबल निलम्बित रखी गयी 
था ।-'राज्या म राष्ट्रपति शासन-99' पृष्ठ 62, दि हिन्दू 25 मार्च 965 
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इस मामल में राज्यपाल य दूसरे विकल्‍प का सहारा जिया। राज्यपाल का विचार 
था कि राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति मे नहीं थ' आर किसी भी दल को 
सरकार बनाने के लिये आमत्रित करना केवल दल बदल ओर राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ावा 
राष्ट्रपति को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि राज्य म कोई भी दल सरवार 


बनाने की स्थिति मे नहीं था अत राज्य विधान सभा विघटित कर दी जाये। इस प्रकार 24 मार्च 
५ 


देना है। 


[9७65 को नव निर्वाचित विधान सभा को भग कर दिया गया। 


करल . 970 

फरवरी 967 मे केरल विधान सभा के लिये हुये आम चुनावों के बाद श्री ई एमएस 
नम्बूदरीपाद जो की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया मार्क्सिस्ट के नेता थे, ने राज्य में दुबारा मुख्य 
मत्रित्त पद सभाला।” केरल मे 967 के चुनावो मे भी कसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना 
मिलने के कारण विभिन्‍न दलो के सयुक्त मोर्चे ने पदभार सम्भाला था लेक्नि गठबंधन में 
आनरिक कलह के कारण 24 अक्टूबर 969 को मुख्यमत्री श्री नम्बृदरीपाद ने त्यागपत्र दिया ड 


कक] 


नम्बूदरीपाद के दूसरे मत्रिपरिषद के त्याग पत्र के बाद राज्य म नये गठबन्धन 


का प्रयास होने लगा। नवम्बर 969 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री अच्युत मेनन 


) वास्तव में इस मामले में वेइ आर सिवाच के इस कथन की पृष्टि होती ह कि 952 से 967 
की अवधि में जब कभी भी विधानसभा मे किसी भी दल को बहुमत नहीं था, तब उस 
विधानसभा म सबसे बड़े दल के नेता वरों सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जाता था 
ज॑ंसाकि 952 मे उड़ीसा में, मद्रास म पेप्सू तथा कोचीन मे व दा यार 952 मे उड़ीसा में 
विया गया। साधारणतया यह नेग काग्रेसपार्ट का ही होता था परना जय कोई गैर वम््ग्रसी 
दल विधानसभा मे सबसे बड़े दल के रूप म॑ उभर कर आया तब एस सिद्धान्त का उल्लघन 
क्या गया। पुन 967 में राजस्थान मे भी राज्यपाल डॉ सम्पूर्णानन्द ने सबसे जड़े दल क 
सिद्धान्त के आधार पर काग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जअप्रकि वा 
अल्पमत म थी-जे आर सिवाच, 'पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसीडेन्ट रूल इन इण्डिया--'इण्डियन 
इन्टीट्यूट ऑफ एड़वास स्टडीज' राष्ट्रपति निवास, शिमला, 977 पृ ॥7। 

2 दि हिन्दू 26 मार्च 965 

दि टाइम्स आफ इण्डिया 6 मार्च 967 


+ पृवधित - अवडूबर पृष्ठ 25 [969 
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के नेतृत्व म केरल में सयुक्त मोर्चे की सरकार पदारूढ हुई। जिसम सीपीआई, मुस्लिम 
लीग, आई एसपी आर केरल काग्रेस सम्मतित थी व आरएसपी सरकार को बाहर से अपना 
समथन दे रही थीं। अप्रल 970 में आईएसपी जोकि सयुकत मार्च का प्रमुख दल था 
मे अनरकलह शुरू हो गया। आईएसपी के अनुरोध पर मुख्यमत्री श्री मेनन ने वित्तमत्री 
श्री एनके शेषन को त्याग पत्र देने को कहा क्योकि वे आइएसपा को छोडकर असतुष्ट 
ग्रुप म सम्मलित हो गये थे। अप्रैल 26 को इस ग्रुप के त्रीन विधायका ने इसका कड़ा 
प्रतिवाद क्या तथा वे सभी विधायक पीएसपी मे सम्मलित हो गये। इस प्रकार मोर्चे के 
ठो प्रमुख दलो आईएसपी और पीएसपी के मध्य इन्द्र छिड़ गया। 

क्याकि पीएसपी ने मोर्च के सहकारी समीति का सदस्य होने का दावा प्रस्तुत 
कया था। आरएसपी ने यह धमकी दी कि यदि पीएसपी को इस समीति म शामिल 
क्या जाता ह तो आरएसपी मोर्चे से अपने को अलग कर लेगी।” बास्तव मे मेनन की 
सरकार दोना ही तरफ के खीचतान के बीच धार पर खडी हो गयी थी। क्याकि दोना 
ही दला का समर्थन सरकार का अस्तित्व बचाये रखने के लिये अति आवश्यक था। 

इस असमजस की स्थिति से उबरने का कोई मार्ग शेष ना देखकर श्री मेनन 
ने राज्यपाल श्री वी विश्वनाथन को विधान सभा भग करने वीं सलाह दे दी। राज्यपाल 
द्वारा उनकी सलाह पर विधान सभा भग करने के बाद ही उन्होंने अपने मत्रिपरिषद को 
अपने इस निर्णय की सूचना दी कि उन्होने ही सभा भग करने की सिफारिश की थी > 
जिससे राज्य म अस्थिरता का वातावरण समाप्त किया जा सके व नय चुनाव कराने के 


लिये मार्ग प्रशस्त हो सके। 





] दि हिन्दुस्तान टाइम्स 28 अप्रैल 970 
मह्श्वरी पृष्ठ 77 
3 रशष्ट्रपति क्या राज्यपाल क्र प्रतिबेदन | जास्त 970 


[जे 


केक आकंनआ मरे | अलकसलपजपकनन»मन लीन लनतप-क नल. | 2००० मम» जाथ७. ५ ५-७8. 3+2+3 कापन»णक नमक #रमममाइारतपारऊ५++»+ा००७ ५ प पक, 
किक आस | अनन्त, अमर पलनस्फत 


हि 


के प्रबन्ध किये जा रहे थ मुख्यमत्रा न अगम्त 97) को 


अपना त्याग एत्र यह कल्त हुये साप दिया कि उनके पद पर बन रहा से यह आलोचना हो 


ज्ञय गज्य भ नय चुनावा 


“ थी कि उनके पद पर हने से राज्य म निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं थे। मुख्यमा द्वारा त्याग 
पत्र  दने के बाद शज्वपाल श्री वी विश्वनाथन ने राष्ट्रपति शासन मी मिफारिश कर दी। 
'जसकी उगघोषणा + अगग्त 970 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी। यह राष्ट्रपति शासन केवल 
दा माह तक जाग रहा जबकि सितम्बर 970 के चुनावा के बाद भी अच्युत मेनन के नेतृत्व म 
पुन अक्ट्ूवर 970 को नये मत्रिमण्डल का गठन हुआ । 

इसी प्रकार केरल राज्य मे एक बार पुन राष्ट्रपति शासन वी धापषणा की गया जबकि 
"ज्य व्यापी विगेध को देखते हुये कोया मत्रिमण्डल ने 4 दिसम्बर 979 का अपना व्यागपत्र दे 


फिर: 


न्‍ 


त्या 

जवकि ]6 नवम्बर 979 को केरल काग्रेस (मणि ग्रुप) न गाहम्मद काया का मिली 
नत्ग साक्राग स अपगा समर्थन वापस ले किया था। साथ ही जतना पाठा जाफ सह्यागा पार्टी 
था न भी अपने समर्थन वापस लेने की घाषणा कर दी थी। दोना दला द्वाग अपना समर्थना 
वापस लेने की घोषणा करने के साथ ही कोया की मुस्लिम लोग सरझार तत्काल अल्पमत मे 
आ गयी थी। 4] रूदस्णीय सदन में मुस्लिम लीग के केवल ।2 सत्य्थ हां थे जर्णक अन्य 
दला की स्थिति निम्ना[ुसार थी - 


काग्रेस 20 
केरल कांग्रेय (मणिगृर) - 27 
बम्युनिस्ट पार्टी 424 
जनता पार्टी- 68 

ब्रातिकारी समाजवादी दल- 77 
अन्य दतल- हि 2 


| पृजाधृत 
० निटाइम्स माफ इण्दिया, 5 दिसम्बर 979 
3 नवभारत टाइम्स -> नवम्बर 9, 979 





वास्तव में कोया के नेतृत्व में सरहार का गठन कये जाने के समय ही यह 
सरिग्ध था कि मणिगुट आर जनता पार्टी ने क्सि आधार पर अपेबाकृत छोट दल का 
समथन दना क्या स्वीकार किया जबकि कद्भ में दोनों परस्पर विगेबा दल थे। 

कोया मत्रिमण्डल के निर्माण के समय ही इस बात का अनमान लगाया गया था कि 
साकार ज्यादा दिना तक सत्ता में नहीं बदी रहेगी ओर यह आशका वास्तव म सच साबित हुयी। 
एक अन्य दल जो काया मुत्रिमण्डल को समर्थन दे रहा था वो काग्रेस था। कोया मत्रिमण्डल ने 
अपनी सरकार को बचाने के अतिम प्रयास के तोर पर काग्रेस पार्टी के तीन सदस्यां को मत्री 
ये. रूप म अपनी सरकार में शामिल किया था लेकिन सरकार बचाने का उनका प्रयास असफल 
मात हुआ क्‍्याकि काग्रेस ने भी अपने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी था।। 

सरकार के अवश्म्भावी पतन को देखते हुये मुख्यमत्रो श्री सीएच कोया ने 
विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर दी जिससे नये चुनावों के तिब माग प्रशस्त हो 
सक्‌ | उनका विचार था कि राज्य की विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हय नय 
चुगाव कराना ही सबसे अच्छा उपाय हे। कोया मत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण करन ये पूर्व 
सयुक्त मोर्च द्वारा समर्थित श्री वीके वासुदेवन नायर को कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार दा 
प्रतन हो चुका था। इसी बोच मणिगुट ने सयुक्त मोर्च के 20 सदस्या के समर्थन का दावा 
करत हुये राज्यपाल से उन्ह सरकार बनाने लिये अमत्रित करन का अनुगेध किया। 

लेकिन राज्यपाल श्रीमती स्योति वेकेटचलम्‌ ने अल्पमत मुख्यमत्री वी सिफारिश 
मानते हुये राज्य विधान सभा को तत्काल भग कर दिया साथ हीं राज्य में नय चुनाव 
होन तक श्रा कोया से पद पर बने रहने का अनुरोध क्या धर 

सभी जिपक्षी दलो ने राज्यपाल के निर्णय को सविधान विरुद्ध बताते हुये उसका 
कही आलोचना की। विपक्षी दलो द्वारा जारी किये गये सयुक्त व्यक्तव्य म कहा गया कि 





। . पृत्रोभृत 2०-नजम्बा 979 
बहा 
३ वहीं - लिम्म्बर 2 979 


इंच 





अल्पमत मुख्यमत्री द्वारा स्वय त्यागपत्र देने के स्थान पर विधान सभा भग करो का सुझाव 
दना संविधान तथा जततात्रिक भावनाओं के प्रतिकूल था। राज्यपाल की भूमिका निश्चित 
ताए पर संदिग्ध थी क्‍योंकि 2 सदस्यों वाली अल्पमत मत्रिमण्डल को कार्यवाहक सरकार 
के रूप में बने रहने देने का कोई जआाचित्य नहीं था। 

केरल के सात विपक्षी दलो ने राज्यपाल श्रीमती वेफेटचलम्‌ को वापस बुलाने 


5 


की माग की आर राज्यपाल के निर्णय के विरोध में पूरे केरल राज्य म 5 दिसम्बर को 


हडताल को आहवान किया था। 5 


इन सभी दलो ने राज्यपाल पर केद्ध में सत्तारूह जनता 
पार्टी के इशारे पर चलने का आरोप लगाया था। 

अतत राज्यव्यापी विरोध के चलते श्री कोया के 5] दिन पुराने मत्रिमण्डल ने 
अपना त्याग पत्र दे दिया इसी के साथ राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति 
शासन की घोषणा कर दी गयी।” 

वास्तव में राज्य मे राज्यपात शासन लगाये जाने का फैसला उचित था क्याकि 
कग्ल मे कोया सरकार के पतन से यह स्पष्ट हो चुका था कि रा्य म कोई दल स्थायी 
सरकार का गठन करने की स्थिति में नहीं था जबकि चुनावा क तीन वर्षा के भीतर राज्य 


म तीन मत्रिमण्डलो का निर्माण किया जा चुका था ध 


इसी बीच सभा दलो ने शज्य में स्थायी सरकार बनाने का प्रयास किया था 
लेक्नि कोई भी दल या उनका समुच्चय राज्य में ऐसी सरकार देन म॑ असफ्ल रहा था 
जो जनता की भावा।ओ का प्रतिनिधित्व कर सके। कोया मत्रिममडल तो अपने आप मे 


राजनतिक विसगतियो का अदभुत नमूना था। 





।. टिटठाइम्स आफ इण्डिया -दिसम्बर 3, 979 
दिटठाइम्स आफ इण्डिया -दिसम्बर 3, 979 
लाक सभा वाद विवाद 4 अगस्त 970 
पृाधृत-- दिसम्बर 4 979 
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केरल 98॥ 

केरल भारत के उन चद राज्यो में सं हे जहा राजनैतिक अस्थिरता अपवाद नहीं वरन्‌ 
नियम ह। आधुनिक केरल के 25 वर्षों के इतिहास मे वहाँ 8वी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 
था आर साथ ही पदच्युत होने वाली वी सरकार थी।” इस बीच केवल अच्युत मेनन वी 
दूसरी सरकार का ही 970 से 977 तक की लम्बी अवधि तक अखण्ड शासन करने का मोका 
“ शेष सभी सरकारे अपनी निर्धारित अवधि पूरा करने मे असफल रही थी किरल में 
श्री ईके नयनार मत्रिमण्डल का पतन तब हुआ था जबकि शरद काग्रेम आर केरल काग्रेस 
(मणिगुट) ने मोर्चे से समर्थन वापस ले लेने की घोषणा कर दी थी ।“ इससे पूर्व शरद कांग्रेस 


मिला था। 


द्राग 2। माह पुरानी वामपथी लोकतात्रिक मोर्चे मत्रिमण्डल से अलग होने तथा ममर्थन वापस ले 
लन की घोषणा के बाद मुख्यमत्री ने गज्यपाल से विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की 
बात कहीं थी। लेक्नि केरल काग्रेस मणिगुट द्वारा भी समर्थन वापस ले लेने की घोषणा के 
उपरान्त मत्रिमण्डल स्पष्ट रूप से अल्पमत मे आ गया था। इस प्रकार दोनों दलों के मोर्च से 
अलग हो जाने की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष (जो कि सत्ताहट वामपथी दल का था) 
को छोडकर 4] सदस्यीय सदन मे कुल 62 हो गयी थी |. शरद कग्रेस के चार मत्री सहित 
विधायक्र ओर मणिगुट वाली काग्रेस के तीन मत्री सहित नो विधायक वामपथी मार्चे मे शामिल 
थे। काग्रेस एस सत्तारूढ मोर्चे का सबसे बड़ा घटक था। मर्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 34 
सदस्य थे। तीसरा स्थान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का था जिसके सदस्यों की सख्या 7 थी। 

काग्रेस एस ने 8 अक्टूबर को भोर्चा छोड़ने की घोषणा की ओर उसके चार मत्रियो 
इस्तीफे सरकार द्वारा स्वीकार कर किये गये थे। मोर्चों छोड़े का फैसला राज्य के विभिन भागों 


म हिसा के बढते प्रभाव के कारण किया गया था। क्योकि इस दौरान राज्य मे राजनेतिक हत्याओं 


] एपियन रिवार्डर-नवम्बर 9-25, 98] पृष्ठ-.6322 
2 दि टाइम्म आफ इण्डिया अक्टूबर 24, 98] 

3. एमियन रिकार्रडर-वही 

+  एसियन रिकार्डर--वही 

5  पृ्बोधृत--एसियन रिकार्डर 


0. ह्िजुस्तान टाइम्स - अक्टूबर 23 98] 


[34 
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आः कानून व व्ययस्था में लगातार गिरयट आ रही थी। मास्सवा्ली विन मत्रा श्राइके गमकृष्णन 
न स्वीकाग था कि काग्रेम एस के कुठ नताआ की हत्या का पड़यत्र रचा गया था। इसी के 
बाद ही यह फ्सला लिया गया था। राज्य मे राज्य में सत्तारूढ़ मोर्च म शामिल दला की स्थति 


इस प्रकार थी - 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी -+.| 35, 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी -. 77 
काग्रेस (मणिग्रुप) कक... 
क्रातिकारी सोशलिस्ट पार्टी ता, 
अखिल भारतीय मूस्लिम लीग - | 5 
वामपथी लोक वाक्षिक मोर्चा -//. 72 (सत्तास्ट) 


एक मनोनीत सदस्य सहित आग्रेस (एस) के 22 सदस्यों के अलावा विपशी लोकतात्रिक 


-> 


मार्च क सदस्यों की सख्या 44 थी। इसमे -- 


काग्रेस (१) -. 77 
मुस्लिम लीग "74 
केरल का्ग्रेय (जो सेवा अप - | 6 
एन ही पी ज के 
जनता पार्टी कक. 


इसके अलावा एक निर्दलाय सदस्य का भी समर्थन सत्तारूढ मोर्च को प्राप्त 
था यह सदस्य असुनष्ट मार्क्सवादी था। वामपथी लोकतात्रिक मोर्चा केरल म जनवरी 980 
के चुनावा क बाद सत्ता मे आया था। इसकी विशेषता यह थी कि राज्य में प्रमुख दल 
की हमियत रखते हुये 6 वर्षों बाद सत्ता में आया था 2 अतत वापमपथी नयनार सरकार 


का पतन 22 अक्टूबर को मत्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र ने 22 अक्टूबर को मत्रिमण्डल द्वारा 





!  पृवाधृत - 3॥ अवरूबर, 98] (ट्विल्ली) 
2 वहीं - अवर्‌बर 8 98] 
नहीं 


नमी 


! आशा 
५. 
(/॥ 





3... ननन-मम तनमन... निनननीनननानीिनानानननमनकनननननन किन मनन न + न जनन्‍+०नमके 


७0७एश/एएएता॒ा ५ मु 3 न ला अबकी 
शक 


49००० ४ 


त्यागात्र दन के बा? हा गया। वक्‍ल्पिक सरकार की मम्भावनावा झा ना देखते ह्ये 
पज्यपाल श्रीमती ज्योति बेकेट चलम्‌ न राज्य विधान सभा निलम्बित कर दी ओर राज्य 
म 7ष्टपति शासन को सस्‍्तुति कर दी। 

राज्यपाल की रिपोर्ट - राज्य मे केन्द्रिय शासन लागू करने की सिफारिश करते हुये 
एज्यपाल ने क्‍ह्य कि नयनार सरकार के त्याग पत्र के बाद कोई अन्य स्थिर सरकार के गठन 
का फ्लिहाल राज्य म कोई सभावना नहीं थी, केद्ध ने राज्यपाल की ग्पोर्ट पर विचार करने के 
वार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 

भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री नयनार ने विधान सभा को निलम्बित रखने का फ्सला केवल 
अल्पमत की सरकार को कायम रखे रहने वाला बताया। इस फसले से जोड़-तोड़ की राजनीति 


का वटावा मिलेगा 


प्रकार गिरने से पूर्व केरल में आस्थरता 

केरल में आये इस सकट की झलक पूर्व से ही दिख रही था जबकि नयनार 
मत्रिमण्डल की कार्य क्षमता अत्यधिक सदिग्ध रही थी। 2। माह पूव गठित केरल सरकार के 
कामकाज से हर बीते दिन यह स्पष्ट होता जा रहा था कि मार्क्सवादी मत्री आर विधायक अपने 
पार्टों के तो को हर तरह से आगे बढ़ाने में प्रयपलशील थे। इस दौरान जसा कि आराप लगाया 
जा रहा था मार्क्सवादियो ने करोडो की धनराशि एकत्र की थी। साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी के कार्यालय के लिये राज्य के एक कोने से ट्सरे कोने तक तक आलीशान इमारतो का 
निर्माण इस बात का सकत था कि मार्क्सवादियों ने बढ़ बढ़ कर हाथ मारे थे आर दूसरी और 
राज्य के गृहमत्री की शह पर राजनंतिक हिसा का जो दोर चला था, वहीं राज्य सरकार की नीव 
टिलाने के लिये काफी था।/ 

वामपथी मोर्च से शरद काग्रेस को निकालने की पूरी जिम्मेदारी मार्क्सवादियों 
का थी क्याकि मार्क्सवादियों के मुखप>र (देशाभिमानी) ने शरद काग्रेस के नेत श्री एथोनी 
के खिलाफ गभीर आरोप प्रकाशित किये गये थे। इसके अलावा मादवर्सवादी मुख्यमत्री श्री 





|अर+ 3८2 कक व्याप्त 
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एके एयनार वे इशारे पर मार्क्सवादा कार्यकर्ता आर पलिस ने शरद काग्रेम क नताओं 
की हत्या का घडयल रचा था । 

लेक्नि इस राजनतिक परिण्क्षय म राष्ट्रपति शासन लागू कर विधान सभा भग 
ना कर निलम्बित रखने का निर्णय आचित्य से परे था क्याकि इससे पूर्व 965 में केरल 
म चुनावा के तुरत बाद विधानसभा निलम्बित ना रख भग कर दी गयी थी जबकि कम्युनिस्ट 
पार्टी ँज्य म सरकार बनाने को तंयार थी लेकिन राज्यपाल ने इस आधार पर वहाँ विधान 
सा भग करन का घोषणा कर दी थो कि कोई भी दल राज्य में स्थिर सरकार नहीं दे 
सकता था। तब या अब के दल म विपक्षी मोर्चा स्थिर सरकार दे सकता था क्योंकि 
राज्य विधान सभा में कांग्रेस (॥) के ॥7 व शरद काग्रेस के 22 विशयक थे जिनन्‍्ह कुछ 
अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त था कक्‍याकि वे राज्य मे ग्थिर सरकार द सकते थे। वास्तव 
मे इस पूरे मामले मे राज्यपाल ने केन्द्र को इशारे पर काम क्या पा। वास्तव में विधान 
सभा निलम्बित रखो का फेंसला अनुचित था जिससे विधायकों की राज्य म॑ पधरीदफरोख्त 
का माका मिलता था ओर जनतात्रिक मूल्णे का हास ही होता है। 

केरल म 2! अक्टूबर 93] को लगे राष्ट्रपति शासन का समाप्ति 28 दिसम्बर 
98] को हुणी जबकि काग्रेसी नेता श्री के करूणाकरण के नेतृत्व म सुयुक्त लोक्तात्रिक 
मोर्च ने मत्रिमाडल का निर्माण किया। लेकिन श्री करुणाकरण की 78 दिन पुरानी सरकार 
का अत भी तब हा गया जब केरल काग्रेस (मणिग्रुप) ने मोर्चे से ममर्थन वापस ले लेने 
की घोषणा कर दी। और क्योकि राज्य मे विकल्‍प की सरकार बनने को कोई सम्भावना 
नहा थी अत राज्य में विधान सभा भग कर ॥7 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 


गया था। 


[| पृवरधितत 





इस प्रकार ज॑सा कि अनुमात थां श्री करूणाक्रण की सग्यार भी अस्थिर सावित 
हुण। इस मोर्च म शामिल विभिन दल ने दोना काग्रेस पार्टी दाना वेरल कांग्रेस पार्टी, 
मुस्लिम लीग, नेशनल प्रजातात्रिक पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पाट्टी व एक निर्दलीय | 

इससे पूर्व केरल विधान सभा में माक्सवादी मोर्च द्वारा लाया गया प्रस्ताव अस्वीकृत 
हा गया था। यह प्रस्ताव विधान सभा अध्यक्ष श्री एसी जोस के विरुद्ध लाया गया था। प्रस्ताव 
पारित होने के लिये 7] मत चाहिये थे लेकिन इसके पक्ष मे केवल 70 मत ही पड़े थे क्योकि 
मणिगुट के एक विधायक ने मोर्चे से समर्थन वापस लेने की घाषणा की थी जिससे राज्य सरकार 
अल्पमत म आ गयी थी। और इसी के साथ ॥7 मार्च, 982 को राज्य में विधान सभा भग 
कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया क्योकि सरकार सरकार व विपक्ष दोनो की शक्ति बराबर 
हान के कारण सभाध्यक्ष के निर्णायक मत से जीवित थी लेकिन एक विधायक द्वारा समर्थन वापस 
ल लेने वी घोषणा वे बाद साकार अल्पमत मे आ गयी थी फलस्वरूप उसे इस्ताफा दना पडा 


था। । 





) नवभार टाइम्स - 9 मार्च 98] 
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पजाब 


देश का अन भण्डार आर ढाल, बरछा, तलवार से सुसज्जित, बाहु कहलाये 
जाने वाल पजाब का दो दशर्को में दो बार विभाजन हुआ। सन्‌ ५47 में मुस्लिम बहुल 
पश्चिमी पजाब पाकिस्तान मे मिल गया। पजाब का जो पूर्वी भाग बाद म शेष रह गया 
था, उसको भी 966 मे चार भागों में विभकत कर दिया गया हे। 

जनसख्या की दृष्टि से 966 मे पुर्नगठित पजाब मे सिखो का प्रतिशत हिन्दुओ 
के मुकाबले अधिक रहा। भारत के अन्य राज्यों की तरह पजाब की भी राजनीति में 
जातीयता का बोलबाला था। जिसके कारण धार्मिक सगठन हमेशा से ही राज्य की राजनीति 
म अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहे और विभिन्न कारणों से ग़जनीति विभिन्‍न दलो, विशेष 
रूप से काग्रेस ने, जो कि स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत मे अकेली राष्ट्रीय पार्टी रही, 
ने इन सगठनों को फलने फूलने मे मदद की, जिसका को फायदा आगे आने वाले कुछ 
सालो तक तो काग्रेस को मिलता भी रहा लेकिन सन्‌ 98! के बाद स॒ जिन अराजक 
तत्वों का सहारा लेकर अभी तक काग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ होने मे सफल हुयी थी उन्ही 
तत्वों ने पजाब मे आतकवादी कार्यवाहियो मे हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पजाब मे 
असतोष के बीज विभाजन के बाद से ही पड़ गये थे।“ 

पजाब की राजनीति का सचालन केन्द्र जाट रहे है। इसका मुख्य कारण यही 
रहा कि गावा में जाटों ही की अधिकता है व सिक्‍्खो के धार्मिक मामलो का सचालन 
जाट ही करते आये है। यह भी अफवाह है कि पजाब की पूरी राजनीति जाटों तथा 





! (9) हिन्दी भापी क्षेत्र-वर्तमान में हरियाणा राज्य 

(9) रमणीय द्विभाषी राजधाना चण्डीगढ़ को सघ राज्य क्षत्र घापित वर दिया गया। 
(८) पर्वतीय क्षेत्र त्माचल प्रदेश म भाग बने 

(0) शेष पजाबी भाषी पजाब के नाम से पूर्ववत रहा भारत 4967' 

'दल-बदल की राजनीति--सुभाष सां कश्यप, पूर्वोधृत 


चने 





आई 
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जिगेमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक सभी निवचिनों क इर्द गिर्द ही घूमती रही ह। श्री प्रताप सिंह 
का, जो आठ वर्ष तक पजाब के मुख्यमत्री रहे से लेकर श्री बेअत सिह सभी प्रभावशाली 
नता जाट जाति के ह। 

पञाब ही वह पहला राज्य है जहाँ सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयाग क्या 
गया आर इसका प्रयोग सविधान लागू होने के मात्र एक वर्ष बाद ही कर दिया गया 
जबकि भारत वर्ष म पहले आम चुनाव भी नहीं हुये थे।/ 

20 जून 95] को लगाये गये राष्ट्रपति सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का कारण था 
काग्रेम पार्टी की राज्यस्तरीय इकाई में मतभेद उत्पन हो गया था। 

गोपी चन्द्र भार्गग जो कि पजाब के मुख्यमत्री थे, साथ ही काग्रेस विधायक 
दल के नेता भी थे, ने पार्टी के अन्दर उपजे मतभेदों को करने का प्रयास क्या। लेकिन 
टसर गुट के नेता भा, भीमसेन सच्चर ओर प्रतापसिह कैरों जो प्रधानमत्री नेहरू के समर्थक 
थे, न कसी भी प्रवार के समझौते से साफ इनकार कर दिया जिससे राज्य की सरकार 
के सामन अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया। राज्य मे उपजे इन मत्भदों को देखते हुये 
काग्रेस ससदीय समीति ने डॉ भार्गव को सूचित कया कि भारतीय विधान के सकटकालीन 
अधिकारा के अन्तर्गत पजाब विधान सभा तत्काल भग कर दी जायेगी आर डॉ भार्गव इस 
निणय की पूर्ति लिये अपना त्याग पत्र दे दे, साथ ही यह भी स्पष्ट क्या गया कि ऐसी 
स्थिति म राज्य का ज्ञासन राज्यपाल सलाहकारों की सहायता से चलायेगा।' 

केद्रीय ससदीय बोर्ड के निर्णय पर विचार करने के लिये डॉ भार्गव ने 
असम्वली के बहुसख्यक दल की बेठक ॥5 जून को बुलाई ओर उस मे बोर्ड के निर्णय 
पर विचार किया गया। लक्किन चूकि भार्गव द्वारा ससदीय बोर्ड के निर्णय को ना मानने 
के प्रश्न पर नेहरू ने बोर्ड की सदस्यता से त्याग पत्र की धमकों दी थी, अत ॥७ जून 
95] को बोर्ड के दब्ाब क आगे डॉ भार्गव के अपना इस्तीफा राज्यपाल श्री चन्दू लाल 
व्रिवेदे को सौप दिया। डॉ भार्गव के त्यागपत्र के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 





| दी स्टेट्समेन ।3 जून 95॥ 
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अन्य कोई व्यक्ति गज्य मे मत्रिमण्डल “गाने में सक्षम नहीं ह। अत पंजाब विधान सभा 


शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देने का निर्षय लिया गया। 


| 


वास्तव म क्र में सत्तारूढ़ काग्रेस पार्टी ही राज्य मे भी सत्तारूढ़ थी, ऐसा कडा 
कदम इस कारण उठाना पड़ा क्‍्योंकि-- 

। सच्चर व भार्गव के मध्य कराये गये समझोते के सभी प्रयास असफल रहे उनके 
मध्य पिछले 20 वर्षा से प्रतिद्वन्द्रित चली आ रही थी आर वे दोना ही अलग अलग गुट की 


अध्यक्षता करने थे । 


[2 


एक अन्य प्रमुख कारण जोकि इन अर्न्तकलहो के अलावा प्री था वो यह था, 
कि गज्य में हिन्दू तथा सिखो के मध्य साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति यटती जा रही थी। जिसमे 
आरएसएस तथा अकाली दल सक्रिय भाग ले रहे थे जिनकी गतिविधियों पर कोई प्रभावी रोक 
सतकार द्वारा नहीं लगायी गयी थी। 

3 धारा 356 को लगाये जाने का राजनीति कारण भी रहा, यह यह था कि राज्यों 
मे क्राग्मेस दल के प्रधानो पर हाईकम्गन से स्वतन्र होकर कार्य करने की मनोवृत्ति पर रोक लगाना 
धा। तत्कालीः प्रधानमत्री नेहरू हाईकमा। की पुरानी प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते थे। 

इस पूरे प्रकरण की समाप्ति डॉ भार्गव के इस्तीफे स हुयी जोकि बोर्ड के 
दवाव म॑ दिया गया था।” आगे के अनेक मामलों में देखने म आया कि राज्य के 
मुख्यमत्रिया को केन्द्र के इशारे पर बदलने की परम्परा की रीति, जो नेहरू के समय से 


हीं पड गयी थी उसका बीजाकुरण उपकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के प्रधानमत्रित्त काल 


] वाग्रेश आई शासन ने हमेशा से ही राज्यां में मुख्य मत्रिया को अपने हाथ की कठपुत॒ली 
बनाया ह। 973 में उत्तर प्रदेश आनच्चप्रदेश म भी राष्ट्रपति शासन लगाय जाने का प्रमुख 
वनरण वग्ग्नस हाइ वामान क्य इन राज्ण के मुख्य मत्रियों से असतुष्ट हाना ही था। हाँ भार्गव 
का च्याग पत्र आस्तव ने इसी की शुरुआत थी। बाद म नेहरू ने फामराज योजना के वहत 
अनेका मुख्यमत्रिया वो हटाया लेक्नि इदिरा ने 969 के बाद मुख्यमत्रिया को अपनी मरजी 
से नियुक्त कराया व बर्खास्त करना अपना धया बना लिया। उनके शासन काल में मुख्यमंत्री 
पंद दो ही बातों से तय किया जाता था इन्दिय द्वारा स्वयं मनोनीत हा, वह स्वतत्न राजनीतिक 
प्रदशन ना बरे * 975 में श्री कमतापति त्रिपाठी को हटाया जाना इसी बात की अगली कड़ी 
मात्र थी-दि पायनियर, | नवम्बर, ]977 

अमृत बाजार पत्रिवा, जून 2!, (कलकत्ता) 


| 
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तू. वकनकाणक ड्रन्‍अममा-फेमामाहरममााम 


मे हुआ, जबकि राज्य वे मुख्यमत्रियों का अधिकाश प्मय अपने "ज्य में कम दिल्ली म 
अधिक व्यतीत होता धा। वास्तविकता यही थी कि नेहरू व उसके परिवार ऊज्रे लोगो ने 
काग्रेस पार्टी को एक व्यक्ति का दल बना दिया। पार्टी का सारी गतिविधियो की धार 
नेहरू, इन्दिरा या बाद मे राजीव के चारो ओर ही घूमती थी, जेंसा कि भार्गव के मामले 


मे दृष्टिगोचर होता हैं वंसा ही मामला 973 में उप्र मे हुआ जब मुख्यमत्री श्री बहुगुणा 


ऐ 


ने हाइ कमान के आदेश अपना पर इस्तीफा राज्यपाल को सांप दिया था। इस्तीफा देने 


हे 


ऊ बाद श्री भार्गव ने कहा कि वे केवल बोर्ड के आदेश का मान रखन के लिये इस्तीफा 


५, 


रहे हं। कांग्रेस के सदस्य होने के नाते उनका धर्म ह॑ कि वे बोर्ड के आदेशो का 


पर 


पालने करें लेकिन उन्होंने अपने त्याग पत्र के बाद राज्य में शज्यपाल के शासन कौ 
सम्भावना को देखते हुये उसे अनुपयुक्त बताया था और कहा था कि वे कसी भी अन्य 
टल कां सरकार का स्वागत करेगे। जनमत के आधार पर जोकि लोकतन्रीय व्यवस्था की 
रीढ़ ह बहुमत दल को राज्य में सरकार कायम रखने का अधिकार होता हं, लेकिन पजाब 
कर मामले में इसके ठीक विपरीत काम किया गया जोकि अनुचित था। सवधानिक व्यवस्था 
का स्पष्ट उल्लघन था। 
इस प्रकार पजाब मे आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग करते हुय 20 जून 

का राज्य का शासन राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत राज्यपाल को सुपुर्द कर दिया गया। 
इस प्रावधान को सविधान लागू होने के कुल 7 माह बाद ही पजाब राज्य म क्रिवान्वित 
क्या गया था। जिसकी सर्वत्र आलोचना हुयी थी। 

राज्य के विगेधी गुट (कांग्रेस) के नेता सरदार प्रताप सिह करों ने भी केंद्र 
कर इस निणय से अपयी असहमति जताण थी आर आशा व्यक्त ऋ* थीं कि यह जितना 
जल्दा समाप्त हो उतना ही अच्छा ह। 

विधान विशारदो ने पजाब मे राज्यपाल शासन को सविधान के प्रतिकूल बताया 
था क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का शासन राष्ट्रपति स्वयं ले राकता है, राज्यपाल 
को नहीं सोप सकता ह। यह असवधानिक कार्य था ओर इस पर निर्णय के लिये मामले 
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का उपर्युक्त अदालन म॑ वेश क्या जाग चाहिये जिससे न्यायालय के विचार इस सबंध 
म॑ जाने जा सके। 

वास्तव मे संविधान विशेषज्ञों की आपत्ति उचित नहीं थी। राष्ट्रपात डॉ राजेद्ध 
प्रसाद द्वारा जारी उदघोषणा मे कहा गया था कि उन्हे राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ 
ह आर वे इस बात ले सतुष्ट है कि राज्य का शासन सविधान क ग्रावधानों के अनुरूप 
नहीं चलाया जा सकता हैँ अत अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य शासन उनके राष्ट्रपति के 
प्राध्यय से राज्यपाल में निहित रहेगा। 

वास्तव में सविधान विशेषज्ञों की यह आलोचन उचित नहीं थी कि राष्ट्रपति 
अनुच्छेद 356 को तहत राज्य का शासन राज्यपाल में नहीं सौप सकता ह॑। वास्तव अनुच्छेद 
356 को तहत राज्य का शासन गज्यपाल में नहीं सौप सकता हे। वास्तव मे यह सविधान 
मे ही निहित है कि अनुच्छेद 356 गी घोषणा के पश्चात राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार 
के सभी कृत्य राज्यपाल के माध्यम से सम्पादित करेगा।” 

जून 95] को लगाये गये राष्ट्रपति शासनकी समाप्ति अप्रैल 952 को हुयी 
ज्वकि आम चुनावों के बाद श्री भीम सेन सच्चर जोकि काग्रेस विधायक दल के नेता थे, 
ने नये मत्रिमण्डल का गठन किया। 

पजाब मे राष्ट्रपति शासन का वास्तव मे कोई आओचित्य नहीं था। डॉएचएन कुजरू 
ने अनुच्छेद 356 क विरूद्ध गभीर अपत्ति रखी ओर केद्ध द्वारा राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप का 
कड़ शब्दों मे विरोध क्या। उनका विचर था कि वास्तव में अनुच्छेद 356 को सविधान में रखे 
जाने के पीछे जो प्रमुख बात थी वह यह थी कि यदि राज्य की सरकार वहा की जनता के हितो 
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के विरुद्ध कार्य करने लगे तो केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान क्या जाना चाहिय। 
लक्नि जसा कि इस मामले मे अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है उससे यहीं प्रतीत होता था 
कि केद्रीय सरकार जो अत्यधिक शाक्तिशाली होती है तो अपने विचार राज्य सरकार पर थोप 
रही थी आर जब राज्य सरकार ने केनद्ध की इच्छा के विरुद्ध वाम करना शुरू किया तब केन्द्र 
ने उसे तुरत हटा दिया। वास्तव में सविधान सभी में इस अनुच्छेद पर परिचर्चा के समय यही 
वात कही गयी थी कि जब राज्य की सुरक्षा व व्यवस्था को खतरा हो तभी अनुच्छेद 356 के 
तहत राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार केन्र को प्रदान किया जाना चाहिये, लेकिन पजाब 
मे इस धारा को जोकि सर्वप्रथम प्रयोग था पार्टहितो को ध्यान मे रखकर किया गया था नाकि 
राज्य हित को। 

एनजी रगा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा था कि 
जबकि राज्य सरकार से केद्ध सतुष्ट ना हो तो अनुच्छेद 356 लागू की सभावना बनी 
रहेगी। इस पर अपना सुझाव रखते हुये कहा था कि जब राज्यपाल को यह प्रतीत हो 
कि राज्य म मत्रिपरिषद गठित करना असभव हो जो उसे बखास्त करने के स्थान पर 
विभिन्‍न दला के नेताओं को मिलाकर कार्यवाहक सरकार गठित करने का प्रयास किया जाना 
चाहिये । 

श्री देशमुख ने उस आधार की ही आलोचना कौ जिनका आश्रय लेकर अनुच्छेद 
१56 का प्रयोग कया गया था, उनका मत था कि थदि यह परम्परा आगे के लिये स्वीकार 
ली जायेगी तो मुख्यमत्रियो मे भी इस बात की आशका रहेगी कि जब भी केन्र सरकार 
राज्य सरकार से असठुष्ट है तो इनके प्रावधानों का सहारा लेकर इनका दुरूप्रयोग कर सकता 
हं आर पजाब में तो इसका प्रयोग ऐसे मत्रिपरिषद के विरुद्ध हुआ था, जिसको कि बखस्ति 
क्रिय जाने के समय तक स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि केद्ध में कांग्रेसी सरकार ने अनुच्छेद 


359 का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी ही दल की बहुमत प्राप्त सरकार क विरूद्ध किया था 
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पटियाला पूर्वी राज्य सघ (पेप्स) 
953 

[952 में पटियाला तथा पूर्व पजाब यूनियन (पेप्)) जोकि पजाब राजवाडों तथा 
पञाव के आस पास के क्षेत्रो को मिल कर बनाया गया था पहला आम चुनाव ]952 मे हुआ। 
लक्नि 60 सदस्यीय विधान सभा में किसी भी दल को सदन मे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। 
उनमे विभिन्‍न दलों की स्थिति इस प्रकार थी- 
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काग्रेस विधायक दल ने जिसे पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था राज्य में मत्रिमण्डल 
का गठन क्या। लेकिन सत्ताग्रहण कने के कुछ हफ्तो बाद ही उसको सरकार का पतन हो 
गया क्योकि पक्ष के कुछ विधायकों ने दल बदल कर लिया था। 22 अप्रेल 952 को पुन 
युनाटट्ड फ्रट ने राज्य म शासन की बागडोर सभाल ली। लेकिन सरकार का अस्तिल खतरे में 
पड़ा रहा क्योकि विधायकों का सत्ता पक्ष व विपक्ष मे आना जाना चलता रहा। विधायकों की 
अस्था का ही पता चलना मुश्किल था क्योकि राज्य मे प्रतिक्षण स्थिति बदल रही थी। आर 
सज्य की सरकार कः अधिकतर समय संतुलन बनाये रखने मे ही व्यतीत हो गया। बजटसत्र की 
समाप्ति के बाद विधान सभा सात दिन भी नहीं चल सकी क्योकि विधायकों के बार-2 आस्था 
उदलन के कारण सग्कार विधान सभा व्य सामना करने से डरती थी। अत इसका परिणाम यही 
हुआ कि विधान सभा अपन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उनको पास नहीं कर सकी जो 
कि आवश्यक था। 


! राज्या का पुर्नगठन होने पर ]] 56 को 'पेप्सु/ का 'पजाब' में विलय कर दिया गया। भारत 
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इस प्रक्मार पेप्सु को प्रतिक्षण बदलती राजनीति के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन 
लागू होने की पूरी सम्भावना बन गयी थी क्योकि जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते राज्य की 
स्थिति यही 'खते वीं आशा थी। 
राज्य की स्थिति ओर ग्भीर हो गयी थी जब पाटेयाला सघ के मुख्यमत्री श्री 
ज्ञान सिंह राडेवाला तथा श्रम मत्री श्री सरदार मिहान सिह गिल की सदस्पता चुनाव अदालत 
ने अवध घोषित कर दी थी- इसके पूर्व में भी राज्य के छ सदस्य अपदस्थ किये जा 
3 


चक थ। आठ सदस्यो के आयोग्य घोषित हो जाने के बाद सत्तारूढ यूनाइटेड फ्रट के 


सनी 


सदस्यो की सख्या मात्र 25 रह गयी थी। अन्य की स्थिति इस प्रकार थी कांग्रेस 22 
कम्युनिस्ट-3 स्वतत्र -2, इस प्रकार सदस्यों के अयोग्य घोषित होने के कारण उपचुयाव 
लम्गित हो गये थे ओर साथ ही वतंमान सरकार का भी सत्ता म बने रहना असभव हो 
गया था जबकि दूसरा तरफ मुख्यम्नत्री श्री राडेवाला का दावा था कि उनका सयुकत बिना 
कसी विघ्टन के शासन की बागडोर सभाले रह सकता है किन्तु राज्य मत्रालय का मत 
था कि विधान सभा के सदस्यों का प्रतिक्षण एक दल को छाड़ कर दूसरे दल में मिल 
जाने से शासन की स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी थीं जिसका एक मात्र विकल्प राष्ट्रपति 
शासन ही था।” 

5 मार्च 953 को राज्य मे राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति शासन (2) 
लागू कर लिया गया साथ ही विधान सभा भी भग कर दी गयी। यह पहला अवसर था 
जबकि राज्य का प्रशासन चलाने मे गज्यपाल की मदद के लिये सलाहकार की नियुक्ति 
का गयी थी। इस प्रकार देश मे गैर काग्रेसी मत्रिपरिषद के गठन का प्रथम प्रयोग असफल 


रहा था। 
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पेप्सू में पहली बार विना राज्यपाल की रिपोर्ट के ही राष्ट्रपति शासन लागू 
क्या गया था जो निश्चित रूप म गलत परम्परा की शुरूआत था यद्यपि सविधान का 
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा भी उसकी सतुष्टि के आधार 
पर कार्यवाही का अधिकार प्रदान करता है लेकिन सविधान सभा में सदस्यों ने यही आशा 
थी कि सामान्य परिस्थितियों मे राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही 
करेगा कयाकि राज्य की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान राज्यपाल ही करा सकता है।। 

इस सबध में सरकारिया आयोग का भी विचार हे कि सामान्यतया राज्यपाल 
की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू क्या जाना चाहिये। आयोग 
का विचार हे कि ऐसा करने से न केवल इस आसाधारण शक्‍्ति की मनमाने ढग से या 
उतावले पन से प्रयोग करने पर नियत्रण रहेगा ओर गलती होने पर सघ सरकार की शर्मिन्दा 


भी नहीं होना पडेगा। 2 


इसमे सघ सरकारों को पर राज्य सरकारा मो दुर्भावना से प्रेरित 
हाकर उसे बर्खास्त करने का आरोप भी नहीं लगेगा साथ ही चूँकि सघ सरकार ससद की 
कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होती है, अत यदि केन्द्र पर गलत कार्यवाही का आरोप लगाया 
जाता ह॑ तो वह अपने बचाव मे राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती ह, जिसको आधार 
वना कर कार्यवाही की गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कार्यवाही के लिये राज्यपाल 
की रिपोर्ट की आवश्यकता बतायी है।” 

केन्र सरकार के इस कृत्य की विभिन्‍न राजनीतिक दलों ने कडी आलोचना की 
थी लोक सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने केन्द्र की कार्यग्गही को शर्मनाक कृत्य 
कह कर सम्बोधित क्िया। सविधान के निर्माता डॉ अम्बेदकर ने भी राज्य में राष्ट्रपति 
शासन लगाये जाने के फ्सले को अगुचित बताया था। राज्य मे अकालिया ने केन्र को 
करर्यवाही का विरोध करते हुये हडताल की। उन्होने इस लोकतन्र वी हत्या कह कर विरोध 


प्रकट क्िया। लेकिन वास्तव मे ये सभी आरोप यर्थाथ के विपरीन थे, क्योकि राज्य में 
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लनदन का व्यापार निरन्तर चल रहा था। विधायकों की आस्थाये प्रतिक्षण बदल रही थी 
जिसके कारण विधान सभा का सब चलना असभव हो गया था। 

लोक सभा में तत्कालिन स्वराष्ट्रमत्री श्री केलाश नाथ काटजू ने अपना व्यक्तव्य 
देते हुये कहा कि राज्य ऐसे हालात बन गये थे जिससे सविधान के अनुरूप शासन चल 
नामुमक्नि हो गया था। जिसके कारण राष्ट्रति को शासन सूत्र अपने द्वारा मे लेने का 
फ्मला करना पडा। आम चुगावों के बाद से ही विधान सभा में राजनेंतिक अस्थिरता बनी 
हुयी थी जिसका प्रशासन पर बुरा प्रभाव पडा था। राज्य मे शासन के दांरान कानून व्यवस्था 
की स्थिति सतोपजनक नहीं रही थी। 

उनका विचार था कि राज्य के विकास योजनाओं को कायन्वित करने के लिये 
एक सुयोग्य सरकार को आवश्यकता थी जिसका की सर्वथा अभाव था अत यह आवश्यक 
था कि राज्य प्रशासन सुव्यवस्थित किया जाये जिससे जनता निष्पक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों 
को चुन सके। 

वस्तुस्थिति का निष्पक्ष अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता ह कि पेप्स मे लगाया 
गया राष्ट्रपति शासन अनुचित नहीं था बाबजूद इसके कि सयुक्त मोर्चा सरकार ने अन्य दलो के 
साथ सरकार बनाये रखने का अनुरोध क्या था। साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि उन्हे 
छ माह तक आपने पद पर बने रहने दिया जाये जब तक कि वे पुन नि्चित नहीं हो जाते। 
ज्ञातव्य है कि मुख्य मत्री श्री राडेवाला सहित छ अन्य सदस्यों की सदस्यता चुनाव अदालत द्वारा 
रह की जा चुकी थी लेकिन उसके अनुगेध को अस्वीकार कर दिया गया था और तत्काल ही 
विधान सभा भग कर राष्ट्रपति शासा लागू किया गया था। केन्ध ने मुख्यमत्री श्री राडेवाला की 
वर्खास्तगी निम्म आधारों पर की थी- 

! मुख्यमत्री श्री ज्ञान सिह राखवाला के राथ-साथ 8 अन्य विधायकों की सदस्यता 

निरस्त कर दी गयी थी जिसके परिणाम सयुक्त दल का बहुमत सदन म॑ नहीं रह गया था। 

2 मई 952 के बाद से दीर्घ अवधि तक सदन ने कोई आवश्यक कार्य नहीं 

सम्पादित किया था क्योकि विधायकों के लगातार निपटाये बदलते रहने के कारण कोई भी 


दल सदन का सामना करने के लिये तैयार नहीं था। 








3 राज्य म कानून व व्यवस्था दी स्थिति भी सतोपजनक नहीं था। सरकार के 
स्थायित्व के बारे मं बनी अनिश्चितता के कारण राज्य म अराजक्ता वटी थी किसानां ने भूमि 
कर नहीं अदा किया था। अपराधियो की सख्या मे भी वृद्धि हुयी थी। हत्याय आर डाके की 
पटनाआ म भी बटोत्तरी हुयी थी। 

4 विधान सभा सदस्यों द्वारा लगातार दलब्रदल क्या जा रहा था। सत्तारूढ़ 
टल का अर्न॑द्वन्द्न आर काग्रेस पार्टी का असामर्थ्य इन दोना के बीच राष्ट्रपति शासन ही 
गक़् पात्र हल था। 

अत निपक्षियों द्वारा जो आलोचनाये का जा रही थी, वे पृणत अनुचित थी, क्या 
एसी ही आकस्मिक परिस्थितियों से त्रिपटने के लिये सविधान म॑ अनुच्छेद 356 का प्रावधान 
किया गया ह॑ जबकि राज्य सरकार की गतिविधियों के कारण सम्पूण व्यवस्था के विश्रखलित 
हान का ही भय हो जाये, उस स्थिति म अनुच्छेद 356 का प्रयाग करना उचित होता ह। 

6 सितम्बर 953 को राष्ट्रति शासन की अवधि छ माह की लिये बढाया गया 
जिसका समापन 8 मार्च 954 को हुआ, जबकि राज्य में आम चुनावा जे बाद क्रग्रेस विधायक 


9 
सन, 


दल के नेता श्री रघुवीर सिह को मुख्यम्त्री पद की शपथ दिलाया गयी। 


पजाव-966 

95] मे काग्रेस पार्टी हाई कमान के आदेशानुसार श्री गोपाचन्द्र भार्गव के मत्रिमण्डल 
न इस्तीफा दे दिया था, उसी मामले की पुनरावृत्ति पजाब मे ही 066 म हुयी जब काग्रेस पार्टी 
के ही श्री रामक्शिन मत्रिमण्डल ने हाई कमान के निर्देश पर अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन 
इस बार परिस्थितिया कुछ भिन्‍न थी। 966 मे राष्ट्रपति शासन वास्तव में राज्य का पुर्नगठन 
करन के लिये किया गया था। 

पजाव राज्य को भाषायी आधार पर पुर्नगठित करने से लिये 23 अप्रल 966 को 
पंजाब सीमा आयोग की स्थापना की गयी थी जिसने 3 मई 966 को रिपोर्ट पेश की थी।” 
आयोग ने चण्डीगढ़ को हरियाणा राज्य को देने का निश्चय कया था। आर विवाद की शुरूआत 


यहीं से शुरू हो गयी थी। पजाबी सूबे की माग थी कि चण्डीगढ़ को उनके सूबे में शामिल 
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कर लिया जाय आर हरियाणा क्षेत्र के लोगो का आग्रह था क्थायोग का सिफरिशा को ज्यों 
का त्या मानते हुये चण्डीगढ़ उनके प्रात मे मिला दिया जाय। इसी बात पर काग्रेस पार्टी व 
मनारूट मत्रिमडल के सदस्यों बीच भी मतभेद हो गया था क्याकि तत्कालीन मत्रिमण्डल में दोना 
हा पक्ष के लोग शामिल थे।' 

उभय पक्ष द्वारा धमक्या दी जा रही थी। पजाब के मुख्यमत्री श्री रामकिशन के 
नतृत्व म प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय नेताओं से मिल चुका था आर उनसे इस अन्याय को समाप्त 
करने का आग्रह वर चुका था, साथ ही मामले का उचित निवारण न हाने पर मत्रिमण्डल के 
त्यागपत्र को भी पेशकश भी की जा चुकी थी। इस प्रकार प्रजातात्रिक पद्धति द्वारा चुनी हुयी 
सरकार द्वारा दी जा रही धमकिया शुभ सक्ेत नहीं था। इसी बीच पजाब हरियाणा सूत्रा के 
विभाजन को अनुचित प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये राज्यपाल उज्जवल सिंह जोकि पजाब 
के ही थ के स्थान पर श्री धर्मवीर की नियुक्ति की जा चुकी थी। 

इस प्रकार राज्य मे राष्ट्रति शासन निश्चितप्राय हो चुआ था। क्योकि इस 
मपले से शासक दल में ही फूट पड चुकी थी। केद्ध द्वारा आतम रूप से आयेगा की 
रिपोर्ट को कुछ सशोधनों से स्वीकार कर लेने की घोषणा के साथ ही मुख्यमत्री श्री राम 
कृष्ण ने 23 जून को अपना इस्तीफा सांप दिया; अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते हुये मुख्यमत्री 
ने कहा कि यदि केन्र सरकार को यह ज्ञात हो जाय कि कुछ कारणों से राज्य में 
सवधानिक गतिरोध उत्पन होने की आशका हो तो उसे किसी भी राज्य के कार्य में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। वास्तव में यह दुर्भाग्य का विषय था कि इस प्रकार 
के व्यापक हितों वाली बातो को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से सोचा जाय इससे इस बात की 
आशका उत्पन हो गयी थी कि नेताओ की इस प्रवृत्ति से जनता इस पूरे मामले को गलत 
परिपेक्गष म आकलन करेगी जिसका परिणाम दूरगामी होगा। 

यह पहला अवसर था जब आम चुनावो के बाद राज्य विधान सभा लम्बित को गयी 
थी भग नहीं। इस सबंध में भारत सरकार के महान्यायवादी से सलाह ली गयी कि क्‍या विधान 
सभा भग क़्यि विना राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, क्योकि केद्ध पजाब के पुर्नसघटन 
स पूर्व वहा राष्ट्रपति शासन लागू करने के सबध में विचार कर रहा था। इसके पीछे मुख्य 
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कारण यह था कि केन्द्र सरकार पुर्नगठन सबधी विधेयक पर राज्य यिचान सभा की स्वीकृति 
लगना जो आश्वयक था चाहती थी। 

6 जून !966 का महान्यायवादी ने राष्ट्रपति को सलाह ही थी कि पजाब विधान 
पा मग क्ये बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता ह। इसम काई सबंधानिक अड़चन 
आड़े नहीं आयेगी , 

इस प्रकार 2 अक्टूबर तक पजाबी सूबा ओर हरियाणा गज्या के पुर्नगठन की 
कार्यवाही पूरी होने तक पजाब में राष्ट्रति शासन लागू कर दिया गया था। केन्र सरकार 
इसया आंचित्य बताते हुये कहा था कि पजाबी और हरियाणा सूब के नेताआ के मध्य बढ़ते 
मतभेद के चलते कोइ भी दल या नेता सरकार चलाने के लिये वय्यार नहीं थे। इसलिये ऐसा 
कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था।' 

समसामयिव वकोल श्री बलराज त्रिखा ने केन्द्रीय विधि मत्रा श्री जीएस पाठक ने 
पूडा था कि क्‍या पजाय में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के स्वेधानिक आचित्य पर आपत्ति 
नहा उठायी जा सकती। केद्र के इस पद्म को सविधान के विरुद्ध गर कानूनों ओर प्रजातन्र 
विरोधी बताते हुये कहा था कि राम क्शिन मत्रीपरिषद को (जो बहुमत म था) सहर्ष विधान सभा 
को कायम रखने की महान्यायवादी की सलाह सविधान के अन्तर्गत क्षम्य हो सकती है परन्तु 
इसका कोई आचित्य नहीं था। 

राष्ट्रति शासन की समाप्ति | नवम्बर, 966 को हुयी जब श्री गुरमुख सिह मुसाफिरि 
न राज्य म काग्मेसी मत्रिमण्डल के रूप म शपथ ली। इस प्रकार निलम्बित सभा को ही पुन 
बहाल किया गया था। राज्य में पुन चुनाव नहीं काराये गये थे। 

इस प्रकार पजाब में पुन 95] के मामले की ही पुनराबृत्ति की गयी थी। यद्यपि 
यह ठीक है पंजाब व हरियाणा राज्यों के पुर्नगठन को लेकर काग्रेस पार्टी के अन्दर मतभेद 
उत्पन हो गया था लेक्न वास्तविकता यही थी कि ग्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी मुख्यमत्री को 
बदलना चाहती थी-ज्ञातव्य हे कि 95] मे भी इसी कारण राष्बट्रपति शासन लागू करना पड़ा 
धा। इसी प्रकार के उदाहरण आमन्ध्र प्रदेश (973) गुजरात (974) व [97१ वे ॥975 उत्तर 
प्रदश क्र प्राप्त होते ह जबकि मुख्यमत्रियों से असतोष के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 


थी । 





|. दि स्टेट्समेंन'6 जुलाई, 966 साथ ही देखे-यूनियन एक्जीक्यूटिव डॉ एच एम जन-पृष्ठ, 969 


[7] 








]966 म लागू क्ये गये गट्टपति शासन की विपक्षी पक्षा द्वाग काइ आलोचना नहीं 
की गयी थी।' 
पजाव 968 


चाथे आम चुनाव, 967 में कोई भी पार्टी ।04 ससदीय रूदन म॑ पूर्ण बहुमत प्राप्त 
करने म असफ्ल रही थी। विभिन दलो की स्थिति इस प्रकार थी- 


दल का नाय_ - 967 के चुनावों में प्राप्त स्थान 
कायग्रस 47 
अकाली दल (सव गट) 24 


लक 


अकाली दल (मास्टर गुट) 
जन सघ 

साम्यवादी (दक्षिण पथी) 
सयाग्यवादी (पार्क्सवादी) 
रिपव्लिक्न 

ससोपा 

निर्दलीय 70 


4 (्् ॥कछ] | 3 


2 
कुल स्थान 04 
पजाब विधान सभा में कआग्रेस दल यद्यपि सबसे वड दल के रूप में उभर 


कर सामने आया था लेकिन अत उसने राज्य मे मत्रिमण्डल बनाने का कोई प्रयल नहीं 
क्या। अनेकों ग॑र काग्रेसी दलों ने सयुकत मोर्चा बनाने के लिये प्रयल शुरू कर दिया 
था। उन्होंने अपने नेता के रूप मे पजाब अकाली दल (सत गुट) सरदार गुरुनाम सिह को 
मोर्च का नेता चुना था। मोर्चे मे गर काग्रेसी सदस्यों म से 3 को छाडकर सभी निर्दलीय 


प्‌ मोर्चा 


सदस्य भी शामिल हो गये थे 3 मार्च को सरदार गुरुनाम सिह के नेतृत्व में मोर्चा 
मत्रिमण्डल सयुकत मोर्चे के 53 सदस्य थे लेकिन पद ग्रहण करन कुछ ही दिन बाद 


अनुसूचित जाति के एक निर्दलीय सदस्य श्री भजन लाल सत्तारूट मोच॑ से निकल कर 





। यूनियन एम्जीक्यूटिव'- डॉ एचएम जैन पृष्ठ पूवधृत 
2 नार्दन इडिया पत्रिका फरवरी 26, 4967 





काग्रस म सम्मिलित हो गये जिससे शक्ति सतुलन बिगड गया। इसा के साथ दल बदल 
का खेल शुरू हो गया। । दल बदलुआ तथा अन्य घटकों को मत्रिपद का लालच देखकर 
खश फरन का प्रयत्न जारी रहा। कायसी विपक्षी दल के नेता श्री ज्ञान सिंह राडेवाला ने 
मोच को भानमती के कुनवे की सज्ञा दी जिसम सात दल व निर्दल प्रत्याशी केवल स्वार्थ 
मृत्र में बंधे थे। 

विघटन को शुरूआत- सरकार को शासन की बागडोर मभाले अभी कुछ ही 
दिन हुये थे तभी अप्रल 5 को, निम्न सदन में सयुकत मोर्च के चार सदस्यों मे राज्यपाल 
के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सबंध मे विपक्षी काग्रेस द्वारा प्रस्तुत किये गये 
मशोधन प्रस्ताव पक्ष के म मतदान किया। पक्ष में 53 तथा विपन मे 49 मत पढ़े ।£ 
ज्याही सदन म सशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया वसे ही काग्रेस न यह माग रखी कि 
सतन म हुयी हार को देखते हुये मत्रिमण्डल अपना त्याग पत्र दे दे। लेकिन मुख्यमत्री श्री 
गुस्नाम सिह ने यह कहते हुये यह माग अस्वीकार कर दी क्याकि- 

() सशोधन की मुख्य बातों को सरकार ने स्वय स्वीकार कर ला थी। 

(2) मतदान मुक्त था। 

(3) मोर्च ने सदस्यो को कोई सचेतक जारी नहीं क्या था। 

(+) किसी विधायक ने सरकार के विरुद्ध मत देने के बावजूद दल बदल नहीं किया 
धा। 

(5) सरकार को सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। 

दूसरी तरफ काग्रेसी जोकि सदन में हुयी सरकार की हार के बाद त््यागपत्र की 
माग जुर रहे थे खरीदफ्राख व जोड-तोड की राजनीति मे लग गये। इन तथा कथित 
अवगसरवारी तत्वा द्राग राज्य की राजनीतिक स्थिरता को नष्ट करन क# प्रयल क्या जाने 


लगा था। जयाक्रि हमेशा से ही होता आया है राज्य म विधायया यी बाली लगने लगी 





। पुन पप्सू वाली स्थिति राज्य मे उत्पन हो गयी थी। 
«. दि हिलस्‍तान टाइम्स मार्च 6, 967 (दिल्ली) 
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तथा हर दिन डननमी कीमत बढती जाती थी। मुख्यमत्री श्री गुस्नाम सिह न काग्रस पर 
आगेप लगाया कि सतगुट के श्री बलदेव सिह को उसने कद कर रखा था। 

तत्कालीन राज्यपाल श्री बर्मवीर ने अपनी उचित सवधानिक भूमिका का निर्वाह 
करते हुये पार्टी के आन्तरिक मामलों मे दखल देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि 
व राज्य म राष्ट्रपति शासन के पक्षधर नहीं है राज्य के सवैधानिक प्रमु् की हेसियत से 
उनका कर्तव्य ह कि वे लोकतन्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये । 

इसी बीच राज्य को राजनीति मे नया मोड़ आया जब क्ाग्रेस छोड़कर मोर्चे म 
साम्मिलित सात विधायकों को नोटिस दी गयी कि सन्‌ 967 के चुनावः म काग्रेस ने जो 
त्पया उन्ह दिया था उसे दो सप्ताह के भीतर ही अदा कर दे - नहीं तो उन पर न्यायालय 
म मुकदमा चलाया जायेगा।” शक्ति परीक्षा हाने वाली थी ओर दजञन भर विधायक जो 
कसी भी तरह सत्ता में बने रहने के प्रयास मे लगे हुये थे अनिर्णय की स्थिति मे झूल 
रह थे। जिनको दोनों ही पक्ष मोर्चा व काग्रेस अपनी ओर अपनी ओर मिलाने के प्रयास 
मे लगे हुय थ। सत्तापक्ष के लोगो में भी असतोष के स्वर उभरने लगे थे। श्री हुडियार 
जो कि सत गुट के थे और मुख्यमत्री पद के प्रबल दावेदार भी माने जाते 2, ने भी 
खुली आलोचना शुरू कर दी थी। 

विधान सभा के सत्र के शुभारम्भ होते ही 26 मई को काग्रेस के नेता श्री 
प्रवोध चद्ध द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुयी। प्रस्ताव का उत्तर देते 
हुये मुख्यमत्री काग्रेस पर पेसा देकर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया, जिससे वे 
सरकार को उलटने के लिये काग्रेस वी ओर मिल जाये। काग्रेस ने राज्य मे दल बदलुओ 


करा बटाया देकर गज्य में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण परत कर दिया था लेकिन 





| हि ह्न्दुस्तान गइम्स अगस्त 4 967 

>> दल बदल वी राजनीति-सुभाष सी कश्यप, पृष्ठ-244 

इन दल बदल करने वाले काग्रसी विधायकों मे छविधायक सयुकत मांचें म॑ मत्री बन गये 
४। इन विधायवा का एक लाख रुपये से अधिक दिया गया था। इस बात से विधायकों 
की खरीद फ्रोख्त के आरोप की पुष्टि होती है---- एससी कश्यप---' ”ल बदल की रंजनीएि' 
पूर्वाधृत, पृष्ठ 259 


ञ्नकौ न्बै 





यदि हम मुख्यमत्री के इस आरोप प दृष्टिपात करे तो पायगे कि सन्ापल थी इस आरोप 
स बा नहीं था क््यांकि खरीद फरोन्‍्त की घृणित राजनीति का खल दाना ही पक्षा द्वारा 
बगवर से चलाया जा रहा था।-- 

काग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 57 मता से गिर गया इस प्रकार 
कुल 77 दिनो की अल्पविधि के कार्यकाल में ही यह विपक्ष के साथ चाथा मुकाबला था। 
वास्तव म प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान किसी शी सदस्य ने दल बदल की निन्‍्दा नहीं की। 
राजनीति दल बदल जोकि स्वस्थ लोक्तत्रीय व्यवस्था का कोढ बनता जा रहा था दे 
विरूद्ध प्रभावत्णरी कदम उठाने के लिय कोई तेयार नहीं था। पजाब म 953 म भी इसी 
तग्ह का मामला प्रकाश मे आता ह॑ जहाँ विधायको द्वारा बार-बार आस्थाये बदलने के 
कारण सरकार का अस्तित्व खतरे म॑ पड गया था।' 

सामूहिक दल बदल-पुन पजाब विधान सभा के शीतमलीन अधिवेशन के 
प्राम्म होते ही 22 नवम्बर 967 को मोचें के श्री लक्षमण सिह गिल के नेतृत्व मे ॥6 
विश्रायया ने मोर्च से यह कहते हुये नाता तोड लिया कि जिस उद्देश्य को लेकर मोच 
का निमाण कया गया था, उसे सिद्ध करने में मोर्चा असफ्ल रहा। 

मोर्चे द्वारा त्याग पत्र-यद्यपि दलबदलू श्री हरिदत्त सिह उसी दिन पुन मोर्चे मं 
शामिल हो गये थे लेकिन विघटन की राजनीति से घबडा कर मुख्यमत्री श्री गुरूनाम सिंह 
न राज्यपाल श्री डीसी पावटे को 22 नवम्बर को अपना त्यागपत्र सोप दिया जिसमे राज्यपाल 
का विधान सभा भग करने की सलाह दी गयी थी जिससे राज्य में चुनावों के लिये मार्ग 
प्रण््त हो सके । 

लेकिन गज्यपाल श्री पावटे ने यह कहते हुये मुख्यमत्रा वी सलाह मानने से 
इनकार कर दिया कि गुरुनाम सिह को पुन नवम्बर 24 तक सरूग्कार निर्माण करने का 
प्रस्ताव दिया। राज्यपाल द्वारा एक ऐसे नेता को जिनका लगातर दलबंदल के कारण सदन 
वशुमन भी नहीं रह गया था तो सरकार बनाने करना बहुत आश्चयंजनक था। साथ ही 


सत्रिधान के दायरे से बाहर की बात थी। राज्यपाल की यह कार्यवाही बहुत ही अनुचित 





। इल बदल वी राजनीति-'सुभाव सी वश्यप' पृष्ठ 260 





थी क्याकि यदि रान्य म मुख्यमत्री ने स्वय ही त्याग पत्र देकर सरकार चलाने म असमर्थता व्यक्त 
कर दी थी तो कोई कारण नही था कि पुन उसे राज्यपाल द्वारा आत्रित किया जाता। अपनी इस 
कायवाही का स्पष्टीकरण प्रस्तुत हुये राज्यपाल श्री पावटे ने कहा कि विधायकों की डबॉ डोल 
स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था क्योकि विधायक लगातर पतठरा बदल रहे थे, 
यह नितान्त सम्भव था कि कुछ दलबदलू पुन गुरुनाम सिंह के साथ आ मिलते ओर पुन उन्हे 
विधान सभा के सतस्यो का समर्थन प्राप्त हो जाता। 

लेकिन चूँकि सम्भव नहीं हो सका तत्पश्चात्‌ राज्यपाल ने श्री ज्ञान सिह राडेवाला को 
जोकि इका विधायक दल के नेता थे, सरकार बनाने के लिये आमत्रित करें ।। 

लेकिन श्री राडेवाला ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया आर राज्यपाल से प्रार्थना की कि 
श्री लक्षमण सिह गिल को क्योकि उन्हे काग्रेस दल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने 
क लिये आमत्रित करे ।< श्री गिल ने 404 सदस्यीय सदन मे 66 सदस्या के समर्थन का दावा किया था। 
गिल के मत्रिमण्डल म सभी दलबदलू सदस्य थे, जो कि सयुक्त मोर्च से आय थ । 

अल्पसख्यक मत्रिमण्डल की वेधानिकता को चुनाती-विधान सभा म गिल मत्रिमण्डल 
की वधता आर वंधानिक्ता को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि सत्तारूढ जनता पार्टी जिससे 
गिल सम्बद्ध थे के कुल 8 सदस्य ही थे। लेकिन विधान सभा में मतगणना के समय सयुक्त 
मार्च के 39 सदस्यों के अलावा सभी ने जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया। अत इस 
प्रकार सदन के अध्यक्ष ने विपक्षी सयुक्त मोचचें के इस प्रस्ताव की अस्वीझार कर दिया कि गिल 
मत्रिमण्डल सवधानिक या वैधिक नहीं है। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सविधान में ऐसा कोई 
उपव व नहीं जिसके अनुसार बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्मत्री बने। संद्धान्दिक रूप से यह 
बात सोची जा सकती है कि राज्यपाल कुछ विशेष अवधि के लिये बाहर के व्यक्तियों को भी 
मुख्यमत्री नियुक्त कर सकता है।' 


! श्री गिल अकाली दल सत गुट क उम्मीदवार की हैसियत से विधान सभा ऊ लिय निवरचित 
हुय थ। 

> 7५ नवम्बर [967 आज पृष्ठ , 26, 4967 

3 एसे व्यक्ति का जिसे राज्य विधान सभा म बहुमत प्राप्त हो जाये ओर वह इस शक्ति का 
प्रयोग विधान सभा के गठन के पूर्व भी कर सकता है। ऐसा करने पर राज्यपाल को दुभविना 
सिद्ध नहीं होती डीडी बसु भारत का सविधान--एक परिचय,पूर्वाधृत पृष्ठ 22 
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गिल मत्रिमण्डल मे असताष के बीज गिल मत्रिमण०डल का पजाब म सत्तारूढ़ 
हुये अभी एक माह भी नहीं हुआ था, काग्रेसी क्षेत्रों म उनके विरुद्ध तीव्र असतोष उभरने 
लगा। असतोष का कारण था काग्रेमियों को अपेक्षित मत्रिपद ना मिलना। 

मुख्यमत्री श्रा गिल ने पाँच जनवरी को घोषणा की कि वे काग्रेस के तीन दल 
बदलू विधायकों को मत्रिमण्डल मे सम्मलित करना चाहते है। लेक्नि उनक्री इस इच्छा के 
विम्ड काग्रेस दल के नेता श्री ज्ञान सिह राडेवाला ने साफ शब्दा म कहा कि कांग्रेस को 
गिल मत्रिमण्डल को अपना समर्थन जार रखने पर पुर्नविचार करना पड़ेगा। उनका कहना 


था कि वे दल बदल को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते थे क्याकि इसके गम्भीर परिणाम हो 


काग्रेस दल का यह दृष्टिकोण वास्तव मे पूर्व के उसके द्वारा किये गये व्यवहार 
क अनुरूप नहीं धा। विपक्षी नेता श्री गुरूमान सिंह ने जोकि पूर्व मुख्यमत्री थे, ने इस 
पर अपनी टिप्पणी करते हुये कहा कि यह तो राक्षसो द्वारा रामायण की दुहाई देने बाली 
वात हुयी क्योकि काग्रेस पजाब में सरकार का तो पहले से ही समर्थन कर रही थी आर 
उसने यह भी इरादा कर रखा था कि ज॑से भी सम्भव हो वह दल बदल वी घटनाआ 


प्रात्मतन देकर गर म्गग्रेसी सरकारों का उलट दे। 


अध्यक्ष मे अविश्वास का प्रस्ताव और सदन का स्थगन 

6 मार्च को विधान सभा अध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह मान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया गया । लेकिन अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के अनुच्छेद 79 (ग) के वहत असविधानिक 
करार देते हुये अस्वीकार कर दिया। इस दौरान सदन की उञ्ूखला को देखते हुये अध्यक्ष ने 
सन्‍न को दो माह के लिये यह कहते हुये स्थगित कर दिया कि बजट सत्र के प्रारम्भ से ही वे 
टख है थे कि कागेस पार्टी ओर जनता पार्टी का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं 
था। उक्त दोनो दलो का लगातार यहीं प्रयास था कि सदन की कार्यवाही न चलने दी जाय। 


ऐसे मे दन की बेठक स्थगित करना ही उचित था। 





। एससी कश्यप- पूर्वाधृत, पृष्ठ 272 
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लेक्नि अचानक ही सदन की बंठक स्थगित करन का परिणाम यह हुआ कि 
राज्य म॒ सवधानिक सकट की स्थिति उत्पन हो गयी थी। क्योकि वर्ष 968-69 के लिये 
मार्च समाप्त होने से पूर्व ही बजट पास कराना था। यदि यह ना किया जाता तो। ॥ 
अप्रल से राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को ठेतन नही मिल पाता। सारी सरकारी 
गतिविधियाँ ठप्प पड जाती। 

पजाब मे गिल मत्रिमण्डल पश्चिम बगाल के बाद दूसरी कआग्रेसी सर्मधित 
अल्पसख्यक सरकार थी जिसे एक माह से भा कम समय म सवधानिक प्रतिरोध का सामना 
क्ग्ना पडा। दोनो हीं स्थितियों में सकक्‍ट का कारण अध्यक्ष की व्यवस्था थी। 

काग्रेस विधान मण्डलीय दल ने अध्यक्ष की कार्यवाही को असवधानिक, अससर्दीय 
तथा अभूतपूर्व बताया था। 

काग्रेय दल ने राज्यपाल से अध्यक्ष को बर्खास्त किये जाने की माग रखी। 
दूसगी ओर सयुक्‍त मोर्चा विपक्षी दल के नेताओं ने दावा किया था कि सकट का कारण 
दल बदलुआ की अल्पसख्यक सरकार को अवध आर असवंधानिक रात से सत्तारूढ़ किया 
नाना था। उन्होने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे सभा का विघटन कर दे और राष्ट्रपति 
शासन की सस्तुति कर दें। विपक्षी दलों का विचार था कि राज्य म गतिरोध दूर करने 
का यह एक मात्र विकल्‍प था और यदि इसका सहारा नहीं लिया जाता तो अराजकता 
उत्पन होने का खतरा था। 

वास्तव में इस घटना के परिपिक्ष्य मे राज्यपाल की स्वय वी भी यह धारण थी कि 
राज्य की खेदननक घटनाओं की कुछ हद तक जिम्मेदारी जनता और काग्रेस पार्टी के गठबन्धन 
पर थी। राज्यपाल ने केन्र को इस पूरी स्थिति की रिपोर्ट केद्र को भेजी गयी थी जिस पर 
राज्य के मुख्यमत्री श्री गिल और केन्द्रीय विधिमत्री श्री गोविन्द मेनन ने विचार क्या और श्री 
प्रनन का विचार था कि पंजाब में सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू 
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कग्नी वी काई आवश्यकता नहीं थी। उनका विश्वास था कि सविधान के अधीन अन्यथा भी 
स्थिति का सामा दरने के लिये राज्यगल को पयाप्त शक्तियाँ प्राप्त थी। 

वास्तव में उनका अभिप्राय 74 से था जिसके तहत राज्यपाल सत्रावसान कर 
सकता था साथ ही 23 के अधीन वित्तीय प्रक्रिया का नियमन करने वे लिये अध्यादेश 
निकाल सकता था। 

राज्यपाल श्री डीसी पावटे न विधान सभा का सत्रावसान कर दिया साथ ही अनुच्छेद 
2]3 के अधीन एक अध्यादेश निकाला जिसमें अनुच्छेद 209 का आशय लिया गया था जिसमे 
यह व्यवस्था की गयी थी कि विना वित्तीय कार्यवाही पूरी किये बिना सदन की बेठक स्थगित 
नहीं कि जा सकती थी। 

लेक्नि सयुकत मोर्चा विपक्षी दल के नेता श्री गरूताम मिह ने व्यवस्था सबंधी प्रश्न 
उठाया कि गज्यपाल द्वारा पुन सदन को फिर से ब॒लाना असवधानिक था क्याकि-- 

! सत्रावसान उसी दिन से प्रभावी हो सकता था जिस दिन सदस्यों को राजपत्रित 
अधिसूचना प्राप्त हुयी थी और चूँकि राजपत्रित अधिसूचना 8 माच से पहले प्राप्त नहीं 
हुयी थी अत सदन का वास्तव में सत्रावसान ॥8 मार्च को हुआ वा। 

2 अत ॥4 मार्च को ही सदन को आहूत करने का अर्य या कि उस सदन 
का आहत करना जिसका सत्र पहले स ही हो रहा था आर नियम यह हं कि जब सत्र 
चल रहा था, तब राज्यपाल अध्यादेश नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति मे अध्यादेश स्वय 
ही अवध हो जाता था। 

अध्यक्ष ने गुरूनाम सिह द्वारा उठायी गयी व्यवस्था सबंधी आपत्ति स्वीकार कर 
ली आर उन्हाने सदन को स्थगित कर दिया ओर सदन छोड़ कर चले गये। लेक्नि सदस्य 
सता मे विराजमान रहे और तीव्र कोल्गन>हल ओर नारेबाजी के बीच उपाध्यक्ष की अध्यक्षता 
मे सतन का सम्पूर्ण वित्तीय काय पूरा हो गया। साथ ही 968 09 के लिये बजट तथा 
मम्बड़ विनियोग विभेयक पास कर टिये गये। इसके साथ ही सदन की बठक स्थगित कर 


हटा गयी। 


]79 





राज्य के मुख्यमत्री श्री लक्षमन सिह गिल ने दावा किया कि विधान सभा द्वारा 
बजट पास होने के बाद उत्पन्न सकट समाप्त हो गया जो कि अध्यभ द्वारा सदन स्थगित 
कान के वाद उत्पन हो गया था। लेकिन दूसरी आर अध्यक्ष श्री जागिन्दर सिंह मान ने 
परापणा की कि सभा की जिस बेठक म बजट पास हुआ ह वह असवधानिक आर सुनिर्धारित 
मसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध था।' 

लेक्नि फेन्र मे ससद की जो कि सत्र म॑ थी, मे गृहमत्री श्री चहवाण ने अपना 
विचार रखते हुये कहा कि राज्यपाल द्वारा सभा का सत्रावसान करना आर अध्यादेश निकालना 
पूणरूप से सविधानिक था। चर्चा के दोगन लोक सभा मे विपश्षी दला ने माग की कि गिल 
मत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया जाय व राज्य में राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया जाय 
जिससे राज्य में नये चुनाव कराने के लिये मार्ग प्रशस्त हा सके | 

20 मार्च 968 को विपक्षी दल के 20 सदस्यों ने श्री गुरूनाम सिह के नेतृत्व मं 
राष्ट्रति से भट की उन्होने राष्ट्रपति के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमे राज्य में सक्‍ट का 
समाधान करने के लिय अनुच्छेद 356 का आशय ना लेकर अवेध अनुचित आर फ्रासिस्ट उपाया 
का उपयोग करने के लिये राज्यपाल की आलोचना की गयी थी। 

सदन द्वारा पास किये गये बजट को चुनौती देते हुये विपक्षी दलां ने राज्य 
सरकार को कानूनी नोटिस दे दी कि विधिता बजट पास ही नहीं हुआ हे। साथ हीं 
सरकार को चेतावनी भी दी गयी थी कि यदि। | अप्रेल के बाद राज कोष से कोई 
खर्च हुआ तो सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। 

हरियाणा उच्च न्यायालय ने सयुकत मोर्चे के नेताओं की समादेश याचिका विचार 
हनु स्वीझार कर ली गयी। 

[-राज्य की विधान सभा का सत्रावस्ान करने वाला राज्यपाल का आदेश | 





| श्री मान का दावा था कि जब वे अपने कर्तव्य पालन के लिये उपस्थित थे तो उपाध्यक्ष को 
वित्तीय विधेयक प्रमाणित करने को शक्ति नहीं थी। संविधान के अनुच्छेद 99 (4) के 
अनगत अध्यक्ष ही वित्तीय विधेयक को प्रमाणित कर सकता हैं। 
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2-विनीय कार्य के सम्बन्ध में पजाब विधान मण्डल (प्रक्रियाअविनियम) अध्यादेश 
मन 968 पंजाब विनियोग विधेयक तथा अधिनियम (पजाब वजट) आर राज्य विधान परिषद 
तथा विधान सभा की [8 मार्च आर 2॥ मार्च की बंठक असवधानिक था, 

उच्च न्यायालय को एक विशेष पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि 
दाना विनियोग अधिनियम सविधान के विरुद्ध थे अत अवध थ। इसके अलावा ।3 मार्च 
का अध्यादेश भी जिसमे सभा के विनीय कार्य का विनियमन कया गया था सविधान के 
विन्द्ध था। 

मुख्य न्यायाधीश ये निर्णय देते हुये कहा कि उध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम है आर 
न्यायालय म उसका प्रतिवाद नहीं क्या जा सक्‍कता। 

उच्च न्यायालय के निर्णय का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि राज्य सरकार न 
ता सरकारी खयाने से खर्च कर सकती थी ओर नाही कर एकत्रित कर सकती थी। 

उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सस॒द में विपक्षी टला ने गिल मत्रिमण्डल 
का वर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की माग की। 

मुख्यमत्री श्री गिल ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर वी। उच्चतम न्यायालय 
य उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के मत मे राज्यपाल 
द्रारा सभा का सत्रावसान करना तथा उसके पुन बुलाना सर्वथा उचित तथा विवेक सम्मत 
कार्य था क्योकि स्थगन से छुटकारा पाने तथा राज्य की विधायी व्यवस्था म फिर से प्राण 
संचार करने की यही एक्मात्र उपाय शेष था। न्यायालय ने अध्यादेश वी भी सविधान के 
अनुच्छेद 209 तथा 23 द्वारा प्राप्त शक्तियों के आधार पर विधिसम्मत ठहराते हुये कहा 
कि यति अनुच्छेद 209 के अधीन विधि द्वारा वित्तीय प्रक्रिया क सम्बन्ध मे राज्य विधान 
मण्डल की प्रक्रिया को विभियमित करने का कभी कोई अबमर था ता वह यही था। 
विधान मण्डल को इस बात का अनुमति नहा दी जा सकती था कि वह दो मास तक 
स्थगित रहे आर इस बीच मे वित्तीय कार्य रूका रहे तथा साविधानिक व्यवस्था तथा स्वयं 


लोक्तनत्र का ही दम घुट जायगा।” 
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लेक्नि उच्चतम न्यायालय के इस फ्सले के वाद काग्रस विधान मण्डलीय टल 
मे इस वात को लेकर तोत्र मतभेद यना रहा कि गिल मत्रिमण्डल जरा समथन जारी रखा 
जाय अथवा नहीं। 


अतत 20 अगस्न 968 को निजलिगणा ने गिल की अल्पसख्यक सरकार से 


ञ् हैँ 


समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दा! क्योकी श्री गिल की जनता पार्टी की सरमार 
क््वल 20 विधायक ही थे आर वो पूरी तरह काग्रेस विधान मण्डलाय दल के 43 सदस्यों 
के समयथन पर निर्भर थी अत गिल ने 9 माह पुराने मत्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दिया। 
माथ ही राज्यपाल से रा०्शा० लागू करने की सिफारिश कर दी। अगस्त 23 को राष्ट्रपति 
न राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर एक उद्घोषणा निकाली जिसके अनुसार विधानसभा 
विपिटित कर रा०्शा० लागू कर दिया गया। 

उसी दिन उद्घोषणा ससद के दोनो सदनों के पटल पर रखी गयी लोकसभा ने इस 
कार्यवाही का 27 अगस्त को और राज्य सभा ने 29 अगस्त को अपना अनुमोदन प्रदान कर 
निया । तत्कालिन केन्धीय गृह मत्री श्री यशवन्त राव चहवाण ने राज्यसभा में कहा कि पज़ाब की 
राजनीतिक घटनाओ से दो शिक्षाये ग्रहण की जा सकती ह- 

[-सयुक्त सरकारे उस समय तक सफल नहीं हा सकती जब तक कि न्यूनतम 
राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर निर्वाचनों से पहले ही समझौते न हो जाय । 

2-अल्पसख्यक सरकार चलाने का राजनीतिक प्रयोग विफ्ल हो गया। 

ससद में काग्रेसी व विरोधी दोनो पक्षो के सदस्या ने केद्र की इस कार्यवाही का 
स्वागत कया व गिल मत्रिमण्डल की आलोचना करते हुये कहा कि उनके शासन के दौरान 
भ्रष्टाचार तथा अन्धेग्गर्दी का बोलवाला हो गया था। 

एक कम्युनिस्ट सदस्य का कहना था कि “गिल के शासन क दारान डाकुआ, ठगा, 
गुण्डा, मुनाफाखोरों तथा कालाबाजार करने वालों को खुला मेदान मिला । 

लेक्नि श्री गिल ने इन समी आरोपो का खण्डन किया आर कहा कि ये सारे आरोप 
मनगटनत आर झूठे है आर उन लक्ष्य गिल सरकार को बदनाम करना भर था और बुछ नहीं । 
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निष्क्षत यही कहा जा सकता ह कि क्ग्रेस ने स्वस्थ रजनतिक परम्पराआ की 
नीव नहीं रखी | गिल के दल को जिन्हें विधान सभा में केवल 8 सदस्या का ही समर्थन प्राप्त 
था का मांका दिया जाना असवेधानिक कार्यवाही थी। 


पजाव-97व 
पजाब राज्य पाचवी बार राष्ट्रपति शासन के अधीन 97] म रखा गया! जबकि 

काग्रस समर्थित अकाली दल की श्री प्रकाश सिह बादल की सरकार झा पतन हो गया 
था कारण रहा दल बदल को दूषित राजनीति बादल मत्रिमण्डल के पतन क पूर्व भी जनसध 
द्वारा समर्थित श्री गुरूनाम सिह मत्रिमण्डल का पतन हो चुका था।* जबकि फ्रवरी 969 
का हुये मध्यावधि चुनावों मे अकाली दल सबसे बडे दल के रूप म उभर कर सामने 
आया था। लेकिन कोई भा दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करने मे सफ्ल नहीं हो पाया था। 
विभिन्न दला की चुनावों के बाद स्थिति इस प्रकार थी- 

अकाली दल 43 

कार्येस 38 

जनसध 

सी पी आई एम 

एम एस पी 

जनता पार्टी 

स्वतत्र दल 

निर्दलीय 


चऔ.. क ४. ७3 >> (>> (5 


सी पी आई 
कुल योग 703 





]।  राज्या आर सघ खाज्य क्षेत्रों में राष्ट्रति शासन' लोक सभा सचिवालय, नया दिल्ली [99] 
पृष्ठ 69 

दि स्टटसमन इयर बुक 970-7! 

बुल स्‍थान 04 था। एक स्थान उम्मादवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित क्िय जाने क 
कारण रिक्त था। 


॥_+» 


श्ऊुजे 








अकाली दल व जनसघ जिनका की चुनावा के पूव हो गठबन्धन हो चुका था, 
चुनावा के बाद फरत््री 979 को अकाली दल के श्री गुरूनाम सिह क नेतृत्व म अकाली 
दल व जन संघ कीं मिली जुली सरकार बनी। लेकिन अलग-अलग विचारधारा वाले इन 
दाना दला म विभिन्‍न विषयों मे मतभेद बरकरार रहे विशेष रूप से भाषा के प्रश्न पर 
आपस म गतिरोध बना रहा। 

दूसरी तरफ अकाली दल भी आपसी गुटबाजी के कारण राज्य की समस्याआ 
की ओर पूरा ध्यान दे पाने में असमर्थ था क्योकि मत्रिमम्डल का अधिकाश समय 
दाना तरफ समझांता कर समर्थन बनाये रखने में व्यतीत हो रहा था। 

लेक्नि इन विरोधाभासों के बावजूद अगस्त 969 के मध्य तक स्थिति यह थी की | 
श्री गुरनाम सिह की सरकार को कोई खतरा नहीं था क्योकि काग्रेस विधायका द्वारा अपना दल 
त्याग कर अकाली दल में मिल जाने के कारण अकाली दल की सत्स्थ सख्या 53 हो गयी 
थी। लेकिन अकाली दल के भीतर ही श्री गुरूनाम सिह व जन सघ स छुटवारा पाने को प्रवृत्ति 
जोर पकड रही थी, * इसी बीच 25 मार्च 970 को गठबन्धन को विधान सभा म हार का 
सामना करना पड़ा आर तत्काल बाद जिसके कारण मुख्यमत्री श्री गुरूनाम सिह को त्याग पत्र 
देना पडा । 

इसके तत्वाल बाद 27 मार्च 3970 को राज्यपाल ने श्रां प्रभश सिह बादल 
का मुख्यमत्री पद की शपथ दिलायी। गठबन्धन अपने पुराने रूप म बना रहा केवल नेता 
बदल दिया गया था। लेकिन जनसघ ने अकाली मत्रिमण्डल वा समर्थन जारी रखने की 
यह शर्त रखी थी कि जालधर में एक विश्वविद्यालय स्थापित क्या जायेगा और शिक्षा 
सम्धाआ म हिन्दी को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार क्या जायगा। लेकिन 
अकाली दल ने उनकी इस माग को अस्वीकार कर दिया था जिसके कारण जुलाई | 
]५70 का जनसध ने गठबन्धन से हटाने का अहम्‌ फेसला कर लिया था। 

जनसप के हटते ही सरकार अल्पमत में आ गयी थी माथ ही दल के अन्दर 


भी असतोष उभरने लगा था। लेकिन 24 जुलाई [970 को राज्य विधान सभा म॑ बहुमत 





। डिफेक्सन ऑफ पालिटिक्स, सुभाष सी कश्यप पृष्ठ 273 पृवोधृत 
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पाक्ष) के समय काग्रेस पार्टी ने सरकार के समर्थन म मत दकर सरकार गिरने से बचा 
लिया था। लेक्नि काग्रेस द्वारा सरकार को दिये गये समर्थन के पीछे अकाली दल (सत 
फ्तह सिह) व कांग्रेस के बीच समझाता था।। 

इसी बीच भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री गुरूनाम सिह के नेतृत्व मे 8 अकाली विधायकों 
ने सत्‌ फ्तेह सिह के नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह कर प्रतिद्वनदी शिगमणि अकाली दल का 
गठन क्या। इन 8 विधायकों मे बादल मत्रिमण्डल के छ सदस्य भी थ।£ 

इन 8 विधायकों के दल से हट जाने के बाद विधान सभा म॑ बादल मत्रिमण्डल 
काग्रस द्वारा समर्थन के बावजूद अल्पमत मे हो गया था। विधान सभा म अकाली दल के केवल 
39 विधायक रह गये थे। सदन में कुल सदस्य सख्या 03 थी।” 

मुख्यमत्री श्री प्रकाश सिह बादल ने जून 4 को ही अपना इस्तीफा राज्यपाल 
श्री डीसी पावटे को भेज दिया, साथ ही राज्यपाल से विधान सभा भंग करने की भी 


मिफारिश कर दी। धर 


राज्यपाल श्री पावटे ने मुख्यमत्री की सलाह को स्वीकार फरते हुये राज्य विधान 
सभा विघटित कर दीं। साथ ही राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी जिसमे कहा गया था 
कि पंजाब म सवधानिक तत्र समाप्त हा गया है ओर प्रकाश सिंह बादल मत्रिमण्डल के त्यागपत्र 
के वाद कोई भी दल या दलो का गटजोड राज्य में स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नही 
था।” 

पजाब के भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री गुरूनाम सिह ने जिन्होंने अकाली दल बनाया था 
राज्यपाल से मिलकर विधान सभा भग करने का विरोध किया था। क्योकि ठाका कहना था कि 
!7 विधायको द्वारा समर्थन वापस ले लेने ओर बादल मत्रिमण्डल को अल्पमत में आ जाने के 


काग्ण विधान सभा भग करने की सिफारिश नहीं स्वीकार की जानी चाहिये थी। इसे राज्यपाल 
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! प्रसीडेन्ट रूल इन इण्डिया श्रीं राम महश्वरी पृष्ठ 87, पृवराधृत 
दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 5 जून ॥977 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, वहीं 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6 जून 977 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया7 जून ॥97] 


खुले... िते. हं..३ 
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द्राग बहुत जल्दी म उठाया गया कदम बताया था। उन्हाने राज्याल के सम अपनी सरवार 
बनाने का दावा भी पेश क्या था।' 

लेक्नि राज्यपाल श्री डीसा पावटे का कथन था कि उन्हान विधान सभा भग करने 
की प्रापणा पर हस्ताक्षर बादल मत्रिमण्डल से समर्थन वापस लेने की घोषणा के एक घण्टे पूव 
ही कर ली थी। मुख्यमत्री श्री बादल ने भी इस आरोप का खण्डन क्या था कि उन्होंने अल्पमत 
सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को सभा विघटित करने की सलाह दी थी वरन यह 
सलाह देते समय उनकी सरकार को सदन मे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। 

पजाव म राष्ट्रपति शासन सबधी घोषणा पर हस्ताधर ]6 जून ॥97 को राष्ट्रपति 
न कर दिया जिसके सविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य ब प्रशापन को लेन की 


८ है को 
बात कहा गया था।7 


लाक सभा मे प्रस्ताव पेश 

6 जून को गज्य में राष्ट्रति शासन सबधी प्रस्ताव को राज्यपाल के प्रतिवेदन 
के साथ लोकसभा म पेश किया गया।” तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमता इंदिरा गाधी ने लोक 
सभा मे कहा था कि राज्यपाल कीं पजाब विधान सभा भग करने सबधी रिपोर्ट केंद्र को 
मिल गयी थीं। लेदिन उन्होंने सदम्या के इस व्यक्तव्य की आलाचना का कि राज्यपाल 
न सभा विघटित करने से पूर्व केनद्र को सूचना दी थी। केचद्र का यह विधारणा थी कि 
राज्यपाल ने सभा विघटित करने में जन्दबाजी का परिचय दिया था। राज्यपाल को सभा 
विघटित करने से पूर्व अन्य राजनीतिक दलो से मत्रणा कर लेना चाहिये था तथापि मत्रिमण्डल 
की राम इसके विरूद्ध थी कि राज्यपाल द्वारा सम्पदित कार्य को बदल दिया जाय। क्‍योंकि 
एसा करना सत्तारूढ कांग्रेस (अकाली दल के साथ) तथा केद्धीय सरकार के मध्य गलत 


फ्हमी पा कर सकता था पा 
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काग्रेस कार्य समीति ने भा राज्यपाल के इस कृत्य की ज़टु आलोचना की गयी 
थी। संदस्या न कहा था कि ऐसे मुख्यमत्री की सलाह विधान सभा भंग कर राज्यपाल म 
मविधान की गमीर अवज्ञा की थी। 

गाधी ने कहा था कि ऐसी स्थिति जसी कि पजाब म उत्पन हो गयी थी राज्यपाल 
कन्द्रीय सरकार से परमर्श करने के लिये बाध्य नहीं होता। उसे सविधान की व्यवस्थाओं के 
अनुसार ही निर्णय करना होता है। 

जेसा को सरकारिया रिपोर्ट मे भी इस सबंध मे सिफारिश की गयी ह॑ कि 
यदि राज्य की मत्रिपरिषद राज्यपाल को विधान सभा भग करने की सलाह इस आधार पर 
दती ह कि वह मतदाताओं से नया आदेश प्राप्त करना चाहती ह तो राज्यपाल को मत्रिपरिषद 
द्राग दी गयी सलाह को स्वीकार कर लेना चाहिये, जबकि मत्रिमण्टल को राज्य विधान 
सभा म स्पष्ट बहुमत प्राप्त हे।। इस मामले मे भी जसा दी मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिह 
वाटल ने यह दावा किया था कि उन्होंने सदस्यों द्वारा समर्थन वापस लेन की घोषणा के 
कुऊ घटा पूर्व ही राज्ययाल को सभा भग करने की सलाह दी थी साथ ही राज्यपाल श्री 
डीसी पावटे ने भी यह रवीकार कया था कि जब मुख्यमत्री द्वारा सलाह दी गयी थी 


2 
तव उनन्‍ह बहुमत का समर्थन प्राप्त था” 


राज्यपाल के कृत्य की आलोचना 

इस पूरे मामले में राज्यपाल की भूमिका को कडी आलोचना की गयी। पज़ाब के 
तत्कालिन विधान सभा अध्यक्ष श्री दरगरा सिंह का कहना था कि राज्यपाल का पंजाब विधान 
सभा भग करने का फेंसला सवैधानिक दृष्टि से अनुचित था ओर राज्यपाल के इस फैसले से 
गच्य मे ससदीय व्यवस्था क्षतिग्रस्त हुयी थी। 
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एसा ही मामला गुजरात में देखने को मिलता है जहाँ समसामायिक ह विधायकों की निष्ठाआ 
क लगातार बदलते रहने के कारण मुख्यमत्री श्री छितेद्र पेसाइ ने राज्यपाल को विधान सभा 
भग करने की सिफारिश कर दी थी और राज्यपाल ने औचित्य की जॉच कर उसे तत्काल 
स्वाकार कर लिया था। 457] दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 


[रहो 


न न न] 

काग्रस पार्टी के ही श्री शकर दयाल शर्मा का जहना था कि गन्यपाल द्वारा वर्काल्पय 
माकार की सम्भावना पर विचार किये बिना हो सभा भग करने का फ्सला अनुचित था। यह 
पहला अवसर था जबकि राज्यपाल के निर्णय पर राष्ट्रपति ने राज्य का प्रशासन अपने हाथ म॑ 
लिया । सामान्यत राज्यपाल ऐसा निर्णय राष्ट्रपति (व्यवहार में केद्रीय मत्रिमण्डल के) के परामर्श 
पर ही करता हं। यदि राज्यपालो ने इस प्रकार के स्वेच्छादारी निर्णय लेना शुरू क्या वो केद्र 
व राज्या के मध्य टकराव की सम्भावना अधिक हो जायेगी।: 

केनद्र सरकार की इस चाल की झलक पजाय काग्रेस के महामत्री थ्री हसराज शर्मा 
व इस व्यफ्तत्य म मिलता है जिसम यहा गया था फ्रि बादल मत्रिमण्टल यो अपदस्थ करन के 
लिय काग्रेस, जनसघ आर क्म्युनिस्टो मे समगाता हो गया था। बाटल न क्राग्रेस से समर्थन 
माँगा था, लेक्नि काग्रेस पार्टी के ससदीय बोर्ड ने अकाली दल सरकार को अपदस्थ करने की 
मशा जाहिर की थी। 

उनका यह कथन राज्यपाल की भूमिका को भी विवादास्पद बना देता ह कि क्‍या 
वाम्तव म राज्यपाल ने केद्ध के ऐजेण्ट की भूमिका का निर्वाह कया था या अपने सवधानिक 
प्रमख की भूमिका अदा को थी 

राज्यपाल श्री डीसी पावटे ने विभिन राजनीतिक दला द्वारा की जा रही 
आलोचना को देखते हुये राष्ट्रपति को इस सबध में एक एिपोर्ट प्रेषित की थी जिसमे कहा 
गया था कि यदि वे ऐसा पक्ष पहीं ग्रहण करते तो इससे स्वस्थ राजनीतिक परम्पराओ के 
माग म रूकावट आती है।॥रिपोर्ट मे आगे कहा गया था कि राज्य में दुल-मुल नीति के 
कुछ ऐसे विधायक थे जो प्रत्येक राजनीतिक दल के लिये सुलभ थे। ओर ऐसी स्थिति 
के कारण सादेवाजी का द्वारा सदेव खुला हुआ था। निश्चय ही ऐसी स्थिति स्वस्थ राजनीतिक 
पाम्यगआ के माग मे बाधा डालने वाती थी आर राज्य की जनता का स्वच्छ प्रशासन 
नहीं मिल पाता। राज्य के मुख्यमत्री ने इस सभी स्थितियों को देखते हुये राज्य में नये 
सिर से चुनाव कराने वी सिफारिश की थी जिस पर पूर्व अनुभवों को दृष्टि में रखते हुये 
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विचार क्रिया आर अन्तत वे इस तिपष्कर्ष पर पहुचे कि राज्य विधान सभा का भग कर 
या ही राज्य के हित म॑ था।' 

इस पूरे मामल का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर यह बात निश्चित तोर पर कहो 
जा सकती ह कि राज्यपाल की भूनिका निश्चित रूप रो असवधानिक्र नहीं थी। क्योकि 
ग़ज्य में लगातार दल बदल के कारण अनिश्चय का वातावरण बना हुआ धा। इस समय 
गज्यपाल ने मुख्यमत्री की सलाह के अनुसार कार्यवाही न की होती तो निश्चित रूप से 
"ज्य के लिय हानिकारक होती क्योकि मुख्यमत्री श्री प्रकाश सिह बादल ने स्वय ही अपन 
मत्रिमग्डल का त्यागपत्र दे दिया था और त्याग पत्र देते समय उनका सदन में बहुमत था। 
अत इस सम्बन्ध मे जसा की सरकारिया आयोग का भी विचार ह फ्ति “जब तक मत्रिपरिपद 
का विधान सभा का विश्वास प्राप्त ह। राज्यपाल के लिये सभी मामला म उसकी सलाह 
मानना ज्व तक वह स्पष्टतया असवेधानिक न हो बाध्यकारी माना जायेगा।“ 

पजाब को पुन राष्ट्रपति शासन के अधीन अप्रेल 977 का लाया गया जबकि मार्च 
977 के लोक सभा चुनावों के बाद जनता पार्टी सत्ता में आयी। भारताय प्रजातत्र के इतिहास 
म यह पहली बार हुआ था कि कआमग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल केद्ध म सत्तारूढ हुआ था। 
काग्रस शासित अनेक राज्यों में जनता पार्टी छो अभूतपूर्व सफलता मिली आर इन राज्यों मं 
काग्रस का पूर्ण रूप से सफाया हो गया था इन नौ राज्यों में पजाब भी सम्मलित था जहाँ पर 
काग्रस को एक भी स्थान नहीं मिल पाया था ।> 

केन्द्रीय गृह मत्री श्री चरण सिह ने इन राज्यो के मुख्यमत्रिया को नेतिकता के आधार 
पर राज्यपाल को सभा भग करने का सुझाव, देने को कहा जिससे इन राज्या में चुनावों के लिये 
माग प्रशस्त हो सके लेक्नि इन राज्य सरकारो ने उनज्वतम न्यायालय में केन्ध के विरुद्ध याचिका 
टायर कर दी। न्यायालय के फैसले के तुरन्त बाद ही इन सभी राज्या के साथ पजाब में भी 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया क्योकि केद्र सरकार ने महसूस किया था कि राज्य सरकार 
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मे निवाचका का विश्वास समाप्त हो गण ह अत विधान सभा भग कर नया मनतादेश प्राप्त करना 
ही एक मात्र विकल्‍प ह। के 

इस प्रकार मार्च 972 में हुय आम चुनावों के बाद गठित काग्रेस पार्टी की पूर्ण 
बहुमत वाली सरकार का पतन हो गया । 

अप्रल 977 म लगाये गये राष्ट्रति शासन की समाप्ति जन ५77 म हुयी जबकि 
"गज्य विधान सभा चुनावा क बाद श्री प्रकाश सिह बादल के नेतृत्व मे अजाला जनता सरकार 
न राज्य म पद भार के नेतृत्व में अकाली जनता सरकार ने राज्य म॑ पद भार सभाला। 

[980 मे पुन 977 वाली ही स्थिति उत्पन हो गयी जबकि सातवीं लोक सभा 
चुनावा के बाद काग्रेस (ई) को भारी बहुमत प्राप्त हुआ आर फलस्वरूप सघ स्तर पर जनता 
गरकार के स्थान पर काग्रेस की सरवार बनी और जिन आधारों पर ॥५77 म कांग्रेस शाप्तित 
म'कारा को ना राज्या में हटाया गया था उसी की पुररावृत्ति करते हुये 99) म भी इन राज्य 
सरकारा को बर्खास्त कर दिया गया।“ 

आर कद्ध के इस निर्णय के कारण श्री प्रकाश सिंह वादल के नतृत्व वाली अकाली 
दल सरकार को बर्खास्त कर दिया गया आर राज्य भे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 
एसा बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के किया गया था। 

भग विधान सभा 4 मई 980 में पुन बहाल हुयी जब राज्य विधान सभा 
चुनावा के पश्चात श्री दरबारा सिह क नेतृत्व वाली काग्रेस (ई) को सरकार ने पद भार 
सभाजा ।* 

पजाब में पुन राष्ट्रपति शासन 983 व 987 मे लगाना पड़ा क्योंकि उम्रवादी 
गतिविधियों के कारण राज्य का प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इन दानो ही अवसर 
पर लोकप्रिय सरकारों को भग करने का कारण था राज्य में निरनर बढ़ रही उम्रवादी 


गतिविधिया को समाप्त करना जिसके कारण सामान्य जन जीवन अस्तव्यम्त हो गया था। 
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983 म जबकि काग्रेसी मुख्यमत्री श्री दरबारा मिह ने स्वय त्याग पत्र दे दिया 
था लक्नि 987 म मुख्यमत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व वाली अकाली सरकार 
का बखास्त किया गया था। 

983 के मामले मे मुख्यमत्री श्री दरबारा सिह ने त्याग पत्र द दिया था जबकि 
मनारूट कांग्रेसी दल का सदन मे पूर्ण बहुमत था लेंक्नि उन्हाने राज्य म अकाली द्वारा 
चलाय जा रहे आन्दोलन के व्यापक रूप ग्रहण कर लेने के कारण दिया था। 

मुख्यमत्री ने राज्यपाल श्री एपी शर्मा से राज्य में अस्थायी अवधि के लिये 
संघ के हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। 

गज्यपाल द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात केन्द्र ने तत्वाल राज्य 
म॑ राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी। राज्य मे उम्रवादियो के बटते हासले को देखते हुये 
केद्र का फ्सला उचित था। 

राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के बढने का कारण था राज्य पुलिस का उम्रवादियों 
को सरक्षण दिया जाना जिसके कारण उग्रवादी बड़े पेमाने पर अपनी हिसक गतिविधियों 
का सचालन कर रहे थे। 

लेक्नि विधान सभा भग ना कर निलम्वित रखी गयी थी ताकि सामान्य स्थिति 
बहाल होते ही पुन सरकार कायम की जा सके। 

केत्र के इस कदम का जहाँ एक ओर सभी विपक्षी दला ने स्वप्गत किया 
लेक्नि दूसरी ओर अकाली दल ने इसका विरोध किया। अकाली दल के नेता श्री हरचद्ध 
मिह लोगवाल ने इसे पंजाब मे आपातकाल की सज्ञा दी क्‍योंकि पजाब व चण्डीगढ़ को 
अशात क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। यह पूर्णत अलोकतात्रिक निर्णय था। 

लेक्नि वास्तव मे सविधान को अनुच्छेद 356 का उपबन्ध ऐसी ही परिस्थितियों 
मे निपटने के लिये किया गया हें ताकि राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति पुन 
बल क्री जा सके। 98! के बाद से ही राज्य में खालिस्तान राज्य वी माग को लेकर 
अकालिया द्वाग लगातार यृथक्वादी आदोलन चलाया जा रहा था जिसे भारत के पड़ोसी 


दश पाक्स्तान द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा था। वास्तव में राज्य में इस प्रकार 





लिये 5 


की स्थितियाँ उत्पन हो गयी थी जिपका रोकने के लिये केच्र का हस्ततप अत्यन्त आवश्यक 
था । 

पजाब में पुन 987 में ऐसी ही परिस्थितियों मे राष्ट्रपति श्ञासन लगाया गया 
था जबकि गरज्य के बुछ मत्री उम्रवादी तत्वा से मिल गय 4 सके ज्ारण हस्तक्षेप 
क राज्य पुलिस को उम्रवादी तत्वों से कड़ाई से निपटने म कठिनाई का सामना करना पड़ 
रहा था। सरकार द्वारा कारगर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उमग्रवादियां के हासले 
इतन बढ़ गये थे कि उनके द्वारा राज्य मे सामानान्तर सरवार चलायी जा रहां थी। इनकी 
आतकवादी गतिविधियाँ इस हद तक बढ़ गयी थी कि यह पता ही नहीं चलता था कि 
गज्य में चुनी हुयी सवेधानिक सरकार कार्यरत है। 

यद्यपि 985 को राज्य विधान सभा के लिये कराये गय चुनावा म अकालीदल 
न बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन किया था लेकिन राज्य मत्रिपरिषठठ मे अनेक ऐसे 
मत्री शामिल कये गये थे जिनके खिलाफ गम्भीर अपराधिक आरोप थे। बरनाला सरकार 
उनके खिलाफ कार्यवाही करने मे सदैव ढील बरतती थी जो उनके पतन का व्मरण बना 
था। यद्यपि मुख्यमत्री ने राज्यपाल श्री सिद्धार्थ शकर राय पर पक्षपात का आरोप लगाया 
था लेक्नि राज्य में जिस प्रकार आये दिन निर्दोष लोगो की हत्याय हो रही थी, 
हिल्‍दुआ का भय के कारण पलायन हो रहा था उसको देखते हुये कन्द्र की इस कार्यवाही 
मो अनुचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्तिथि मे अनुच्छेद 356 के प्रयोग को उचित 
क्ह्य जा सकता हं जबकि यदि राज्य सरकार जिसे बहुमत का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो यदि 
आनरिक उपद्रव की स्थिति पर कार्यवाही करने के लिये अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन करने 
स इनकार कर देती जबकि राज्य की सुरक्षा खतरे मे पड गयी हो जसा की पंजाब मे 


हा गया था। 





उत्तर प्रदेश--968 


भारतीय राजनीति का स्नाय केद्र। उत्तर प्रदश हमशा ही राजनीतिक गटबन्दी 


का शिकार ग्हा हं ॥967 से पूर्व तक प्रदेश म काग्रेस को छोडकर काई अन्य दल प्रभावी 
नहीं रहा। 967 के चुनावों के बाद से जो भी दल बने, वे अमतुष्ट कांग्रेसियों द्वारा ही 
निर्मित क्‍यि गये थे। 

काग्नेस स्पष्ट रूप से दा दलों मे विभकत हो गयी था मत्रिमण्डलीय गुट व 
अमतष्ट काग्रेसियों का गुट। दोनो ही गुटों का मुख्य लक्षय शासन तत्र तथा दल सगठन 
पर कब्जा करना था। गुटबन्दी पर आधारित राजनीति के बावजूद वाग्नस का सत्ता में बने 
रहने का मुख्य कारण था, किसी सशक्त विरोधी दल का अभाव उउत्तर प्रदेश म काग्रेस का 
जनाधार मुख्यत मुस्लिम रहे है, जिसके कारण 967 के चुनावों में 425 स्थानों म॑ से ॥98 
स्‍थान अर्जित क्ये थे। लेकिन एक अन्य सशक्त मुस्लिम सगठन के काग्रेस के विरोध मे 
मत देने के कारण काग्रेस के मतो मे कमी आयी थी। जिसने ससोपा, स्वतत्न दल आर 
असनष्ट काग्रेसी उम्मीदवारों मे अपना समर्थन ब्यक्त किया था। 

इसके अलावा काग्रेस की सीटो मे कमी का कारण था, काग्रेसी नताओ का अर्न्चकलह । 
पार्टी के अन्दर मुख्यमत्री पद की दौड़ मे दो व्यक्ति शामिल थे श्री कमला पति त्रिपाठी आर 
श्री चन्र भानू गुप्त। दोनो ने ही विरोधियों से पृथक पृथक समझौते द्वारा यह निश्चित कर रखा 
था जिससे एक दूसरे की शक्ति को कम किया जा सके। चूँकि काग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत 
नहों प्रात हुआ था अत विरोधी दलों द्वारा सरकार बनाने के लिये गठजोड़ क प्रयास होने लगे 
7। 967 के चुनावा के बाद विभिन दलो की स्थिति इस प्रकार थी- 





! दि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेन्स-ए स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, पृष्ठ 30, सुभाष 
सी कश्यप प्रकासित दि इन्सटीट्यूट ऑफ कान्सटीट्यूशन एण्ड पारियामेन्टरी स्टडीज (नयी 


दिल्ली) 
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अर्थ सम इ्यवाामयाना >ममाआमामाम वा 


क्राग्रेस हा ]90 
जन सत्र - 97 
ससोपा डे 44 
स्वतन्त्र - 72 
साम्यवादी दल - 7४ 
रिपब्लिकन पे 9 
पी एस पी - 77 
सीपीआईएम - ए 
निर्दलीय - 37 
कुल 425 


काग्रेस पार्टी जो राज्य मे सबसे बडा दल था, ने प्रत्यथ तोर पर सरकार 

बनान की कोई पहल नहीं की थीं। लेकिन परदे के पीछे निर्दलीय उम्मीदवारा के समर्थन 
के प्रयास किये जा रहे थे। “दूसरी तरफ जन सघ तथा ससोपषा ने भी सरकार बनाने के 
लिय तान विवलल्‍पा पर विचार किया- 

]- जनसघ सरकार का निमाण करे तथा सभी गर काग्रेसी दल उसका समर्थन करे। 

2- ससोपा सरकार का निर्माण करे तथा अन्य दल बाहर से उसका समर्थन करे । 

3- सभी दलों की एक ऐसी मिली जुलीं सरकार बने, जिसका नेता कोई ऐसा 
सवसम्मत व्यक्ति हो जो सभी को स्वीकार हो। 

लेक्नि जोनों हल अतत किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हो पाये। 

इसी बीच पूव विधान सभा मे विरोधी पक्ष के नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने भारत 
के तत्कालीन गष्टपति तथा निर्वाचन आयुक्त को तार भेजकर नये सदन के तुरत गठन क्ये जाने 
के सबंध मे हस्तक्षेप की माँग की। उन्होंने आशका व्यक्त की कि यदि नये सदन के गठन में 
यदि आर अधिक विलम्ब किया गया तो इसके गम्भीर राजनैतिदः परिणाम हो सकत थे। उन्होंने 





! दल बदल ओर राज्या की राजनीति-सुभाष सीवबश्यप पृष्ठ-64 मीनाथा पवराशन मेरठ 970 
2 वास्तव मे एस सदस्या की सख्या ॥7 थी जो की निर्दलीय सदस्या के रूप में अथवा अन्य 
दला के टिवटा पर निवर्चित हुये थे लेकिन वे सभी काग्रेसी थे। सभाष सींकश्यप पृवधित 
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गच्ययाल स भी इस बात की शिकायत की कि काग्रेस राज्य मं अपना समथन बटाने के लिये 
निदलीय उम्मीदवारा की खरीद फरोख्त कर रहा हं। 

इधर घटनाचक्र तेजी से घूम रहा था। काग्रेस दल के नता आरा चरण सिह भी 
मुख्यमत्री पद की दाइ में शामिल हो गये थे। काग्रेस ने अतत श्री सींबी गुप्ता को काग्रेस 
विधायक दल का नेता चुना। मुख्यमत्री पद के दांड में शामिल चाधरी चरण सिंह ने उन्ह अपना 
पृण समर्थन देना स्वीकार किया था। श्री गुप्त ने राज्यपाल के समक्ष 200 विधायकों की सूची 
प्रण की | 23 अन्य उम्मीदवारों ने भी कग्रेस को अपना समर्थन देने का घोषण की। 

दूसरी त'फ सयुकत विधायक दल के श्री राम प्रसाद विक्‍ल ने भी राज्यपाल के 
सम्मुख 2!5 विधायकों की सूची पेश की। 

दोनों ही दल एक दूसरे पर विधायकों को डराने धमकाने तथा अन्य हथकण्डो को 
अपनान का आरोप लगा रहे थे। सविद के नेता श्री विकल राज्यपाल पर विलम्ब करने का 


० जिससे 


आगप लगा रहे थे, जिससे काग्रेस के विधायकों पर अनुचित दबाव डालने का समय मिल सके। 
मससापा के ससद सदस्य ने राज्यपाल को वेतावनी दी थी कि यदि निर्वाचफो की इच्छा के विरुद्ध 
क्ाग्रेस को सग्कार बनाने के लिए आमत्रित किया गया तो इसके गम्भीर सातनतिझ परिणाम होग। 
उन्हान चेतावनी दी कि वे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की गयी भूलो को पुन ना दोहराये।' 
एक सप्ताह तक राज्यपाल ने दोनों ही पक्षो के नेवाआ आर विधायको द्वारा 
वात चीत कर वास्तविक बहुमत जानने का प्रयल किया, क्योकि कुछ सदस्या के नाम दोनों 
की ही सूचियों में अकित थे। इस प्रकार की पड़ताल के बाद राज्यपाल में कांग्रेस दल 
को सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया। यद्यपि सविद ने राज्यपाल के निर्णय को पक्षपात 
पूण बताया था लेक्नि राज्यपाल का निर्णय उचित था, क्योकि काग्रेस पार्टो 98 सदस्यों 


के साध सबसे बड़ी पार्टी थी आर 22 अन्य सदस्यों का उसे स्पष्ट समर्थन प्राप्त था। 





| एजस्थान मे 967 म राज्यपाल सम्पूर्णाननद ने वाग्ग्रेस पार्टी के श्री माह्नलाल सुखाड़िया को 
सयस बड़ दल के सिद्धात्त के आधार पर सरवार बनाने के लिये आमत्रित विया था ज्के 
ब्राग्गस पाठा वा 84 सदस्यीय सदन म 89 स्थान ही प्राप्त हुये थ। अन्य दलों की स्थिति 
इस प्रवार थी-स्वत्ख-48, जनसघ-22 सीपीआई-, निर्दलीय-6 ये सभी दल। इन सभी दला 
न मिलबर राज्यपाल के समकश्ष सरवप्र बनाने का दावा पेश किया था लक्नि राज्यपाल ने 
इनफार कर दिया था-दि हिन्दू ॥0 अप्रेल, 967 
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ट्स प्रकार सविद के 2]5 विधायक से उसके पाँच सदस्य अधिक थ, काग्रसी सरकार 
आपसी गुटवन्दी कीं झ्िकार हो जाने के फलस्वरूप केवल 8 दिन तक ही सत्ता मे बनी 
गह सकी । 

श्री झारखण्ड राय ने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर एक सशोधन 
प्रमतुत क्या जो 23 के मुकाबले 25 मतो से पास क्या जो 23 के मुकाबले 25 मतो से 
पास हा गया। उसी समय अचानक हा काग्रेस के नेता श्री चरण सिह न काग्रेस के भीतर ही 
नय हल जन काग्रेस के निर्माण की घोषणा की इसके तत्काल बाद ही विरोधी दल में सम्मलित 
हो गये। सदन म॑ हुयी हार के परिणामस्वरूप श्री गुप्त ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सांप 
दिया । 

सविद ने श्री चरण सिह को अपना नेता चुना आर 3 अप्रल को उन्हाने अपने 
पद की शपथ ग्रहण की। सत्ता म आते ही सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते 
हुय कहा कि सरकार शोषित लोगों का जीवन स्तर उठाने का प्रयास फरगी जिसके लिय 
दा बाता पर विशय ध्यान दिया जायेगा- 

]- खाद्यान वितरण । 

2- प्रशासन मे लोगो का विश्वास पेदा करना। लेक्नि इन सभी कार्यक्रमा को 
क्रियान्वित करने से पहले ही सविद मे दरार पड़नी शुरू हो गयी। 

जन काग्रेस के 2 सदस्य पुन काग्रेस मे सम्मलित हों गये थ साथ ही 23 
अन्य विधायकों में भी पद प्राप्ति के लिये खीचातानी मवी हुयी था। सबिद के घटक 
साम्यवादी व जनसघ ने सरकार की कई नीतियो के प्रति अपना विरोध प्रक्ट क्या था, 
जिसम प्रमुख थी-क्सिना से सीधे अन खरीदने की नीति। उत्तर प्रदेश का स्थिति हरियाणा 
क्र समान हो गयी थी जहाँ विधायकों द्वारया लगातार दल बदल क्या जा रहा था। इसी 
बीच 2 जुलाई 967 को विधान परिषद के चुनावों में सबिद सरकार के एक मनत्नी को 
श़र का सामना करना पडा। काग्रेस पार्टी ने पराजय को मत्रिमण्डल क प्रति अविश्वास का 
सूचक बताते हुये त्याग पत्र देने की माग की जो ठुकरा दी गयी। 

इसी बीच 27 जुलाई को लाया गया एक अविश्वास प्रस्ताव 2) मतो से गिर गया। 
लक्नि अविश्वास प्रस्ताव से यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि सरकार का अधिक दिनों तक बने 
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ग्हना असभव था, क्योकि सविद के विभिन घटका द्वारा अपनी-अपनी मागा का मनवाने के लिय 
मुख्यमत्री पर लगातार दबाव डाला जा रहा था। इन सभी दबावो को देखते हुये श्री चरण सिंह 
न | फ्गर्वरगी को अपना त्याग पत्र राज्यपाल को भेज दिया। उन्होने राज्यपाल के विधान सभा 
भंग करने की सलाह दो जिससे राज्य में चुनावों के लिये मार्ग प्रशस्त हो सके | 

लेक्नि राज्यपाल ने श्री वरण सिह को विधान सभा थग करने की सलाह को 
अस्वाकार कर दिया आर राष्ट्रपति को भेजे गये अपने प्रतिवेदन म राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति 
शासन लागू किये जाने की सस्तुति की लेकिन विधान सभा को केवल निलम्बित रखने की 
मिफारिश की ,जिससे विभिन्‍न दलों के विधायकों की आपसी समझ के बाट निकट भविष्य म॑ 
मसग्कार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके । 

राज्यपाल द्वारा राज्य विधाय सभा को भग ना करने का फ्समला कदापि उचित नहीं 
था जसा की मुख्यमत्री चाधरी चरण सिंह ने सिफारिश भी की थी, क्याकि राज्य की तत्कालीन 
पस्थितिया ऐसी नहीं थी जहाँ पुन लोकप्रिय सरकार का निर्माण क्या जा सक क्‍्याकि पहल 
काग्रेस व उसके बाद अन्य दलों के गठबन्धन से बनी सरकररे क्षाणक पावित हुयी धी। अत 
पुन श्री रामचन्र विकल को मुख्यमत्री पद के लिये आमत्रित करना उचित नहीं था। 

लेक्नि विधान सभा को निलम्बित रखकर उन्होने राज्य म केवल दल बदल को ही 
प्रोत्साहन दिया था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजे गये अपने प्रतिवेदन द्वारा वेद्ध को यह सूचित 
क्या था कि कुछ समय के लिये विधान सभा निलम्बित कर दी जाये। जिससे राजनीतिक 
शक्तिया का ध्रुवीकरण हो सके जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य म सुदृट सरकार की स्थापना 
सम्भव हो सके। राज्यपाल का विचार था कि इससे एक अन्य आम चुनाव क्री अशाति, व्यय 
आर विकर्षण से बचाव हो सकता था। वास्तव म विधान सभा निलम्बित रखने का फैसला 
गज्यपाल द्वारा केद्ध के इशारे पर किया गया था ताकि कांग्रेस कुछ समय के अन्तराल के पश्चात 
सरकार बनाने की स्थिति मे आ जाये। 

लेकिन राज्यपाल का फैसला भी काग्रेस को सत्तारूद करान मे कामयाब नहीं हो 

सक्रा । 8 मार्च को मतभेदों के बावजूद सविद ने श्री हरिशचद्ध सिंह को अपना नया भेता चुना। 
3 अप्रल को श्री सिंह ने राज्यपाल के सम्मुख 229 सदस्यों की सूची पेश क्री जो उनको समर्थन 
द रह थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि उन्होने समर्थन की जो सूची पश की है उसम से ॥8 
सदस्या ने व्यक्तिगत तोर पर उनसे मिलकर सविद से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही 
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हु श्रा सिंह ने राग्यपाल से उन सदस्यों का नाम बताने का आग्रह क्या लकिन राज्यपाल ने 
एसा करने स इनकार कर दिया। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि बहुमत जाँचने का उपर्यक्त स्थल 
सतन होता हैं। अत उन्हें अपना बहुमः सिद्ध करने का माका दिया जाना चाहिये। 

0 अपल तक राज्य म सविधानिक सकक्‍ट तथा राजनीतिक अनिश्चय का वातावरण 
यना "हा। अतत 0 अप्रल को राज्यपाल ने सस्तुति की कि विधान सभा का विघटन कर दिया 
जाय जिससे नये निवर्चिन कराये जा सफक्। उन्होने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि उनकी 
आगानुसार राज्य म राजनीतिक शक्तियों का धुवीकरण नहीं हो सका। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट 
मे कहा था कि सविद नेता ने उनके सम्मुख ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत क्या था जिससे बे 
उसकी इस बात से सतुष्ट हो सके कि उसे विधान सभा मे पूर्ण बहुमत प्राप्त्दठ । अत राजनीतिक 
अनिश्चितता बनी हुयी थी। 

राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सम्तुति तथा केन्द्रीय मत्रिमण्डल का सलाह पर ॥5 अप्रल 
का उदघाषणा जारी की जिससे राज्य विधान सभा का विघटन हो गया तथा गज्य विधान सभा 
की सभी शक्तियों को राष्ट्रपति ते स्वयं अपने हाथो मे ले लिया। 

अनेक गेर काग्रेसी नेताओं ने विधान सभा विघटित कर मध्यायधि चुनाव कराये जाने 
की तीत्र आलोचना की। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व उप मुख्यमत्री श्री गम प्रशाश (जन संघ) ने इस 
निर्णय को एक अपवित्र पडयन्र की सज्ञा दी जिसका लक्षय चोरी स कागस को सत्तारूढ कराना 


था। 


गज्यपाल की भृमिका 

सविधान निर्माताओं ने गज्यपाल के पद का सृजन करते समय एक ऐसे 
साविधानिक प्रमुख वी कल्पना की थी जो राज्य के मुखिया का निष्पक्ष तथा ईमानदार छवि 
वाली भूमिका का निर्वाह कर सके न की केद्र की एजेन्ट वी नमिका अदा करें। इस 
पूरे मामले म राज्यपाल की भूमिका यहुत संदिग्ध रही। यद्यपि यह ठीक था कि कोई भी 
टल 'ज्य में स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, लेक्नि राज्यपाल द्वारा पहले 
मुख्यमंत्री की सलाह को अस्वीकार कर विधान सभा भग ना करने का फसला ही दोषफपूर्ण 
था क्‍्याकि राज्यपाल उन सभी मामला मे मत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है जो 


असवधानिक ना हा, जिसे राज्य विधान सभा मे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन राज्यपाल 
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न अपन इस सवधानिक दायित्व को नहीं निभाया, वरन्‌ निलम्बन मी सिफारिश कर राजनतिक 
दल बदलुआ को अलोक्तात्रिक तरीणे अपनाकर सत्ता मे आने की छूट दे दी, जो की 
सनारूट काग्रेस के इशारे पर कया था। जिससे भारतीय राजनतिक इतिहास में लोकतत्र 
को छाया का एक आर अध्याय जुड़ गया। सयुक्त विधायक दल क नता श्री राम प्रसाद 
विकल ने राज्यपाल की कार्यवाही को क्राग्रेस्त द्वारा पिछले दरवाजे से रचा गया अपवित्र 


राजनतिक पड़यन्र बताया। 


उत्तर प्रदेश -970 

इस प्रफार 25 फरवरी, 968 को लगाये गये राष्ट्रपति शासन की समाप्ति फरवरी, 
[969 को हुयी जबकि राज्य विधान सभा के चुनावा के बाद ठाग्रेम दल सबसे बड़े दल 
के रुप म उभर कर आयी यद्यपि क्सी दल कों पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। राज्य 


विधान सभा में विभिन दलो की स्थिति इस प्रकार थी- 


दल का नाम प्राप्त स्थान 
काग्रस 0 कि 
जन संघ 49 
ससोपा 33 
साम्यवादी दल रथ 
स्वतत्र दल 5 
प्रसोपा 3 
सिब्लिक्न |; 
साम्यवादी /मार्क्स) / 
भारतीय क्राति दल 99 
निर्दलीय तथा अन्य !9 
कुल स्थान 425“ 





| ४२३ क प्रभावी सदन में 'काग्रेस वी सार्थक सदस्य सख्या 209 हा थी कक्‍्याकि श्री सीबी 
गुप्ता दो निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुये थे और एक सदस्य की मृत्यु हो गयी थी। दि 
पालिटिक्स औफ डिपेवशन-एससी कश्यप पूर्वोधृत । 


न न] 

25 फरवरी, 969 को राम्यपाल श्री गोपाल रेड्री ने सवस बड दल के सिद्धान्त 
- आधार पर कायस दल के नेता श्री सीबी गुप्त को सरकार बनान के लिये आमत्रित 
क्या ' 
लक्नि सरकार के पदारूट होते ही राज्य में दल बदल की राजनीति का खेल 
फिर से शुरू हो गया था, जब जनसप के एक सदस्य ने अपना दल त्याग कर कांग्रेस 
का समर्थन कया तो विपक्ष ने काग्रेस पर दल-बदल कराने का आराय लगाया। श्री चरण 
मिह जो कि भारतीय क्राति दल के नेता थे, राज्य में सरकार बनान क प्रयास मे पुन 
नय मिरे से सक्रिय हो गये थे। 

दूसरी तरफ काग्रेस के अदर भी श्री गुप्त आर श्री त्रिपाठी क गुटों म॑ पुरानी 
टगर पुन उभर कर सामने आयी थीं। लेकिन इसके बावजूद काग्रेस सरकार चल रही थी 
कारण था विपक्षी दल काफी बिखरे हुये थे। जिनकी निकट भविष्य म एक साथ मिलकर 
काम करने की आशा काफी कम थी तथा दूसरी यह दि काग्रेम के दानो गुट इस 
वास्तविकता से भली माति परिचित थे कि यदि उनके आपसी म्रप५ ज्यादा उभरें तो दोना 
ही गुटों से सत्ता छिन जायेगी लेकिन अतत एक साल बाद क्ाग्रेस दो धड़ा में विभाजित 
हा गयी थी आर अल्पसख्यक मुख्यमत्री श्री सीबी गुप्ता ने त्याग पत्र दे दिया। 

राज्य म॑ कांग्रेस सरकार के पतन के बाद भारतीय क्राति दल के श्री चरण 
सिंह ने काग्रेस (आई) के सहयोग से [7 फरवरी, 970 को राज्य में सरकार का निर्माण 
क्या। लेक्नि साथ ही दोनो दलों के बीच में पुन मतभेद उभर कर सामने आने लगे 
आर गठबन्धन की सरकार का बने रहना मुश्किल हो गया। दोनो दला के मध्य मुख्य 
नातिया का लकर गहरा मतभेद था। सितम्बर, 970 को श्री क्मलापति त्रिपाठी जो कि 
काग्रम (आई) क् अध्यक्ष थे, ने विधायकों को आज्ञा प्रदान कर ली! कांग्रेस (आई) का 
गठबन्धन से अपना समर्थन वापस करने का कारण भारतीय क्राति दल द्वारा लोकसभा में 
प्रियोपर्स के प्रस्ताव पर विपक्ष मे मत देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गाधी को इस 


मुद्दे पर काफी दिक्कतों का सामना करना पडा था। 
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उसके तत्काल बाद ही श्रीपती गाधी न काग्रेस के प्रतरण अध्यक्ष ओ क्मलापति 
त्रियाीाठा को समथन वापस लेने का निर्दश दिया था। 

प्रतिक्रिया स्वरूप मुख्यमत्री श्री चरण सिह ने काग्रेसी मत्रियो को बर्खास्त करने 
की मलाह राज्यपाल को दी, जिसको राज्यपाल से स्वीकार नहीं क्या। राज्यपाल द्वारा 
मुख्यमत्री की सलाह मानने से इनकार कर देने के कारण राज्य म॑ सवधानिक विवाद उत्पल 
हा गया था। 

राज्यपाल द्वारा उनकी सलाह मानने स इनकार करने पर मुख्यमत्रीने 27 सितम्बर, 
!970 को एक पत्र लिखा जो उत्तर प्रदेश के रूल तर 3 के अनुसार था जिसके तहत उन्होंने 
गज़्यपाल को सलाह दी थी कि जो विशग उन काग्रेसी मत्रियां को साप गय ह उसको तुरन्त 
वे अपने अधिकार में ले रहे है। राज्यपाल ने उनकी इस सलाह को स्वीकार कर लिया आर 
सवधित मत्रियों को सूचित कर दिया। राज्यपान द्वारा मुख्यमत्री द्वारा दी गयी सलाह को स्वीकार 
ना करना ससदीय प्रजातन्र के सिद्धान्तों क्र विपरीत कदम था। जिसम मत्रिया को यद पर बने 
रहना आर हटाया जाना पूर्णत मुख्यमत्री की इच्छा पर निर्भर करता ह क्‍योंकि अन्य मत्री मुख्यमत्री 
के प्रसाद पर ही पद पर बने रहते है। राज्यपाल द्वारा की गयी कार्यवाह्म पूर्ण सविधान के 
विपरीत थी। उस स्थिति म तब जबकि सरकार जनसघ, ससोपषा तथा अन्य दला ने अपना समर्थन 
तन की बात कहीं थी। 

मुख्यमत्री द्वारा दी गयी सलाह पर राज्यपाल गोपाल रेड्ठी न अटारनी जनरल श्री 
नी'न ड ने सलाह मागी थी। श्री डे का विचार था कि जबकि मुख्यमत्री का बहुमत समर्थन नहीं 
॒ह गया है अत उन्हें कोई सवैधानिक अधिकार नही है कि वो मत्रियो को वर्खास्त करे आर 
गच्पाल के लिये कोई सर्वंधानिक बाध्यता नहीं हें कि वो इस प्रकार की किसी सलाह को 
स्वाजा कर। गाच्यपाल का यह विवेकाधिकार हे कि एक बड़े घटक द्वाग समर्थन वापस लेने 
का पराषणा के बाद मुख्यमत्री से त्यागपत्र की माग करे आर ऐसी कार्यत्राही समदीय लोकतस्र 
के सिद्धान्ता के अनुरूप होगी। राज्य में जिस प्रकार की स्थिति ह उसको देखते हुये राज्यपाल 
का यह मानना उचित होगा कि राज्य सरकार सविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा 


आअाह। | 
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इम प्रकार अर्टनी जरनल की सलाह को स्वीकाः करते हुए राज्यपाल ने श्री चग्ण 
सिह से टस्तीफ की माग की जिसे स्वाकार करने से श्री चरण सिह ने इनकार कर दिया जिसके 
कारण राज्य म राजनतिक उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 

अनतत राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर 
टी लेक्नि राज्य विधान सभा भग नहीं की गयी, केवल निलम्बित रखने की सिफारिश की 
गयी थी। राष्ट्रपति श्री बीवी गिरी जा उस समय सोवियत रूस की यात्रा पर थे, वहीं 
पर राज्यपाल की रिपोर्ट भेजी गयी थी। रूस में ही उन्हाने हस्ताशा क्यि। यह पहला 
अवसर था जबकि राष्ट्रपति शासन सबधी सस्तुति पर देश के बाहर हस्ताक्षः किये गये 
थे । 
गज्यपाल की रिपोर्ट 

राज्यपाल ने राष्ट्रपति वो भेजी गयी अपनी रिपोर्ट मे प्रदेश मे उस दाशान घटी 
प्ररयाआ का जिक्र किया था, जिससे राज्य में सवंधानिक सकट पदा हा गया था। उनका 
विचार था कि राज्य में कोई भी दल स्थायी सरकार बनान वा स्थिति मे नहीं था। 
मुख्यमत्री द्वारा इस्तीफा ना देने से राज्य मे सवैधानिक सकट ओर गहरा हो गया था। 

मुख्यमत्री ने यद्यपि राज्यपाल से उन्हे विधान सभा मे विश्वास मत प्राप्त करने का 
माका देने का अवसर प्रदान करने की माग की थी, क्योंकि श्री चरण सिंह ने अन्य दलों के 
समर्थन से दूसरी सयुक्त सरकार बनाने का दावा किया था, जिसे राज्यपाल ने यह कहकर 
अस्वीकार कर दिया था कि इस बात पर वे मुख्यमत्री के इस्तीफे के वाद ही विचार कर सकते 
ध। क्याकि उनका कहना था कि “पुराने मलबे पर नयी इमारत बनाने की अनुमति कदापि 
नहीं दी जानी चाहिये।” 

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार क्या था क्रि केवल यही पर्याप्त नहीं 
हाता कि किसा पार्टी या गुट को सदन का क्षणिक बहुमत प्राप्त रहता हे लेकिन सरकार के 
प्रभावी काय सचालन के लिये यह भी आवश्यक है कि इतना बहुमत होना आवश्यक है जिससे 
मत बभिलता के समय सरकार का अस्तित्व बना रह सके। 

वास्तव में इसी प्रकार की स्थिति 967 में राजस्थान म उत्पल हुयी थी जबकि 


राज्यपाल डॉ सम्पूर्णान्द ने बहुमत के सबंध में अपना अनुमान लगाते समय निर्दलीय 








विधायक की गिनतो करने से इनकार कर दिया था। क्याकि गज्यपाल का विचार था कि 
निदलीय विधायक चूँकि कसी दल या विचार धारा से सबंध नहीं रखते अत उनका समर्थन 
वास्तविक नहीं माना जा सकक्‍ता। 

राज्य के पाँच प्रमुख विपक्षी दलों ने जिन्होने सरकार बनाने का दावा किया 
था चेतावनी दी कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो राज्य म स्थिति 
विस्फोटक होगी। राज्यपाल की सिफारिश को सविधान, जनतत्र तथा जनहित के विरुद्ध बताते 
हुय इसकी कडी आलोचना की गयी थी। पॉँचो विपक्षी दल जिनमे सघटन काग्रेस, जनसघ, 
मसापा भारतीय क्रान्ति दल, स्वतत्र पार्टी शामिल थे, ने सयफ्त प्रस्ताव मे कहा था कि 
गज़्य म कोई सवधानिक सक्‍ट नहीं था। सरकार आगे भी चल सकती थी। किन्तु राज्यपल 
न इन्दिरा काग्रेस को सहायता पहुचाने के उद्देश्य से ही प्रदेश म फाल्पनिक सकट पेदा 
करने का नाटक क्या जिससे विधायकों को तोड़ने का पर्याप्त समय मिल सके। सस्ोपा 
के नता श्री मधु लिमये ने माग की थी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपातर का राष्ट्रपति सविधान 
के उनुच्छेद 56 के अन्तर्गत बर्खास्त कर दे। 

राज्य के मुख्यमत्री श्री चरण सिह ने राष्ट्रपति श्री वीवी मिरी को तार भेजकर 
माग वी थी कि जब तक वे भारत वापस आकर राज्य की वास्तविक स्थिति को जानकारी 
स्वय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक राष्ट्रपति शासन सबधी घोषणा पर हस्ताक्षर ना करे घेस्श 
सिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष इस बात का भा दावा क्या था कि उनहं 425 सदस्यीय सदन 
मे बहुमत का समर्थन प्राप्त था ओर विधान सभा की बठक जो ७ अक्टूबर को अ्रस्तावित 


थी उसम वे अपना बहुमत सिद्ध कर देगे। 


राज्यपाल की भूमिका 

वास्तव में मामले को राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी की भूमिया कापी संदिग्ध नज़र 
आती ह। राज्यपाल का कदम स्वैधानिक और नैतिक दोनो ही दृष्टियों से अनुचित था, जो उनकी 
पश्नपाती मनोवृत्ति का परिचायक था। राज्यपाल द्वारा उठाये गये कदम की राजनीतिक नेताआ 
आर सविधान विशेषज्ञों द्रागा कडी आलोचना की गयी थी। 
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श्री एमसी सितलावाड (पूर्व अर्टानी जनरल) ने कहा कि यह बहत ही अनुचित था 
कि गज्यपाल मुख्यमत्रा से त्यागपत्र देने की माग करे जबकि सभा की बठक कुछ ही दिना गद 
ग़न वाली थी। राज्यपाल को सदन में बहुमत वी जाँच होने तक इतजार करना चाहिये था।: 

एमसी उागला का विचार था कि राज्य में मुख्यमत्री को यह अधिकार है कि वो 
राज्यपाल को मत्रिया की नियुक्ति करने व हटाये जान की सलाह दे, आर राज्यपाल मुख्यमत्री 
का सलाह को केवल इस आधार पर नहीं इकार कर सकता हं कि उस सदन मे बहुमत का 
समधन नहीं प्राप्त है। बहुमत को सिद्ध करने का स्थान सदन हे। चरण सिंह को 6 अक्टूबर, 
]970 को सदन म अपना बहुमत सिद्ध करने का मोका दिया जाना चाहिये था। 

सयुक्त विधायक दल ने राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी पर ससद द्वारा महभियोग 
चलाये जाने की माग को, क्योकि उन्होंने राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी रद्घापणा पर हस्ताक्षर 
मावियत सप म क्या था। 

जेबी कृपलानी, अटल विहरी वाजपेयी आरक देव आटि न भी राज्यपाल की 
भूमिका वी आलोचना करते हुये कहा कि बहुमत का निर्णय आगामी 6 अक्टूबर, 970 
का होने वाली सदन की बेठक में क्या जाना चाहिये था। राज्यपाल ने केन्द्रीय सत्तारूढ़ 
टल के हित में सभा की बेठक नहीं होने दी। 

लोक सभा में श्री केसी पत ने सरकार का बचाव प्रस्तुत करते हुये कहा 


कि जब गठवन्धन कीं सरकार का प्रमुख भागीदार अपना समर्थन वापस ले ल तब अल्पमत 
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की मरकार को स्वय त्याग पत्र दे देना चात्यि। उत्तर प्रदेश म श्री चण सिह को सत्ता 
मे बने रहने का कोई अधिकार नहीं था जबकि काग्रेस (आर) ने मप्रिमण्डल से अपना 
समन वापस ले लिया था। बहुत स सविधान विशेषज्ञा ने हम सबंध म यह तर्क पेश 
क्या कि ग्रेट ब्रिटन म प्रधानमत्री को मत्रियो को नियक्त करन व बर्खास्त करने की 
शक्ति को चुनाती नहीं दी जा सकती हं। 

इस सय्रध में जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि क्‍या राज्यपाल मुख्यमत्री को 
वखास्त कर सकता हे। स्वैधानिक प्रावधान यह है कि जब तक मुख्य मत्री को सदन म॑ 
बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, राज्यपाल मुख्यमत्री को बर्खास्त करने का कार्यवाही नहीं 
कर सक्ता। राज्यपाल मुख्यमत्री को क्रेवल दो स्थितियो में ही बखाग्त कर सकता हं- 

। जबकि सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया हो 
आर मुख्यमत्री इस्तीफा देने से इनकार कर दे। 

2 जबकि मुख्यमत्री एक लम्बी अवधि तक बिना कसी कारण के सभा या 
बंठक बुलाने से इनकार कर रहा हो। | 

उत्तर प्रदेश में उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियाँ नहीं उत्पन हुयी थी। मुख्यमंत्री 
श्री चरण सिह ने सदन में बहुमत के समर्थन का दावा किया था, साथ ही वे सदन की 
बठक म बहुमत की जाच के लिये भी तंयार थे। वास्तव में यह सत्य ह कि राज्यपाल 
श्री गापाल रेड्डी ने मुख्यमत्री को सदन के समक्ष बहुमत सिद्ध करने के प्रयास से रोककर 
सवधानिक आचित्य को भग किया था। यह स्वीकृत सिद्धान्त था कि मत्रिमण्डल को बहुमत 
का समर्थन प्राप्त ह या नहीं यह जाचने का उचित स्थल सदन ही होता है। 

यह ध्यान देने योग्य बात हें कि राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी न 968 को भिल 
फ्दम उठाया था जबकि सीबी गुप्ता के नेतृत्व वाली काग्रेसी सरकार राज्य म कार्य कर 
रहा थी। राज्यपाल ने मत्रिमण्डल को सदन में बहुमत सिद्ध करन के ।लय कभी नहीं बाध्य 
क्या“ 





[दि हिनुस्तान टाइम्स, दिसम्बर 29, 969 
> दि हिन्दुस्तान टाइम्स अक्टूबर 30 970 


दूसरी तरफ सयुक्त मोर्च के श्री अजय मुखर्जी का राज्यपाल श्री धमवार ने इस 
आधार पर बर्सास्ति कर दिया कि मुख्यमंत्री सदन की बठक बुलाना नहीं चाह रह थे क्याकि 
उन्हे बहुमत के बारे मे संदेह था। 

उत्तर प्रदेश के समान ही स्थिति पजाब में भी उत्पन्न हुया थी जबकि जुलाई 
[००७ म जनसघ ने अकाली-जनसघ गठबन्धन की श्री पीएस बादल क नेतृत्व वाली सरकार 
से जपना समर्थन वापस ले लिया था। जिससे बादल मत्रिमण्डल अन्यमत मे आ गया 
था। लेक्नि राज्यपाल भी डीसी पावटे ने मुख्यमत्री से त्यागपत्र की माग न कर उन्हे 
सदन म अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया था। 24 जुलाई ॥90) को काग्रेस/आर) 
द्राश बहमत एरीक्षण के अवसर पर बादल मत्रिमण्डल को समर्थन दकर सरकार गिरने से 
वचा लिया था। 

लेक्नि उप्र के राज्यपाल ने अपा मत किया था कि- 

- यदि गठबन्धन का सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेता हैं तो इस पर 
सदन म इसका निर्णय नहीं किया जा सकता हे। 

2- वे चरण सिह के त्याग पत्र के बाद ही सयुक्त सरकार के गठन का 
प्रस्ताव करेगे। चरण सिह को मुख्यमत्री के रूप मे नहीं बने रहने देंगे क्योंकि उनका 
विचार था कि वे ऐसा करके पुराने मलवे पर नयी इमारत खड़ी फरने की अनुमति नहीं 
त्ग। 


वास्तव में ससदीय व्यवस्था में सरकारे तब तक सत्ता में बनी रहती है जबतक 
उन्ह सदन में बहमत का समर्थन प्राप्त रहता है। सरकार प्रधानमत्री या मुख्यमद्री के नाम 
से ही! चलायी जाती ह। सदन मे बहुमत वास्तव मे केवल उसी दल या दलों का नहीं 
रहता जो कि सरकार के निर्माण के समय थी। 

यह क्साटी जो कि केन्रीय सरकार के लिये लागू हाता ह जबकि केद्ध में 
श्रीमती इन्दिर गाधी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता मे रहने का कोई हक॑ नहीं था 
जबकि कग्रेस म विभाजन हो गया था। इस मामले मे राष्ट्रपति श्री बीवी गिरी ने श्रीमती 
इन्टिरा गाधी से त्याग पत्र मागने के स्थान पर उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का 
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अवम्ा प्रदान कया, कक्‍याकि उन्ह दूसरे दला आर कुछ निर्दलीय सत्म्या के समर्थन में 
लाक सभा मे बहमत प्राप्त हो गया था। 

ससदीय व्यवस्था वाली सरकार मे मुख्यमत्री को पूर्व अधिकार ह कि वह अपनी 
प्रत्रिपीयद मे इच्छानुसार फेर बदल कर सक। प्रो लास्की का मत हे फ़ि प्रधाममत्री मत्रिमण्डल 
का कन्ध विन्दु होता हैं। वास्तव में डॉ रेड्डी स्व्य अपनी भूमिका सवध म असम्रजस मे थे । 
एक तरफ तो वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि मत्रिपरिषद की सयुक्त जिम्मेदारी होने के कारण 
मत्रिपरिषट एक सामूहिक सगठन है, दूसरी तरफ मुख्यमत्री की इस प्रार्था वो अस्वीजर कर 
दिया कि वो जिन मत्रियों को चाहे निकाल नहीं सकता था। इससे स्पष्ट ह कि राज्यपाल अपनी 
काय प्रणाली म दोहरा मापदण्ड बनाये हुयव थे। 

उत्तर प्रदेश के मामले में यह प्रश्न आता है कि क्‍या अनुच्छेद 356 को लागू क्या 
नाना उचित था ? राज्य में ऐसी स्थिति उत्पनल नहीं हुयी थी कि राज्य म सवधानिक तत्र विफ्ल 
ये गया था। राच्यपाल न राष्ट्रपति को केवल इस आधार पर अनुच्छेद 356 का लागू करने की 
मस्तुति दी थी कि चरण सिह ने त्यागपत्र की माग करने पर त्यागपत्र नहीं दिया। राज्यपाल ने 
व्रकल्पिक व्यवस्था वी तलाश नहीं की। इस प्रकार राज्य मे जबकि विधान सभा का सत्र चल 
ग्हा था अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करना अनुचित था। 

राज्यपाल द्वारा की गयी यह कार्यवाही कि इस स्वेधानिक विवाद में अर्गनी ज़रनल 
की राय ली जाये, को भी न्याय सगत नहीं ठहराया जा सकता। 

भारतीय सविधान मे ऐसा कोई सदर्भ नहीं है कि वो अर्टनी जनरल की राय ले 
आर उम्रको कार्याव्वित करे ना ही सविधान यहीं प्रावधान करता हे कि अर्टनी जनरल को कसी 
सवधानिफ मामले को देखने का अधिकार हे । 

उनः प्रदेश म सितम्बर 970 के स्वधानिक स्थितिया का यांट विपद रूप से 
नाच की जाय तो यह स्पष्ट होता हैँ कि राज्यपाल ने राज्य की स्थिति को सवधानिक 
नरक से नहीं सुलझाया। यह सवधानिक व्यवहार नहीं ह कि राज्यपाल मुख्यम्रत्री से त्याग 


पत्र का माग करे इस आधार पर कि उसके बड़े समर्थक दल ने उससे अपना समर्थन 


वापस ल लिया था, आर गठबन्धन की सरत्मर अल्पमत म आ गया धी। उत्तर प्रदेश का 





| दख एटानी जनरल एण्ड पॉलिटिक्स', सम्पादकीय--दि स्टेट्समैन (नयी दिल्ली) नवम्बर 27 970 
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मामला विधान सभा म शातिपूर्वक निपटाया जा सक्ता था यदि ग़ज्यपाल इस मामले मे 
जल्दावाजी न करते हुये मामले का निर्णय अपने हाथ म ना लेते आर सदन को ही इस 
मामले का फ्सला लेने का हक छोड देते। 

वास्तव में यह सत्य है कि मुख्यमत्री को हटाने का स्थान का स्थान क्वल सदन 
ही ह। राज्यपाल मुख्यमत्री को बर्खास्त करने की कार्यवाही तभी कर सकता ह जबकि मुख्यमत्री 
के खिलाफ सदन म अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो या सदन म अपना बहुमत सिद्ध करने 
के लिये तयार ना हो। 

उत्तर प्रदेश में 3 जून 973 में पुन राष्ट्रपति शासन लगाया गया जब कि काग्रेसी 
मुख्यमत्री श्री क्मलापति त्रिपाठी ने राज्य मे कानून ओर व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण 
त्याग पत्र दे दिया था। जो कि राज्य मे प्रातीय सशख्र बलो के विद्रोह के कारण पैदा हुयी थी। 
इसी प्रकार की स्थिति आन्ध्र प्रदेश मे जनवरी 973 मे उत्पन हुयी जबकि काग्रेस के मुख्यमत्री 
श्री पीवी नर सिहाहाराव ने त्याग पत्र दे दिया था क्योकि राज्य म गुल्पी आदोलन के कारण 
कानून व व्यवस्था भग हो गयी थी ।“ इन दोनो ही मामलो में सरकार का बहुमत का पूर्ण समर्थन 
प्राप्त था। वास्तव में इन दोनो ही अवसरो पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का वास्तविक कारण 
था, नेता बदलना जेसा कि पजाब में 95] मे किया गया था ।> लेकिन पताब मे प्रधाज़मत्री श्री 
नहरू ऐसा करने मे असफल रहे थे ओर उन्हे अतत विधान सभा भग करनी पड़ी थी + लेकिन 
श्रीमती गाधी अपने मतव्य को पूरा करने मे सफल रही थी, जबकि उन्होंने 20 दिसम्बर, 973 
को आख्ध में श्री वेगेल राव को मुख्यमत्री पद को शपथ दिलायी गयी थी” व उत्तर प्रदेश म 
७ नवम्बर 973 को श्री एचएन बहुगुणा को मुख्यमत्री पद पर आसीन कराया था? क्योंकि 
प्रधानमंत्री जो कि पार्टी अध्यक्ष भी थी इन दोनों ही मुख्यमत्रियो से नाराज थी और किसी ना 
फ्सी बहाने के आधार पर इनसे मुक्त चाहती थी । 
].. लि स्टट्समन इयर बुक, 95] पृष्ठ-80 
ज आर. सिवाच, 'पालिटिक्स ऑफ दिफप्रैसीडेन्ट रूल इन इंडिया पृष्ठ 278 पृवरो धृत 
ज आर सिवाच, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पृष्ठ 33 प्र हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ़ 
+ . ल स्टट्स मेन इयरचुक 95] पृष्ठ 80 
दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, ] 2 73 (दिल्ली) 
0 दि टाइम्म आप इण्डिया 9] 73 (दिल्ला) 


]..+ 


जले 
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इस प्रकार केन्ध के दबाव पर श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल 
श्रा अकबर अली खाँ को सोप दिया आर राज्य म कुछ समय के लिये राष्ट्रपति शासन की 
मिफारिश की। राज्यपाल ने मुख्यमत्री से वंकल्पिक व्यवस्था होने तक उनसे पद पर बने रहने 
का अनुगेध क्या। 

अपने त्याग पत्र के आचित्य को स्पष्ट करते हुये मुख्यमत्री ने जहा कि उन्होंने अपने 
मत्रिणाइन का इस्तीफा राज्य आर देश के व्यापक हिता को देखते हुय दिया ह ओर उनके इस 
निगय के पीछे कसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उनका विचार था कि केवल राज्य का 
प्रशासन चलाना ही पर्याप्त नहीं होता वरन्‌ जिनका प्रतिनिधित्व वे कर रहे ह, उसके व्यापक हितो 
का ध्यान मे रखना आवश्यक होता ह॑ राज्य में घटी पीएसी की अनुशासन हीनता के कारण 
उत्पन स्थिति के लिये उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया। श्री त्रिपाठी ने यद्ध स राज्य में उत्पन्न 
स्थितिया से निपटने के लिये सहायता क॑ी माग की थी, जिसमे केद्ध द्वारा स्वीकार नहीं किया गया 
था। केन्द्र का विचार था कि कानून व व्यवस्था बनाये रखना राज्य का विषय होता है। अत 
यति मुख्यमंत्री यह महसूस करते हे कि वे राज्य की स्थितिया को सामान्य नहीं बना सकते तो 
उन्हे तुरत अपना त्याग पत्र दे देना चाहिये जिससे राज्य को राष्ट्रपति शामा के अधीन रखा जा 
सके । 

लेक्नि वास्तव में केद्ध का यह व्यवहार अनुचित था क्‍योंकि सविधान का अनुच्छेद 
355 केद्ध को राज्यों की रक्षा का दायित्व सोपता है, जबकि यदि राज्य सरकार इस प्रकार केन्द्र 
से सहायता का अनुरोध करती हैं, उस स्थिति मे केद्ध अपनी सेनाये भेज सकता ह जिससे राज्य 
की स्थिति पर नियत्रण रखा जा सके लेकिन केन्द्र ने महत्वपूर्ण कर्तव्य वा निर्वाह नहीं किया, | 
बग्न्‌ पार्टी की आन्तरिक समस्याओ को सुलझाने के लिये अनुच्छेद 356 जस कटोर अनुच्छेद 
का सहारा लिया था जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्याकि काग्रेस विधायक दल में 


7 पुन उड़ीसा म [976 म व उत्तर प्रदेश म 975 मे इसी प्रकार का उदाहरण प्राप्त हाता है। 
जबकि बाग्रेस हाईबमान द्वारा पार्टी नेता से असतोष वो कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना 
पढ़ा था। 

] १००० मे उत्तर प्रदश में भी जबकि केद्धीय जाँच ब्यूरो ने अपना रिपार्ट म 6 दिसम्बर का 
राज्य म उपद्रव का आशवा व्यक्त की थी तब भी वेचद्ध न भनुच्छद 356 के तहत अपन 
कर्तव्य वा निवहन नहीं किया था। दख - एस सहाय, मेनस्ट्रीम आरबटरा यूज ऑफ आर्टिकिल 
३56 टिप्सम्बर ]992 
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इस प्रकार केच्ध के दबाव पर श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल 
श्रा अकबर अली खाँ को सौप दिया ओर राज्य में कुछ समय के लिये राष्ट्रपति शासन की 
मिफारिश की। राज्यपाल ने मुख्यमत्री से व॑ंकल्पिक व्यवस्था होने तक उनसे पद पर बने रहने 
का अनुगंध किया। 

अपने त्याग पत्र के आचित्य को स्पष्ट करते हुय मुख्यमत्री ने झह्य कि उन्होंने अपने 
म्त्रिमम्डल का इस्तीफा राज्य आर देश के व्यापक हिता को देखते हुये दिया ह ओर उनके इस 
निणय के पीछे कसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उनका विचार था कि केवल राज्य का 
प्रशासन चलाना हीं पर्याप्त नहीं होता वग्न्‌ जिनका प्रतिनिधित्व वे कर रहे है, उसके व्यापक हितों 
का ध्यान म रखना आवश्यक होता है राज्य में घटी पीएसी की अनुशासन हीनता के कारण 
उत्पन्न स्थिति के लिये उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया। श्री त्रिपाठी ने यद्ध से राज्य म उत्पन 
स्थितिया से निपटने के लिये सहायता की माग की थी, जिपे केद्ध द्वारा स्वीकार नहीं किया गया 
था। केन्द्र का विचार था कि कानून व व्यवस्था बनाये रखना राज्य का विषय होता ह। आग 
यि मुख्यमंत्री यह महसूस करते हे कि वे राज्य की स्थितिया को सामान्य नहीं बना सकते तो 
उन्हें तुरत अपना त्याग पत्र दे देना चाहिये जिससे राज्य को राष्ट्रपति शासा के अधीन रखा जा 
सके । 

लेक्नि वास्तव मे केद्ध का यह व्यवहार अनुचित था क्योंकि सविधान का अनुच्छेद 
355 केद्ध को राज्यों की रक्षा का दायित्व सापता है, जबकि यदि राज्य सरकार इस प्रकार केन्द्र 
से सहायता का अनुरोध करती है, उस स्थिति में केद्र अपनी सेनाय भेज सकता है जिससे राज्य 
की स्थिति पर नियत्रण रखा जा सके लेकिन केद्ध ने महत्वपूर्ण कर्तव्य का निबहि नहीं किया, ह 
वरन्‌ पार्टी की आन्तरिक समस्याओ को सुलझाने के लिये अनुच्छेद 356 जसे कठोर अनुच्छेद 
का सहारा लिया था जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योकि काग्रेस विधायक दल में 





7 पुन उड़ीसा म 976 म व उत्तर प्रदेश मे 975 म इसी प्रकर वा्न उदाहरण प्राप्त हाता है। 
जबकि बायग्रेस राईवमान द्वारा पार्टी नेता से असतोष वो कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना 
पडा था। 

] १९००२ म उनर प्रदश में भी जबकि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने अपना रिपार्ट मं 6 दिसम्बर को 
राच्य म उपद्रव का आशका व्यवत की थी तब भी वेमद्र ने अनुच्छद 396 के तहत अपने 
वर्तव्य वा निवहन नहीं किया था। दख - एस सहाय, मेनस्ट्रीम, आरप्टररी यूज ऑफ आर्टिकिल 
३६6 दिसम्बर ]992 
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मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई असतोष नहीं था, ना ही राज्य में इस पार मी अव्यवस्था थी जिसके 
आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता। 

उनर प्रदेश में पीएसी म मई से ही असतोप चल रहा था। इसके एक बड़े 
भाग न वेतन वृद्धि की माग को लेकर सशख्र विद्रोह क्रिया था। इसस पूर्व पीएसी ने 
मिपाहिया का एक सगठन बनाने का भी प्रस्ताव रखा था लेक्नि सरकार ने इसकी अनुमति 
नहीं दी थी। प्रदेश मठउनकी सख्या करीब 40 हजार थी जो प्रदेश क सभी शहरा आर 
कस्बा म बिखरे हुये थे। 

मई मे ही कुछ पीए.मी के सिपाहियो ने लखनऊ विश्वविद्यालय मे उत्पन 
हिसा के दोरान उपद्रवी छात्रों का साथ दिया था, जिससे स्थिति काफी गभीर हो गयी थी, 
जबकि उनकी तेनाती स्थिति पर नियत्रण रखने के लिये की गयी थी। स्थिति की गभीरता 
का देखते हुये सेना चुलानी पडी थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मं सना आर पीएसी के 
वीच बन्दृका से लडायी लडी जाने लगी थी, जिसको रोकने के ल्खि काई प्रभावी कदम 
नहीं उठाया जा रहा था। 

इन सबको को देखते हुये श्रीमती इदिरा गाधी ने श्री त्रिपाठी को त्याग पत्र 
दने का निर्देश दिया जिसकी माग काग्रेसी असतुष्टो द्वारा भी की जा रही थी। इस प्रकार 
]2 जून 973 को श्री त्रिपाठी ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सा दिया। 

]3 जून को राज्य विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया ओर इस प्रकार 
राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होते ही 8 नवम्बर 973 को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा द्वारा 
राज्य विधान के सभा के निलम्बन आदेश वापस ले लिया, जबकि श्रीमती इदिरा गाधी द्वारा 
मनोनीत, केद्धीय सचार मत्री श्री बहुगुणा को राज्य का मुख्यमत्री नियुक्त किया गया। 

यद्यपि राज्य मे पीएसी के विद्रोह के कारण जन जीवन असुरक्षित हो गया था 


लक्नि बास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। इसके दो मुख्य 
उदृश्य ध-। कानून व्यवस्था को पुन बहाल करना 2-अन्तरा पार्टो कलह का निपटारा करना । 


मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई असतोष नहीं था, ना ही राज्य में इस पत्र वी अव्यवस्था थी जिसके 
आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना पढता। 

उनर प्रदेश में पीएसी म मई से ही असतोष चल रहा था। इसके एक बढ़े 
भाग ने वेतन वृद्धि की माग को लेकर सशख्र विद्रोह क्या था। इसस पूर्व पीएसी ने 
सिपाहिया का एक संगठन बनाने का भी प्रस्ताव रखा था लेक्नि सरफार ने इसकी अनुमति 
नहीं दी थी। प्रदेश मठउनकी सख्या करीब 40 हजार थी जो प्रदेश क सर्भी शहरा आर 
कस्बा म विखरे हुये थे। 

मई मे ही कुछ पीए,मी के सिपाहियो ने लखनऊ विश्वविद्यालय मे उत्पन 
हिसा के दारान उपद्रवी छात्रों का साथ दिया था, जिससे स्थिति काफी गभार हो गयी थी, 
जबकि उनवी तंनाती स्थिति पर नियत्रण रखने के लिये की गयी थी। स्थिति की गभीरता 
का देखते हुये सेना चुलानी पड़ी थीं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश म सना आर पीएसी के 
यीच बन्दका से लडायी लडी जाने लगी थी, जिसको रोकने के लिये काई प्रभावी बादम 
नहीं उठाया जा रहा था। 

इन सबको को देखते हुये श्रीमती इंदिरा गाधी ने श्री त्रिपाठी को त्याग पत्र 
देगे का निर्देश दिया जिसकी माग काग्रेसी असतुष्टो द्वारा भी की जा रही थी। इस प्रकार 
!2 जून 973 को श्री त्रिपाठी ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को साप दिया। 

)3 जून को राज्य विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया ओर इस प्रकार 
राज्य म सामान्य स्थिति बहाल होते ही 8 नवम्बर 973 को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा द्वारा 
राज्य विधान के सभा के निलम्बन आदेश वापस ले लिया, जबकि श्रीमती इदिरा गाधी द्वारा 
मनोनीत, केद्रीय सचार मत्री श्री बहुगुणा को राज्य का मुख्यमत्री नियुक्त किया गया। 

यद्यपि राज्य मे पीएसी के विद्रोह के कारण जन जीवन असुरक्षित हो गया था 
लक्नि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। इसके दो मुख्य 
उददश्य थ-] कानून व्यवस्था को पुन बहाल करना 2-अन्तरा पार्टी कलह का निपटारा करना। 


श्री कमलापति त्रिपाठी के स्थान पर एचएन बहुगुणा का मनानीत जर श्रीमती गांधी 
न काग्रेस को पुन सुदृढ़ करने में सफ्लता प्राप्त कर ली थी, जो बहुत से कारणा से कमजार 
पढ़ गयी थी। जिससे फ्खरी 974 के चुनावा में पुन सयुकत तस्वार पश कर सके। 

फ्रवरी 974 को राज्य विधान सभा के लिये हुये चुनावा क पश्चाव काग्रेस 425 
स्थाना म से 25 स्थान प्राप्त कर सत्ता म आयी। श्री एचएन बहुगुणा राज्य के पुन मुख्यमंत्री 
नियुक्त क्यि गये। इसी प्रकार के मामले की पुनरावृत्ति पुन 975 में हुयी जबकि श्री बहुगुणा 
का पद से हटाने के लिये राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया। 

उत्तर प्रदेश को चोथी बार राष्ट्रति शासन के अधीन नवम्बर 975 म करना पड़ा 
जबकि काग्रेसी मुख्यमत्री ने काग्रेस हाईकमान के निर्देश पर अपने पल से त्याग पत्र दे दिया 
था । इससे पूर्व पजाव में जहा सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया था उसका 
कारण भी यहीं थी। काग्रस जब काग्रेस ने गुटबन्दी की राजनीति का आशय लेत हुये राज्या क 
मुख्यमत्री को हटाया था। 

8 नवम्बर 973 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री का पद ग्रहण करने वाले श्री एचएन 
बहुगुणा ने नवम्बर 975 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया | अपना त्याग पत्र दते हुये बहुगुणा 
ने कहा कि हाईक्मान के आदेशो पर ही उन्होने राज्य के नेतृत्व की कमान सभाला थी आर 
उन्ही क आदेश पर वे अपना पद त्याग रहे है। शेष बातो का फ्सला जनता के हाथी सुर्पुद 
कर दिया था।“ 

श्री बहुगुणा को राज्य का मुख्यमत्री पार्टी असतुष्टो के कड़े विराध के बावजूद बनाया 
गया था। क्याकि काग्रेस पार्टी का केद्धीय नेतृत्व विशेष रूप से प्रधानमत्री श्रीमती इन्द्रिरा गाधी 
के विश्वसनीय व्यक्तित थे। लेकिन बाद में हाईकमान द्वारा ही उनकी छुट्टी कर दी गयी। क्योंकि 
उन्होने अपने आप काम करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश में ठोस मगठनात्मक आधार बना 


दया जिसकी [] हक बे कक ॥ रत 
लिया था जि अनुमति श्रीमती इन्दिरा गाधी कभी नहीं दे सक्रती थी। 
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2 राज्या म राष्ट्रपति शासन पृष्ठ 9) पृवोधृत 
3. दि द्ाइम्स ऑफ इण्डिया 29! 975 
4 १५७६ का उड़ीसा का उदहारण इसी कथन की पूष्टि करता है। 





वास्तव म यह इदिरा गाधी करा नीति का एक महत्वपूर्ण पल था कि उनका विश्वार 
खा टन वाला मुख्यमत्री को हटना ही पडता था। इस पूरे मामले में इंदिरा गाधी अपने पिता 
पढित “हर की नीति का ही अनुसरण कर रहीं थी।* नेहरू ने तो कामगज् योजना के तहत 
क्वल कुछ केद्धीय मत्रिमण्डल के मत्रिया को हटाया था। लेक्नि इन्दिरा गाधा ने 969 के बाद 
मुख्यमत्रिया को अपनी मर्जी से नियुक्त किया, बनाये रखा आर उन्ह इच्छानुसार हटा लिया। 
वास्तव मे उन्हे कार्य ग्रणाली का एक अहम हिस्सा था। वास्तव में उनके शासनसाल मे मुख्यमत्री 
पत दा ही बाता पर तय क्या जाता था या तो मुख्यमत्री स्वयं उनके द्वारा मनोनीत हो। वह 
नाम मात्र को नेता बना रहे ऑर अपनी स्वतन्र राजनीतिक शक्ति का प्रदर्श ना कर सके। 
उन्हान गज्य स्तर पर एक घटक को दूसर॑ के खिलाफ लडवाया। अपना हित सिद्ध हो जाने के 
वाद वह सदव एक मख्यमत्री के साथ दगा कर किसी आर के पक्ष म हो सकती थी क्‍योंकि 
कतार मे हमेशा अनेक होते थे। 

लेक्नि उत्तर प्रदेश मे श्री बहुगुणा के त्याग पत्र के बाद तत्काल ही कोई नेता नहीं 
चुना जा सवा। इस अनिश्चय की स्थिति मे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल श्री चेनना रेड्डी द्वारा राज्य 
विधान सभा निलम्बित कर दी गयी। उत्तर प्रदेश में जहाँ काग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत आप्त 
था। विधायक दल द्वारा कोई नया नेता न चुने जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
गया जबकि राज्य म सर्वधानिक तत्र सचारू रूप से चल रहा था। 

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी घोषणा में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल की रिपोर्ट तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर व इस बात से सहतुष्ट 
ह कि राज्य म ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि राज्य वी सरकार सविधान की व्यवस्था 
के अनुरूप नहीं चल सकक्‍ती। राज्य में वेकल्पिक व्यवस्था होने का राष्ट्रपति शासन लागू 
क्या गया था। 

उनर प्रदेश मं 30 नवम्बर 9755 को लगाये गये राष्ट्रपति शासन का समापन 2] 
जनवरी 976 को हुआ जबकि केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा मनोनीत श्री नगायण दत्त तिवारी को राज्य 
ऋ मुख्यमत्री नियुक्त कया गया जो कि बहुगुणा के मत्रिमण्डल में वित्त मत्री थ ह 





| पजाब का उदहारण ॥95] 
२ दि टाइम्पम ऑफ इण्डिया 2]4 976 


20) 2 


उडीसा 96] 

उड़ीसा में शुरू से ही राजनीतिक स्थिरता का अभाव रहा 6, चूकि इस राज्य मे 
बहुत सी देशी रियासते थी अत लोगो के ऊपर सामतशाही राजनीति का प्रभाव था। इसके 
अलावा इस राज्य की आबादी मे जनजातियों का विशेष हिस्सा है, अत ये जातियाँ अपनी विशिष्ट 
सामाजिक स्थितियों को कायम रखना चाहती थी। इस तरह झारखण्ड पार्टी के लिए एक राजनीतिक 
आधार प्रस्तुत किया। 957 के आम चुनावों के बाद विभिन्‍न दलो की स्थिति इस प्रकार थी। 


कुल स्थान 740 
काग्रेस 56 
गणतन्र परिषद 57 


प्रजासोशलिस्ट पार्टी... 77 
कम्युनिस्ट पार्टी 7! 
निर्दलीय 7 


कुल 726 
लेकिन चुनावो के बाद कोई भी दल विधान सभा में पूर्ण बहुमत आप्त करने 


म॑ सफल नही हुआ: लेकिन कामग्रेस 3032 मे अकेला सबसे बड़ा दल था। सबसे बड़े 
दल के सिद्धान्त के आधार पर राष्ट्रपति श्री वाईएन. सुथानकर ने काग्रेस विधायक दल 
के नेता श्री हरे कृष्ण मेहताब को सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया" काग्रेसी मत्रिमण्डल 
राज्य मे पदारूढ़ होने के कुछ ही दिनो बाद तक बिना किसी अवरोध के चलता रहा 
लेक्नि गणतन्त्र परिषद व काग्रेस पार्टी के सदस्यो की सख्यामे ज्यादा अतर नहीं था। अत 
बराबर की स्थिति वनी हुयी थी। एक दल के सदस्यों का दोनो दलो के पक्ष में निष्ठायें 
बदलने का सिलसिला चलता रहा। दलगत निष्ठाये जल्दी बदल रही थी कि काग्रेस सग्कार 
द्वारा राज्य का प्रशासन चलाना एक प्रकार से मुश्किल काम हो गया था। 


५७ मल आआ बजक लत बल न आ अमन 


। फ्रैकक्‍्शनल पॉलिटिक्स इन इण्डिया जेके महापाय्रा पृष्ठ [36 

भारत ]96] पृष्ठ--475 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया [4 फरवरी 96, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम आन्म्रप्रदेश 
में ।954 म राज्यपाल श्रीप्रकाश ने किया था। 





(2. वेज 








स्थिति उस समय बहुत कठिन हो गयी जब मुख्यपत्री श्री हर कृष्ण मेहताब 
न अपना इस्तीफा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया, लकिन राज्यपाल श्री वाईएन सुथानकर 
ने उनसे त्याग पत्र वापस ले लेने का अनुरोध किया आर मुख्यमत्री ने अपना इस्तीफा 
व्रापस ले लिया' 

राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त श्री हरे कृष्ण मेहताब ने गठबन्धन की सरकार 
वनान का अस्ताव रखा। मई 959 व्तो काग्रेस ओर गणतल परपद की मिलीजुला सरकार 
वना जो देश की पहली गठवन्धन वी सरकार थी “जिसमे राष्ट्रपति पार्टी कांग्रेस का 
गठबन्धन एक क्षेत्रीय दल गणतन्त्र परिषद के साथ हुआ था । इस गठबन्धन की सरकार 
क मुख्यमत्री भी श्री मेहताब ही बने। गठबन्धन की सरकार अपना कार्य काफी अच्छी तरह 
से कर रही थी। राज्य का प्रशासनिक तत्र भी सुचारू रूप से चल रहा धा। दोनो दतो 
म अच्छा सहयोग तथा सामजस्य दिखायी दे रहा था। सरकार का कार्य फ्गीब एक साल 
ना माह ही मुश्किल से चल पाया, जबकि गठबन्धन वी सरकार में मतमद उभर कर सामने 
आय। तुरन्त का प्रभावी मुद्दा तो यह था कि यह साझा सरकार रब तक चल पायेगी। 
काग्रेस बजट सत्र के अत कक ही गठबन्धन के बने रहने देने के विचार रख्ती थी तथा 
दूसरी ओर गणतन्त्र परिषद के नेता तथा वित्त मत्री भीम सिह देव यह दबाव बनाये हुये 
थ कि उन्‍ह इस बात की गारटी दी जाय कि अगले आम चुनाव के छ माह पुर्व तक 
सरकार बनी रहे तभी वे विधान सभा में बनट प्रस्तुत करने के लिये तयार थे 22 
फ्वारी 96] को श्री मेहताब ने काग्रेस व गणतनल्र परिषद की साझा सरकार वा त्याग 
पत्र राज्यपाल श्री वाईएन सुथानकर को प्रस्तुत कर दिया (त्याग पत्र का क्ररण प्रस्तुत 


करत हुय श्री मेहताब ने कहा कि अ्रजातात्रिक व्यवस्था म साझा सरकार को आम चुनाव 





। दि टाइम्स आफ इडिया ]4 फरवरी 96], इस प्रिद्धाल का प्रतिशदन सबप्रथम आन्ध प्रदश 
मे 954 म राज्यपाल श्रीप्रकाश ने किया था। 

इसस पूर्व पेप्मू पजाव विपक्षी गठबन्धन संयुक्त दल की सरकार वर्नी थी जिसमें काग्रस दल 
साझदार नहीं था 

3 दि टात्म्म आफ इण्डिया, 27 फरवरी 96] 

+ वहीं 32 परवरी 96] 


यूँ. 





से पूत्र च्याग पत्र द दना चाहिये जिससे वि आगे क लिय अपग पाटी क हित म काय 
करन व रणनीति बनाने के लिये स्वतनत्र हो। राज्यपाल ने गणतल्र परिषद का यह बात 
ज्ञात क्या दी थी कि वे दूसरे मत्रिपरिषद को अवसर दे सकते हं। लेकिन सभी दलो ने 
टस प्रस्ताव को स्वीकारने से इनकार कर दिया। क्योकि वास्तव में यदि उड़ीसा म ऐसा 
करना सम्भव होता तो पूर्व में ही काग्रेस पार्टी को गणतनत्र परिषद के साथ व गणतन्त्र 
परिष्ट का काग्रेस के साथ गठबन्धन नहीं होता। 
अत 25 फरवरी 96] को राष्ट्रति ते राज्यपाल मी रिपार्ट मिलने पर राज्य 
म सविधान की धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी उदघाषणा जारी कर दी। 
राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात की सिफारिश की थी कि राज्य म सवंधानिक तत्र 
विफ्ल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। । 
राष्ट्रपति द्वारा उदघोषणा जारी करने से पूर्व केद्धीय मत्रिमण्ल ने अपली 
बठक म राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। मत्रिमण्डल न राज्य वी परिस्थितियों 
को दिखते हये राष्ट्रपति से राज्य का शासन अपने हाथ मे लेने की सलाह दी।तत्पश्चात 


गष्टपति ने तत्सम्बन्धी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया। 


राष्ट्रति शासन का कारण 

मुख्यमत्री डॉ हरे कृष्ण मेहताब द्वारा अपने सदस्यीय मत्रिमण्डल के त्याग पत्र 
के बाद राज्य म॑ कोई भी दल सरकार बनाने की स्थति मे नहीं थी, क्योकि उड़ीसा के काग्रेसी 
विधायकों ने यह धमकी दी थी कि यदि राज्य में कांग्रेस व गणतत्र मत्रिमण्डल के भग होने के 
पश्चात कांग्रेसी सरकार का प्रयास क्या जाता है तो वे विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफ दे 
ठग ।+ 

वास्तव म मिश्रित मत्रिमण्डल का विखराब 962 में होने वाले आम चुनावों 
को तयारी के कारण शुरू हुआ था, क्योंकि मिश्रित मत्रिमण्डल ने राज्य में 2! माह तक 


जिस प्रकार सह्याग वी नीति अपना कर शासन का सब्ालन किया था, वह अपने आप परे एक 





] दि टात्प्य ऑप इण्डिया 27 फरवरी 96] 
2 दि टात्म्म ऑप इण्डिया, 27 परवरी 90] 


(>> 
ध््ञ 





उदाह्ण था। लक्नि आगामी चुनावा के मद्दें नजर दोनों ही दल राज्य म अपना स्वतन््र 
मत्रिमइल वनाय जाने के प्रयास में « आर इस दोरान दोना ही टल एक दूसर के ऊपर 
आरोप प्रत्याराप कर रहे थे, जिससे मिश्रित सरकार का बने रहना असभव हो गया था। 
केरल की भाँति उड़ीसा में भी जबरदस्त गुटददी ओर मतभेद पदा हो गये थे जहाँ प्रजा 
समाजवादी दल आर वाग्र॑स का मिश्रित मत्रिमडल पदारूढ़ थी। 

वास्तव में इस पूसे मामले के पीछे काग्रेस की अन्दर को राजनीति ही थी जिसके 
कारण मिश्रित मत्रिमण्डल का पतन हुआ। प्रदेश काग्रेस का एक गुट शुरू से हा राज्य में मिश्रित 
मत्रिमण्डल का विरोधी था ओर उसे भग करने के लिये सदव ही प्रयलशील था। इस गुट के 
नता श्री विजयानन्द थे। श्री विजयानन्द का ध्येय श्री मेहताब को अपदस्थ करना था, आर अतत 
उन्हे सफलता भी मिल गयी। वास्तव में उनका उद्देश्य काग्रेसी मत्रिमण्डल का निर्माण था । अत 
मिश्रित मत्रिमण्डल को अपदस्थ कराने मे श्री विजयानन्द का बहुत बड़ा हाथ रहा था, साथ ही 
ऐसी परिस्थितियाँ पेंदा कर दी थी कि श्री मेहताब की अपने मत्रिमण्डल का इस्तीफा देने के लिये 
मजबूर होना पडा। 

8 मार्च 496] को लाकसभा में उड़ीसा मे राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को पास कराने 
हतु प्रस्तुत किया गया जिसपर दो दिन तक बहस के पश्चात लोक स्षभ्ना ने पास कर दिया। 

तत्कालीन गृहमत्री श्री लाल बहादुर शाख्त्री ने ओचित्य प्रस्तुत करते हुये कह 


उन्होने सह भी कहा कि 


कि काग्रेस यह नहीं चाहती थी कि साझा सरकार चलती रहे 
इसका दूसरा कारण भी था । आम चुनाव तक ही साझा सरकार कार्य कर सकती था 
क्याक्ति चुनावों के समय अपनी नीतियों नथा सिद्धान्तो को अपने तर्रीके से स्पष्ट करती है। 

इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये श्री अशोक महता ने कहा कि मत्री 
जी एक खतरनाक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे है, जिससे भविष्य में कोई भी दल काग्रेस 
के साथ सहयोग के लिये तयार नहीं होगा। इस प्रकार का खेल शा जायेगा जिसके नियम 


ऋन्द्रिय सत्तारढ़ दल के अनुसार निर्धारित होगे थ 





। लाक सभा वाद विवाद 8356, वॉलम 280-28! 


2 वहा 








४ांभशभाणााआआाक मा कंस सब तक न आबबअबकककबड 


उड्दीसा के साझद श्री चिन्तायणि पापिय्रही ने इस कदम पर अफ्सोस जाहिर करते हुस 
कह क्रि मुख्यमगी या वित्त मत्री एक भी विधेयक प्रस्तुत करते को तंयार नहीं ह। जिससे राज्य के हित 
मे है जिसको आधार बनाकर सरकार गठित मी गयी थी, यह गिश्चित रूप से गेर जिम्मेदारी की सीमा 
है ।श्री एचएन मुखर्जी ने यह दलील प्रस्तुत की कि उड़ीसा के सभी सासदो की समिति बता 
दा जाय जो कि राष्ट्रपति शासन के दारान राजय के प्रशासन को चलाने म राज्यपाल की मदद 
करे। उनन्‍्हाने यह स्पष्ट किया कि जब राज्य में सविधान के अन्ठर्गत राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन 
अपन हाथ में लेता हो यह उस तरह की कार्यवाही नहीं हे जो भारत शासन अध्नियम 9+ मे 
था। वरन्‌ हमारे सविधान का प्रावधान अमेरिका के संघीय व्यवस्था के अनुरूप ह जिसके अन्तर्गत 
कमी विशेष राज्य में सवेधानिक मशीनरी विफल होती है ऐसी स्थति म फ्ेद्ध या राष्ट्रपति सामने 
आते ह यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी स्थिति मे उत्तरदायी तत्र अच्छी तरह से कार्य 
करे जो कि लोगो के प्रतिनिधि हो तथा जिम्मेदारी से प्रशासन में सहयोग प्रदान करे। अत 
राष्ट्रति का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वह अपने सलाहकारो की राय पर ही कार्य करे वरन्‌ 
उस राज्य के सासदों की सलाह भी उसे अनिवार्य रूप लेना चाहिये इस सुझाव को स्वीकार 
करते हुये श्री लाल बहादुर शाखत्री ने कहा कि ससदीय समिति उड़ीसा के विधायकों मे से ही 
गठित की जायेगी जेसाकि पहले केरल मे क्या गया था। उड़ीसा के सासदों तथा अन्य सासदो 
को मिलाकर यह समिति बनायी जायेगी।“ 

राज्य सभा जिसमे कि 28 मार्च 96] को इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृत दी 


शत्री जी ने यह सूचना दी की उड़ीसा मे जून 96] को शुरू में चुनाव कराया जायेगा।चूकि 
राज्य के राज्यपाल स्वय ही बहुत अनुभवी प्रशासक थे, जो शीघ्र ही केद्ध के केबिनेट 
सचिव के पद से पदमुक्त हुये थे, ने अपने सहयोग के जिस किसी सलाहकार वी नियुक्त 
आवश्यक नहीं समझा अत उड़ीसा मे राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के पश्चात कोई भी 
सलाहकार नहीं नियुक्त हुआ। 
उड़ीसा ॥97 

उड़ीसा में पुन राष्ट्रपति शासन श्री आरएन सिंह देव मत्रिमण्डल का विधान 


सभा के बहमत का समर्थन खो देने के पश्चात मुख्यमग्री के त्यागपत्र के बाद लगाया गया 





! फ्रेक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, यूपधित, पूं 





इससे पूर्व उडीसा में जन काग्रेस ने 5 जनवरी को 46 माह पुरानी स्वतन्न जन कांग्रेस 


गठबन्धन से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 


जन काग्रेस के अध्यक्ष श्री पवित्र मोहम 
ने राज्याल डॉ एस.एस. असारी से मिलकर उन्हे स्वतन्न दल सरकार से अपना समर्थन 
वापस लेने की सूचना दी थी। जन व्ाग्रेस ने राज्यपाल से विधान सभा भग करने का 
अनुरोध कया था जिससे लोकसभा चुनावों के साथ राज्य विधान सभा के चुनाव भी कराये 
जा सके। 
इससे पूर्व 967 के चुनावों के बाद स्वतनत्र जन काग्रेस का मिला जुला 
मत्रिमडल श्री आरएन सिह देव के नेतृत्व मे सत्ता मे आयी थी। लेकिन मुख्यमत्री श्री 
आरएन सिंह देव ने सभा मे पूर्व बहूमत का दावा किया था ओर तिधान सभा मे बहुमत 
सिद्ध करे के लिये तैयार थे, लेकिन साथ ही उन्होने यह भी स्वीकार किया था कि जन 
काग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लने के कारण राज्य मत्रिमडल मे अर्न्तकलह व्याप्त हो गया 
था लेकिन श्री देव ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था उनका कहना था कि उनकी 
अल्पमत सरकार तब तक अपने रद पर बनी रहेगी जब तक उन्हें विधान सभा से बाहर 
नहीं फेक दिया जाता” इस प्रकार मुख्यमत्री द्वारा जो कि जन क्राग्रेस द्वारा समर्थन वापस 
लिये जाने के कारण अल्पमत मे /आ गये थे के द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के 
कारण स्वेधानिक विवाद उत्पन्न हो गया था। 
उडीसा की विधान सभा की बैठक 5 जनवरी को बहुमत सिद्ध करने व राज्य का 
आगामी बजट पेश करने हेतु बुलायी गयी थी ।स्वतन्र पार्टी के 40 सदस्यीय सदन में अध्यक्ष 
को लेकर 49 सदस्य थे ।लेकिन इस सदन में पूर्ण समर्थन की आशा ना देखते हुए श्री सिंहदेव 
ने 9 जनवरी को हा अपना इस्तीफा राज्यपाल डॉ एसएस. असारी को सोप दिया था, साथ ही 





। दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6 जनवरी 97] 
2 फ्रैक्शल पॉलिटिक्सय इन इण्डिया, जे के महापात्रा पृष्ठ 65 चुग पब्लिकेशन इलाहाबाद 
985 


>]35 











श्रा दव न राज्यपाल स विधान सभा भग कः राज्य म लोक्मभा चुनाग के साथ चुनाव कराने 
का सिफारिश की थी 

तेक्नि राज्यपाल ने मुख्यमत्री द्वारा भग करने की प्लिफारिश नहीं स्वीकार की 
गयी ' क्‍्याकि उनवा विचार था कि एसी सलाह तभी स्वीकार वी जा सकती ह॑ जबकि 
राज्य में कोई वेकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावा ना हो लेकिन विभिन दलो से विचार 
विमण के बाद राज्यपाल डॉ असारी इस निष्कर्ष पर पहुचे कि राज्य म नयी सरकार के 
गठन तक विधान सभा निलम्बित रखी जाये आर उसा दिन उड़ीसा अन 356 के तहत 
राष्ट्रति शासन के अधीन कर दिया गया, लेकिन राज्यपाल अतत इस निष्कर्ष पर पहच 
कि गज्य म पुन नये मत्रिमण्डल का गठन सभव नहीं है अत राज्य विधान सभा भर करने 
का निर्णः ले लिया गया, वास्तव मे यह निर्णय राज्य में सरकार वी बर्खास्तगी के बाद प्रशासत्रिक 
शुयता को दूर करने के लिये लिया गया था। राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिर्पाॉट में राज्यपाल ने 
कहा था कि वे इस बान से सटुष्ट है कि राज्य में कोई विकल्प वी सरकार बनने वी सभ्वना 
नहीं है। अत राज्य में सभा भव कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। राज्य विधान सभा 
23 जनवरी वी भग कर दी गयी। इस प्रार !! जनवरी को जारी उद्घाषणा का प्रतिसहार 
कर दिया गया तथा 23 जनवरी को नयी उद्घोषणा जारी की गयी, जिसके द्वारा राज्य 
विधान सभा को भग कर दिया गया। उसी दिन राज्य में मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी 


कर दी गयी जो कि 5 मार्च 97 को लोक सभा के चुनावों के साथ होने थे। 





। आज ]0 जनवरी ॥97] 

» वास्तव म राज्यपाल ने सभा भग ना करे की मुख्यमंत्री की सिफारिश इस आधार पर नहीं 
मानी थीं क्‍याकि सत्तारूढ़ काग्रेस विधायक दल के हरे कृष्ण महताव न बहुमत के सर्मथन 
का दावा किया था उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी विचार है कि ससद की 
मजुरी के बाद ही सभा भग की जानी चाहिय एआईआर 995 





जनवरी 97] को जारी क्या गया राष्ट्रपति शासन 3 अप्रन ]97 की चनावा 
के बाद समाप्त का दिया गया जबकि नवगठित उड़ीसा सयकक्‍त मोच यी विधायी पार्टी के 


नता श्री विश्वनाथ टास ने मुख्यमत्री पद ग्रहण किया ] 


उड़ीसा 973 
4 मार्च 97] में उडीसा विधान सभा के लिये सम्पन हुये चुनावों में पुन कोई 
भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में >रुफ्ल रहा। 40 सदस्यीय सन मे विभिन दलों की 


स्थिति निम्न प्रकार से थी 


काग्रेस 5] 
स्वतन्र पार्टी ३7 
उत्कल काग्रेस ३7 
प्रजा मोशलिस्ट ं 
सी पी आई ३4 
झारखण्ड र् 
सी पी आइ एस 2 
काग्रेस (ओ) ; 
जन काग्रेस है 
निर्दलीय 4“ 


उडीसा चुनावों के परिणाम एक बार पुन गठबन्धन की सरकार बनने को सभावना 
बनाते थे। राज्य चुनावों के परिण्णमों वो देखते हुये उड़ीसा के राज्यपाल डॉ एसएस असारी ने 
मवस बड़े दल के सिद्धात्त के आधार पर काग्रेस को सरकार बनाने के लिये आमत्रित क्या 
|] एशियन रिवाइर -7 जुलाई (856) ॥97 
दि टाइम्स आफ इण्डिया, 8 मार्च, 97] 
मप्र बड़ दल क सिद्धान्त के आधार पर सरकार बनान की परम्यरा वा शुरूआत | 952 मे 
मद्रास स हुयी। पुन 967 मे राजस्थान में इसवा उदाहरण प्र शत हू जबकि तत्कालीन 
राज्यपाल डॉ सम्पर्णानन्द ने बहुमन वा सयध में अपना अनुमान लगात समय निर्दलीय विधायका 
वा गिनता बरने से इनकार कर दिया था काग्रेस की जब की बहुनत मे नही थी सरवार 


है >> 


कक और । 


प्नान वा लिये आमत्रित कया था। 








लफ्नि क्ाग्रस पार्टी उत्तल काग्रेस का अपने दल में पहले विलय करना चाहता थी उसक बाद 
गज़्य स'कार लनाने के लिये उत्सुक थी। 

लेकिन उत्कल काग्रेस के नेता श्री बीजू पटनायक ने विलय की सम्भावना से इन्कार 
कर दिया आर कहा कि उनकी पार्टी राज्य मे काग्रेसी सरकार का समर्थन करेगी यदि राज्य में 
श्रीमती नन्‍्दनी सत्पधी के नेतृत्व में सरमार बने। 

प्रादेशिक सत्तरूढ काग्रेस के सयोजक श्री विनायक आचार्य न म्ग्नस के नेतृत्व वाले 
कसी सयुक्त मत्रिमण्डल के लिये किसी प्रकार की सोंदेबाजी से इनकार क्या। यदि राज्य में 
सयुक्त सरकार नहीं बन पाती तो वे विपक्ष में बेठगा पसद करेगे लेकिन उन्ह दल बदल स्वीकार 
नहीं ह | 

काग्रेस विधायक दल के नेता डॉ हरे कृष्ण मेहताब, जिन्हाने 40 सदस्यीय 

मतन मे वह्मत के समर्थत का दावा कया था कहा कि यदि सबसभे बढ़े दल के नेता 
के रूप में सरकार बनाने के उनक अधिकार को चुनौती दी गयी तो उनकी पार्टी राज्य 
मे दवारा चुनाव कराना पसद करेगी। उत्कल काग्रेस के अध्यक्ष श्री नीलमणि रावत राव 
ने डॉ म्ब्हताब की राज्य में स्थायी सरकार बनाने में सहयोग देने के अनुराध को अस्वीकार 
कर दिया। उडीसा के राज्यपाल डॉ एसएस असारी ने राज्य में किसी दल द्वारा सरकार 
बनाने की स्थिति में न होने के कारण राज्य में राष्ट्रपतिशासन की सिफारिश कर दी। 

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट मे कहा कि राज्य में जबकि 
वर्तमान म राष्ट्रपति शासन लागू हे पुन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर 
दिया जाव क्योकि इससे उन्हे मत्रिमण्डल के गठन की सभावना का पता लगाने में सहूलियत 
ह़ागा । इस प्रकार राज्य में [] जनवरी से जारी राष्ट्रति शासन की उत्घोषणा जिसको 
अवधि 23 मार्च को समाप्त होनी थी पुन 24 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू करने के 
लिय नयी उद्बघापषणा जारी की गयी 

दूसगी तरफ 24 मार्च, [५7 को उत्कल काग्रेस' स्वतत्र पार्टी व झारखण्ड के 
सवुक्त मोर्च ने शी विश्वनाथ दास के नेतृत्व मे सरकार बनाने का दावा पेश क्या था। 


जा यि उस समय कसी सदन के सदस्य नहीं थे न ही किसे, हल से म्बद्ध थ। 








3 अप्रजऊ 97] की राज्यपाल ने सयुकत मोर्चे को सरकार बनाने के लिये 
आमत्रित कया क्योंकि सयुकत मोर्चे को 40 सदस्यीय सदन मे 72 सदस्यों का समर्थन 
प्राप्त था जिसमे 3 सदस्य निर्दलीय थे। 

लेक्नि जून 7, 972 को उड़ीसा मे सत्तारूढ सयुक्त मोर्च की सरकार गिरने 
की सम्भावना तब उत्पन हो गयी थी जबकि तत्कालिन सत्तारूढ़ सयुक्त मोर्चे के मत्नी श्री 
ग्विसिह माझी ने त्याग दे दिया था, जिससे मोर्चे के समर्थकों की सख्या घटकर 68 हो 
गयी थी। जिसमे 6 स्वतन्त्र पार्टी के और 3 उत्कल काग्रेस के थे।“श्री माझी ने राज्यपाल 
से मिलकर उन्हे सूचित किया था कि वे विकल्प की सरकार को समर्थन देने को तैयार 
हं। काग्रेस पार्टी के नेता श्री आरएन सिंह देव और उत्कल काग्रेस के श्री थीजू पटनायक 
ने विधान सभा की बैठक बुलाने की माग कर रहे थे। उड़ीसा के सदन के विपक्ष के 
नेता श्री विनायक आचार्य जो कि काग्रेस के थे, ने राज्यपाल श्री जोगिन्दर सिह से सयुक्‍त 
मोर्च की सरकार को तुरत बर्खास्त करने की माग की थी जिससे राज्य म लोकप्रिय सरकार 
बनाने के लिये मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होने राज्याल से कहा कि सयुक्त मोर्च की 
सरकार सदन मे अल्पमत में है, अत उसने सत्ता मे रहने का सर्वधानिक अधिकार खो 
दिया है। 

मुख्यमत्री श्री विश्वनाथ दास ने स्वय राज्यपाल से शीघ्र ही गठबन्धन को सरकार 


समाप्त कर काग्रेस द्वारा सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। 
9 जून को काग्रेस के श्री विनायक आचार्य ने सरकार बनाने का दावा पेश 


क्या उन्होने 40 सदस्यीय सदन में 72 सदस्यों को समर्थन की सूची राज्यपाल को सौपी 
थी ।काग्रेस के तत्वालिन अध्यक्ष डॉ शकर दयाल शर्मा ने कहा कि राज्य में उत्पन्न 
मत्रिमण्डलीय विवाद के कारण राष्ट्रति शासन की आवश्यकता कतई नहीं है। उनकी पार्टी 
राज्य म विश्वसनीय सरकार बनाने की स्थिति मे है जो कि प्रगतिशील और सही सोच 
वाल विधयकों द्वारा समर्थित होगा। उनका विचार था राज्यपाल को सामयिक परिस्थितियों 


को ध्यान म रखते हुये निर्णय करता चाहिये। 





| दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 8 जून 972 


इसी के तत्काल बाद जून [] 97] को मुख्यमत्री श्री विश्वनाथ दास ने अपना 
टस्नाफा राज्यपाल श्री जोगिन्दर सिह को साप दिया। राज्यपाल ने उनसे वमल्पिक व्यवस्था न 
नहाने तक पद पर बन रहने का उनुरोध क्या। 

काग्रेस तर जून 3, 972 को श्रीमती नन्‍्दनी सत्मथी को काग्रस विधायक दल का 
नता चुना जा क्रि तत्कालिन प्राधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा नियक्त क्र गयी थी आर 
टुस प्रमार 4 जून को श्रीमती सत्पथी ने राज्य का मुख्यमत्री पद ग्रहण कया । जिन्हे उत्कल 
काग्रम स्वतत्र दल ओर झारखण्ड पार्टी के 3 सदस्यों का समर्था प्राप्त या। 

उड़ीसा म हुये इस परिवर्तत पर काग्रेस ओ के श्री सादिक अली ने कहा कि दल 
बदल विराधी कानून तुरन्त बनप्ये जाने का माग की, क्योकि उड़ीसा म जो कुछ भी घटित हुआ 
ह वह इसी कमी के कारण हो सका है। उन्होने कहा कि इस घटना क बाद देश में सत्तारूढ़ 
हान के बाद उसे अपने अस्तित्व बनाये रखने के लिये परेशानियां का सामना करना पढ़ता है। 
उन्हान आग कहा कि केन्द्रीय सत्तारूढ़ दल ने दल बदलुओं के लिये जिम प्रकार अपनी पार्टी 
का राजा खुला टोड दिया है जिससे ता वास्तव में बहुत बड़ा उग्रवादी सगठन बन गया ह। 
उन्हान प्रश्न क्या कि क्‍या इस रास्ते पर चलकर हम भारत म प्रजातन््र का सुरक्षित रख पायग । 

स्वतत्र पार्टी के श्री देव और उत्कल के श्री पटनायक ने प्रधानमत्री श्रीमती 
लिंग गाधी से प्रश्न कया कि काग्रेस ने जो दल बदलुओ द्वारा समधित अल्पसख्यक व 
अस्थिर सरकार वनायी ह॑ क्‍या वह उचित कृत्य है। उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 
ह ना क्वल उडीसा के विषय में अपितु सारे देश के सम्बन्ध में थी मत्लपूर्ण है। 

राज्यपाल श्री जत्ती ने विपक्ष क नेता श्री विनायक आचार्य ,मग्रसी)कों सग्कार बनाने 
का सभावना पर विचार विमर्श के लिये बुलाया। व ॥3 जून 973 को प्रधानमत्री इंदिरा गाधी 
द्रा) कद्भीय सूचना मत्री श्रीमती नन्‍्दनी सत्यपथी को ग़ज्य विधायक्र दल के नेता के रूप में 
राज्य म भजा गया व 4 जून को उन्होने राज्य के मुख्यमत्री पद की शपथ ली जिन्‍्होंने ५4 
सत्य्या के समर्थन का दावा किया था। 

लेफिन सरकार बनने के बाद साारूढ़ काग्रेस (आई) ने उल्लल जाग्रस के 2 सदस्यों 
मे सेल सतस्या का सरकार म लने से इनकार कर दिया। जिन सदस्यों जा प्रवेश लेने से 


शान मा का ००॥ १ दमन एके #म॒ानकाभ+० ० इमण ३ 


| शशिश्न रिवार्डर पृवाधृत 


इनका! क्या गया था उनमे से श्री बीजू पटव्रायक भी थे जो उत्कल काग्रस के उध्यक्ष भी थ 
आर उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमत्री भी रह चुके थे।: 

श्रीमती सत्पथी जिनका कोई राज्नेतिक आधार नहीं था। कांग्रेस (आई) विधायक 
टल के सदस्यों पर नियत्रण करने म असमर्थ हो रही थी, विशेषकर मेहताब को, क्योंकि 
राज्य सरकार न्यायाधीश सरोज प्रसाद जाँच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर श्री मेहताब 
के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये दृढ्सकल्प थी, जिसमें श्री मेहताब एप श्रष्टाचार के 
आरोप लगाये गये थे, जबकि वो राज्य के मुख्यमत्री थे।“ 

इस प्रकार काग्रेस विधायक दल से 25 सदस्यों के पृथक होने आर बीचू पटनायक 
के प्रगति दल म शामिल होने से श्रीमती सत्पयी की सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया व 
राज्यपाल को विधान सभा भग करने का सुझाव दिया। 

अपने त्याग पत्र देने के बाद सत्थी ने कहा कि राज्य म श्रष्टाचार जा बोल 
वाला होने आर प्रशासकीय अनाचित्य के कारण उडीसा वी राजनीति विवादित हो गयी 
ह ।मुख्यमत्री के अनुसार उन्होंने राज्याल को विधान सभा भग करने की सलाह इसलिये 
दी जिससे प्रगतिशील कार्यक्रमों को लागू करने के लिये स्पष्ट जनादेश प्राप्त किया जा सके 
जो राज्य की समस्याओ के समाधान का मार्ग है। 

प्रगतिवादी पार्टी के श्री बीजू पटनायक तथा अन्य पाच प्रमुख सदस्यों ने राज्यपाल 
से प्रगति दल की वेकल्पिक सरकार बनाने की माग की थी। उनके अनुसार यही एकमेव सवधानिक 
मार्ग था। 

इस प्रकार मार्च 3, 973 को राज्यपाल श्री बीडी जत्ती न राज्य विधान सभा 
भंग करने के सुझाव को स्वीकार करते हुये राष्ट्रपति शासन की सस्तुति वर दी। राज्यपाल 
ने अपनी रिपोट में उन राजनीतिक घटनाओ का उल्लेख किया था जिसके परिणाम स्वरूप 


सत्यथी मत्रिममइल को त्याग पत्र देना पड़ा था | 





|. दि टाइम्स आप इण्डिया, 6 जून, 973 
एशियन रिवार्डर वच्ा 

एशियन रिक्राडर अप्रेल 9-5, 973 (325) 
+ . प्रवाधूत 


| 


नम 


राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि राच्य की ववमान राजनीतिक स्थिति 
को देखते हुये प्रगति विधायक दल की सरकार बनाने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा 


सकता। 


गज्यपाल की रिपोर्ट 

उड़ीसा के राज्यपाल श्री वीडी जत्ती ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हुये कहा 
कि खच्हने प्रगति पार्टी के श्री बीजू पटनायक को सरकार बनान के लिय आमत्रित नहीं 
क्या। उन्हाने कहा कि विधान सभा भग करने की सिफारिश करने से पूर्व उन्होने श्री 
पटनायक द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे की विस्तृत पड़ताल की आर उनके विचार में यह 
मरकार बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी। श्री पटनायक ने 72 सदस्यों के समर्थन 
की बात कहीं थी उनमे से दो ने कुछ घण्टे बाद ही समर्थन वापस लेने की बात कहीं 
धी। राज्यपाल का विचार था कि 40 सदस्यीय सदन में केवल 70 सदस्या के समर्थन 
स श्री पटनायक गज्य मे स्थायी सरकार बनाने म असमर्थ हाते। साथ ही बहुत से अन्य 
दल जसे सीपी आई(एम) झारखण्ड ओर निर्दलीय सदस्यों जिनके समर्थन दा श्री पटनायक 
न दावा पश किया था, ने भी लिखित समर्थन नहीं पेश कया था।” 

राज्यपाल ने आगे अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि राज्य म राजनीतिक अस्थिरता 
का देखते हुये नये चुनाव कराना आवश्यक था क्योकि राज्य मे दल वदल पिछले दो 
साता म काफी बट गया था। 6 सदस्य जो वास्तव में पहले उत्कल कांग्रेस के थे उन्होंने 
पहले काग्रेस ग्रहण की थी ओर फिर प्रगति पार्टी से जुड़ गये थे। पाच अन्य जो स्वतन्र 
म॑ पहले काग्रेस में गये थे फिर प्रगति पार्टी से जुड़ गये थे। पाच अन्य जो स्वतन्र के 
टिकट से चुने गये थे, पहले काग्रेस मे गये थे फिर प्रगति पार्टी मे शामिल हो गये थे 


आर इस प्रकार की परम्परा को विकसित करना प्रजातनत्र के लिये हानिकारक है ० 





| प्वाषन 
२ वाजिंग बच्यम्यरी आर्चिव्स, मई 2-27, 4973 
3 ट ठास्म्स आफ] हृण्डिया, 2 मर्च, 973 
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राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दा रिपोर्ट भेजी एक प्राथमिक जिसम राज्य की स्थितिया 
का उल्लेख किया गया था, दूसरी/अतिम जिसम॑ विधान सभा भग कर राष्ट्रपति शासन लागू 
फ्रमन की मिफारिश की गयी थी। न्‍ राष्ट्रति ने 3 मार्च, 973 का उत्घोषणा पर हस्ताक्षर 
कग दिये जिससे तुरत राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य प्रशासन का अधिकार 


45 22:28 जत्ती [&। | /) 
गज्यपाल श्री वीडी जत्ती के सुर्पुद कर दिया गया।” 


विभिन दलो की प्रतिक्रियाये 
जन सघ के श्री अटल बिह्दरी वाजपेयी ने राज्य विधान सभा भग किये जाने 
मी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विपक्ष को सरकार बनान के लिए आमत्रित 


दि 


करना चाहिये था। उन्होंने केद्ध पर आरोप लगाया कि राज्य म राष्ट्रपति शासन लगाये जाने 
का पहयन्र क्या गया क्योकि काग्रेस दल किसी गर क्ाग्रेसी शासन के पक्ष म ही नहीं 
था। उड़ीसा के ससोपा मत्री श्री सतोष चन्द्र ने श्री वाजपेयी का समर्थन करते हुये कहा 
कि विकल्‍प की सरकार के लिये दिपक्ष को आमत्रित करना चाहिये था।“ 

सोशलिस्ट नेता श्री समरेद्ध कुन्दु ने कहा कि काग्रेस सरकार दल बदल से 
वनी थी आर उसी से उसका अत हो गया था। मुख्यमत्री को विधान सभा म अपनी 
पाजय का अहसास हो गया था इसीलिये उन्होंने अपना इस्तीपा द दिया। उन्होंने आगे 
कहा कि विपक्ष को अवसर दिये बिना विशन सभा भग करने की मुख्यमत्री की सलाह 
मानकर राज्यपाल श्री बीडीए जत्ती ने अवेधानिक तथा अलोकतात्रिक काम किया है। 

निर्दल विधायक श्री राधानाथम्‌ ने कहा कि दल बदलुओ को मिलाकर जब 
काग्रस सरकार का विस्तार किया गया था तो यह स्पष्ट हो गया था कि यह सरकार 
टिकाऊ नहीं होगी ओर काग्रेस को राज्यपाल को विधान सभा भग करने की सलाह तभी 


>नी चाहिये थी।राज्यपाल मे प्रगति पार्टी ने राज्य में राष्ट्रपति शासः संबंधी उदघोषणा को 
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निषणाजनक बताया तथा इसे भारत सरकार की खुली अलोक्तात्रिफ एब अससदोय कायवाही 
बताया। श्री पीलू मोदी ने इसे लोक्तत्र दा खुला उल्लंघन बगया। ग़ण्पति शासन लागू 
क्रिय लाने का विरोध करते हुये समस्त विपक्ष ने राज्य सभा से वहिंगमन कर दिया। 
क्वल क्म्युनिस्ट पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। विपक्ष ने उद्दीमा म शष्ट्रपति शासन 
लागू करन की कार्यवाही का असवधानिक ओर अवध बताया था। स्वतत्र दल के श्री 
लोक्नाथ मिश्र जो कि उडीसा के ही थे, ने राज्यपाल पर सविधान क साथ जालसाजी का 
आराप लगाया। उन्होने कहा कि यह खेद की बात है कि उड़ीसा विधान सभा म बहसख्यक 
दल की सरकार बनाने का अवसर नही दिया गया। सदन में बहमत खाने के बाद राज्यपाल 
श्री जर्ती ने श्रीमता सत्पधी की सिफारिश स्वीकार कर ली। सम्ार मे क्ह्य भी विधान 
सभा म अल्पसख्यक दल का नेता रुदन के भग की सिफारिश नहीं कर सकता जसा कि 
उडामा म क्या गया। 

जनसघ के श्री लालकृष्ण आडवानी ने इसे प्रजातनत्र का जघन्य हृत्या बताया जिसमें 
राज्यपाल व केन्द्रीय सरकार लिप्त थी जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। “प्रगति पार्टी के श्री बीजू 
पटनायक तथा 74 अन्य लोगो ने राज्य मे विधान सभा भग कर राष्ट्रपति शासन लागू क्ये जाने 
के गष्टपति के अधिकार को चुनाती देते हुये उडीसा उच्च न्यायालय म थाग्त के खिलाफ याचिका 
दायर कर दी जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 356 व 36] के अन्तगत जा उद्घोषणा की 
गयी थी वह न्‍्यायसगत नहीं थी। 

न्यायालय ने यद्यपि इस याचिका को विचार हेतु स्वीकार कर लिया लेकिन 
उद्पोषणा को रह करने सबधी आदेश देने से इनकार कर दिया।यायालय ने अपने निर्णय 
मे गच्यपाल श्री बीडी जत्ती की आलोचना करते हुये कहा कि जब गज्य के मुख्यमत्री ने 
अपना च्याग पत्र राज्यपाल को सोप दिया ऐसी स्थिति में राज्यपाल या कतलव्य था कि वह 


विधान सभा मे बहमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिय आमत्रित ऊर। अत 
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उज्यपाल द्वाग विपक्षी नेता को सरकार बनाने के लिये आमत्रित न कर गज्य म्‌ राष्ट्रपति 
जामन लागू करने का निर्णय उचित नहीं था क्योकि राज्यपाल ने स्वयं अपनी रिपोट मे 
यत स्वीकार किया ह॑ कि 40 सदस्था की सभा मे प्रगति पार्टी को 70 सत्स्या का समथन 
प्राप्त था। राष्ट्रपति ने भी राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार क्या था। चूँकि प्रगति पार्टी 
क नता राज्यपाल से राज्य में सरकार बनाने के लिये उन्हें अवसर प्रटान करने का अनुरोध 
क्या था। झारखण्ड के () सीपीआई क (]) व निर्दलीय के () विधायक ने भी प्रगति 
पार्टी को सहयोग देने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे यह स्पष्ट कया गया था कि 
यदि राज्य म प्रगति पार्टी के नता को सरकार बनाने के लिये आमत्रित क्‍या जाता ह तो 
व सहयोग टेगे। इस प्रकार प्रगति णर्टी ने ॥6 सदस्यां के बहुमत का द्वावा क्या था 
अत राज्यपाल की रिपोर्ट गलत तथ्यो पर आधारित थी तथा दुर्भावनापूर्ण थी। « 

यह उद्घोषणा इस आधार पर नहीं की गयी थी कि प्रगति पार्टी को विधान 
सभा मे बहुमत का समर्थन प्राप्त ह या नहीं वरन इस आधार पर की गयी थी कि पगति 
पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो यह सरकार स्थायी नहीं होगी आर न ही लम्बे समय 
तक चल सकती थी, अर्थात राज्य म राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लागू क्या गया कि 
गज़््य म प्रगति पार्टी यदि सरकार बनाती ह॑ तो भविष्य में ऐसी सम्भावना है कि वह 
मरकार ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्रों का निर्वाह नहीं कर पायेगी तथा ऐसी स्थिति म 
गज्य म सविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन चलाना सभव नहीं हे | 

वास्तव मे राज्यपाल को यह देखने वा कार्य नहीं होता कि वह यह देखे की बनने 
वाली सरकार स्थिर होगी या नहीं। जेसा कि इस सम्बन्ध म सरकारिया आयोग का भी विचार 
ह# फ़रि राज्यपाल को गिधान से बाहर अपने स्वय के विवेक पर बहुमत समर्थन के निर्धारण संबंधी 
परामल का जोखिम नहीं लेना चाहिये। उसके लिये विवेकपूर्ण प्रक्रिया या वही हागी जिसमे सदन 
म वह विरोधी दला की परीक्षा करने के कारण उत्पल करे । 
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वास्तव म राज्यपाल द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर यह मत बना लगा कि राज्य विधान 
सभा मे बहमत प्राल दल को केवल वस आधार पर सरकार बनाने का अवसर नहीं प्रदान करना 
कि वह अम्थिर कार्यकाल वाली सिद्ध होगी अनुच्छेद 356 का मजाक हे ऐसा 7म्या जाना निश्चित 
हा संविधान वी संघीय व्यवस्था तथा राज्य की स्वायत्ता का मजाक ह साथ ही यह अधिकार 
कद्भीय सरकार म निहित करना वास्तव म सारी परम्पराआ तथा संघीय व्यवस्था को अमान्य करने 
वाता है ॥]< 

संविधान सभा में पडित हृदय नाथ वुजरू ने राज्या पर यद्धीय क्ाश्नपालिका के 
नियत्रण के खिलाफ चेतावनी दी थी जिसके कारण देशम तानाशाह आ मसफ्ता थी प्सका विचार 
था कि इस धारणा से पूरी तरह मुक्त कर लेना चाहिये कि केन्रीय कार्यपालिझा वी इच्छा का 
पालन करने में गज्यपाल का इस्तेमाल कसी तरह से किया जा सकता ह। न्यायालय का विचार 
था कि विचाराधीन मत्रिमण्डल के स्थायित्व की जॉच विधायको से पूर्ववार्ता आर तत्लालीन आचरण 
की पहताल द्वारा नहीं अथवा प्रगति पार्टी या साझा सरकार के घटका की विचारधाराओं द्वान 
नहीं वरन सदन मे ही प्रत्यक्ष रूप से हाथो को गिनकर की जानी चाह्यि ३ आर यदि प्रगति पार्टी 
चालू सदन म अपना बहुमत सिद्ध करने में असफ्ल रहता तो मत्रिमण्डल स्वयं गिर जाता आर 
यदि वकल्पिक सरकार सभव नहीं होता तो राज्यपाल राष्ट्रपति पासन यी सिफारिश कर सकता 
था। 

याचिका म आरोप लगाया गया था कि स्पष्ट रूप से राज्यपाल ने विधान सभा भग 

करन का फ्सला या केन्र सरकार के अधिकारियों के निर्दशों के तहत अपनाया था अथवा कथित 

अधिकारियों की कृपा आर सदृश्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से। 

उच्च न्यायालय का मत था कि राज्यपाल ने उन सुनिश्चित मान्य परम्पराओ की 


अवह्लना की थी जा ग्रेट ब्रिटन में पचलित थी। जोकि बहा मत्रिमण्डल + गठन मे अपनाया 
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जाता है। वरन्‌ सत्य को नजर अदाज करत हुये इसके विपरीत काम क्या , ग्रेट ब्रिटेन मे निम्न 
परम्यराय प्रचलित है 

! कामन्स सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमत्रा तथा उसके सहयोगियों 
को मत्री बनाया जाता हे। 

2 निम्न सदन में यदि कसी मत्रिपरिषद की हार हो जाती ह,ता नयी सरकार बनेगी। 

3 सरकार का सदन वा विश्वास रखने में अथवा त्याग पत्र ठेने पर क्राउन का 
क्तव्य बनता ह कि वह विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिये बुलाय 

4 विपक्षी नेता को बुलाने से पूर्व राजप्त्ता को कसी से भी विचार विमर्श करने 
का अधिकार नहीं होता। 

5 रानी दलीय राजनीति मे नहीं पडेगी यह निष्पक्ष रूप से उम्के कार्या से परिलक्षित 
होना चाहिय । 

6 क्राउन को साधारण तार पर मत्रिपरियद की प्रार्थना पर ही विधान सभा भग करने 
की अनुमति देनी चाहिये।” 

लेक्नि न्यायालय का विचार था कि इन परम्पराओ को न्यायालय द्वारा जबरदस्ती 


नही मान्य करवाया जा सकता । 


राज्यपाल ने निम्म आधारों पर परम्पराओं को मान्यता नहीं दी 
| जब श्रीमती सत्पथी ने अपने मत्रिमण्डल का इस्तीफा राज्यपाल को सांप दिया 
था तब राज्यपाल को विपक्षी दल के नेता को विना उसकी शक्ति की परीक्षा क्यि ही सरकार 


बनान के लिये आमत्रित करना चाहिये था। 
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2 याति राज्यपाल इस बात की सतुष्टि चाहता था कि प्रपति पाटी का सदन 
मे बहुमत का समथत प्राप्त ह या नहीं तो उसे इसकी जाच के लिय सदन की बेठक 
बुलाना चाहिये थी। 

3 विचाराधीन मत्रिमण्डल के स्थायित्व की जाच विधायक वे पूर्ववर्ती आर 
तत्मालिन आचरण की पडताल द्वारा नहीं की जानी चात्यि थी अथवा प्रगतिपार्टी या साझा 
मकार के प्रटकों की विचारधाराआ द्वारा नहीं, वरन सदन म हीं प्रत्यव रूप से हाथा का 
गिनकजर की जानी चाहिये थी। 

4 आर यदि प्रगति पार्टी सदन मे अपना बहुमत सिद्ध करने से असफल होता 
ह तो मत्रिपण्डल स्वय गिर जाता आर वेकल्पिक सरकार सभव न होती तो राज्यपाल राज्य 
मे राष्ट्रति शासन की सिफारिश कर देता 

5 राज्यपाल को विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमत्रित ना कर 
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय स्वयं उसक द्वार लिया जाना चाहिये 
था ना क्रि मत्रिमण्डल की सलाह के आधार पर | 

लेकिन न्यायालय ने अपने निर्णय मे याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया 
कि राज्यपाल द्वारा परम्पाओं का पालन न करने का प्रश्न न्यायालय के विचार का आधार नहीं 
बनाया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध दुरुपयोग का आरोप उसकी अनुपस्थिति में विचारणीय 
नहीं ह। राज्यपाल द्वारा सदन को मार्च 973 से स्थगित कर देना उसके सवधानिक अधिकारों 
क अनुसार ही ह। अनुच्छेद 356 में जो विस्तृत आधार दिया गया हैं, उससे यही सकेत मिलता 
ह कि राष्ट्रपति की सतुष्टि न्यायिक क्षेत्र के अधीन नहीं आती। । साराशत यह याचिका न्यायिक 
क्षत॒ के बाहर ह॑ अत विचार योग्य नहीं है इस आधार पर न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। 

इस प्रकार मार्च 973 को लगाये गये राष्ट्रपति शासन की समाप्ति मार्च 974 


का हुयी जबकी राज्य विधान सभा चुनावों के बाद काग्रेस (आई 69 स्थान श्राप्त कर 





| परआइआर पृष्ठ 70 पूर्वोधृत 
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मबस बड़े दल के रूप उभरी आर राज्य में श्रीमती नन्दनी सत्थी ने कम्युनिस्ट पार्टी के 
सात सदस्या के सहयोग से राज्य म मत्रिमण्डल का गठन कर लिया। हे 

लेक्नि विधान सभा के उद्घाटन सत्र मे ही हाथापाई होने लगी जब प्रगति दल के 
मोच जिसम उत्कल ठाग्रेस, पीएसपी स्वतनत्र दल सम्मलित थे, के 57 सदस्य थे, ने राज्यपाल 
के अभिभाषण का विरोध क्या क्योकि विपक्षी दल राज्यपाल द्वारा श्रीमती सत्पथी की सरकार 
बनाने के लिये आमत्रित किये जाने का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल अपने अभिभाषण का केवल 
कुछ अश ही पढ़ पाये और उपद्रवी सभा को छोड़कर चले गये। 

इस प्रकार उडीसा मे पुन केवल 0 दिनो के लिये 6 दिसम्बर 976 को राष्ट्रपति 
शासन लागू क्या गया था। “क्योकि सत्तारूढ़ काग्रेस पार्टी के मतभेदा तथा मत्रिमण्डल के गुटबदी 
के कारण राज्य में राजनतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी थी। जिसका प्रभाव प्रशासन तथा कानून 
व्यवस्था की स्थिति पर पड़ा था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट मे असाधारण स्थिति से निपटने के 
लिये राज्य में राष्ट्रति शासन की सिफारिश की थी। जिसमे कहा गया था कि राज्य का शासन 
सविधान के अनुसार नहीं बुलाया जा रहा है। अत विधान सभा को कुछ समय क लिये निलम्बित 
रख कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय 


]  गज्यों में राष्ट्रपति शासन, लोक सभा सचिवालय-99], ८5-63 
प्वाधृत साज्यो म राष्ट्रपति शासन पृष्ठ 64 
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अध्याय 5 


न्यायालय ओर राष्ट्रपति शासन 


न्यायालय ओर राष्ट्रपति शासन 


राज्यों म राष्ट्रपति शासन लगाये जाने सबधी केद्ध के अधिकार को चुनोती सर्वप्रथम 
मर्वाच्च न्यायालय म॑ 977 को दी गयी, जबकि 977 म पहली बार कदन्र म॑ सत्तारूढ़ हुई 
ज्नता पार्टी सरकार द्वाग कांग्रेस शासित ना राज्या के मुख्य मत्रिया को सलाह दी गयी कि वे 
अपन-अपन राज्य के राज्यपालों को राज्य विधान सभा भग करने की सलाह द ।लेक्नि सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस सबंध म दायर वी गयी याचिकायो को यह कह कर रद कर दिया था कि 


उकन मामले का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि राष्ट्रणि की व्यक्तिगत 


3 


सतृष्टि को न्यायिक निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता | इस सबंध म न्यायालय का विचार 


था फि इस प्रकार के राननीतिक मामला म न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित ह। इस प्रकार 
न्याबालय ने अपने निर्णय द्वारा कार्यपालिका से सभावित टकराव से बचने वी कोशिश की थी | 


|] 


लग्न माच 994 का सर्वाच्च न्यायालय ने पूर्व में दिये गये अपने फ्सल का उलटते हुये ये 
निर्णय दिया कि यदि राष्ट्रपति शासन राजनतिक दुर्भावनगा के आधार पर लगाया जाता हे तों, 
न्यावालय ना क्वल उसे अवैध घोषित कर सकता हं, अपितु भग की "यी विधान सभा को 
पुन्नीवित भी कर सकता हं। +इन दोनो अवसरो पर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का विवेचन 
करन स पूर्व उन मामलों को जानना आवश्यक है जिसके आधार पर उपरोक्त प्िर्णय दिये गये | 


। स्टूट ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ, एआईआर एससी 4977 ॥360] कॉलम 22 

लि टासम्स ऑफ इंडिया! (दिल्ली) 24 अप्रल 977 

३ स्टट आँप गजस्थान बनाम भारत सपा 977, वास्तव में न्यायालय का यह निर्णय 42व 
मशायन अधिनियम, ५76 द्वाए अनुच्छेद 356 में खण्ड (5) के अन्तस्थापित किय जान के 
तथ्य स प्रभावित था। इस संशोधन में यह व्यवस्था वी गयी थी कि राष्ट्रपति का समाधान 
अंतिम आर निश्वायक है ओर बित्ी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं विग्या जा सकता | डाडी 
उस भारत वा सविधान-एक परिचय' पृष्ठ 324, प्रेटिस हात आँप इडिया प्रा0 लि0 ॥ई 
दिल्‍ली 989 

न एसआर योग्मई बनाम भारा सघा एआईआर एससी 22 कॉलम 305 
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977 व 980 का मामला- 

वर्ष ]977 भारतीय राजनीति में बहुत महत्व रखता ह, क्याक्ति पहली वार केद्ध म 
माग्रम के अलावा कोई अन्य दल सन्रूट हुआ था जबकि मार्च 97 मे लाकसभा के लिये 
न्‍य चनावा के पश्चात जनता पार्टी ने केनद्ध म मत्रिमण्डल का गठन क्या था। वास्तव में यह 
पवितन कसी विचारधारा क आधार पर नहीं हुआ था, वरन्‌ जनता के उस आक्रोश का प्रतिफल 
था जो कि 975 म देश में लगाये गये आपात्‌ काल के दारान उभरे थ।। 

वास्तव में यह परिवर्तन इस बात का सूचक था कि जनता पार्टी उन गल्लिया 
झा नहीं तहोहरायेगी जो कि काग्रेस सरकार करती आ रही थी। लेकिन जसाकि बगाली म॑ 
“प्र कहावत ह कि जा भी व्यक्ति लका जाता ह वो रावण बन जाता ह।-यह कहावत 
भाताव राजनीति पर 'जत-प्रतिशत लागू होती ह। 977 मे सत्ता म आत हा राज्या की 
कात्रसमी सस्कारा को इस तर्क क आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि उन्हे 
मतहाताआ का विश्वास नहीं प्राप्त हं। जबकि सत्ता से बाहर रहते हुये जनता पार्टी के 
नताओ द्वाग काग्रेस द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर जड़ी आपनि प्रकट का गयी थी 
लक्नि मना म प्रवश करते ही काग्रेसी नीति का अनुसरण किया जबकि वहमत प्राप्त राज्य 
साकारा का गलत तर्क के आधार पर बर्खास्त कर दिया। इस प्रक्ना जनता पाठा ने एक 
ग्सा गलत परम्परा की शुरूआत की थी, जिसकी पुनगवृत्ति ।9७॥) मे की गयी जप 
काग्रस के पुन सत्ता में आते ही जनता पार्टी की सरकारा को व्यस्त कया गया। र्ड्स 
प्रकार जनता पार्टी की सरकारने एक साथ ना राज्यों की सरकारा को वर्खास्त्र कर एक 
एम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि केच्रिय सरकार अपने से भिल दल की सरकारा को 


गिग उचित कार्ण बताये बर्खास्त कर सकती है जिसका सहारा अनेकों अग्माग पर लिया 





|. ]97३ # अति, अशति' वे आबार पं लगाए गये आपातववाल या जावे जाग्रस पा वे 
बिसद्ध मपप्रर जनआत्राश पल गया था, ॥977 के चुनावा में जन पार्टी का विजय काग्रस 
वा विम्द्ध लागो कर इसी आक्रोश का परिणाम थी। 

० दह वन पश्चिम बगाल के भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री एसएस राय द्वारा श्री चरण सिह द्वारा दी 

गण सलात पर वहा गया था। 

परारिया बरमाशन रिपार्ट, (भाग |) पृष्ठ-54 


जमे 
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गया। दिसम्बर 992 को भाजपा शामित चार राज्य सरकारा को बखास्त करना इसी परम्परा 
की एक आर क्डी मात्र थी। 

वास्तव में जिस प्रकार 977, 980 व 992 मे एकमश्त विपक्षी दलो की सरकारों 
का गिगया गया था वह पूर्णत गलत था आर सर्वाच्च न्यायालय ने भी इसे असवधानिक बताया 
ह।' क्‍्याकि न्यायालय का विचार के केद्र सरकार से भिन दल की राज्य सरकार को केवल 
विपक्षी दल के सिद्धान्त के आधार पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता ।अत न्यायालय का फसला 
उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने मे सहायक होगा जो कि केद्ध सरकारों द्वारा अपनायी जाती रही है। 
क्याकि जिस प्रकार 977 व 980 मे एक साथ नौ-नो राज्य सरकारों को गिराया गथा था, उससे 
इस वात की आशवा उत्पन हो गयी थी, कि आने वाले वाले समय म केन्द्र सरकारे राज्यों की 
स्वायत्तता म हस्तक्षेप करने सबधी कार्यवाही का औचित्य उन्हीं आधारो पर करेगी, जसा की पूर्व 
म सरकारा द्वारा क्या गया था। मार्च 977 मे सत्ता मे आते ही केचद्धिय गृहमत्रा श्री चरण सिंह 
न यह मह्ससू कया कि काग्रेस शासित ना राज्यों की सरकारां ने जनता का विश्वास खो दिया 


० 


ह अत उन्ह पुन चुनावों के माध्यम से नया जनादेश प्राप्त करना चाहिय। 8 अप्रेल 977 को 


( हि 


उन्हाने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मत्रियां को पत्र लिखकर उन्हे यह सलाह दी कि - 

“हाल के लोक सभा चुनावों मे विभिन्‍न राज्यों के सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों 
की हार के कारण अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन हो गयी है, यो गभीर चिता 
का विषय ह। जिसके कारण राज्य मे कानून ओर व्यवस्था को गभीर खतग पेदा हो गया 
ह।” अत उन्होंने उन यह सलाह दी कि वे अपने राज्य के शज्यपाला को अनुच्छद 
!74(ख) के अर्न्वगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधान सभा भग करने और 


निर्वावक्षों से नया अधिदेश मॉगने की सिफारिश करनी चाहिये। 


! एस०»आर० बोम्मई बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 994, एस० सी० 2054 

2 एस आर बाम्बई बनाम यूनियन 5गप इण्डिया एआईआर 205+ पृवाधृत 

१३ जिन राज्या के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था बे राज्य थ- () गजस्थान (2) उत्तर 
प्रटरश (3) ब्रिह्ार (4) हरियाणा (5) मध्यप्रदेश (6) उड़ीसा (7) ह्मिलय प्रदेश (8) पंजाब 
ओर (9) पश्चिम बगाल 

4 राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ एआईआर 977, एससी 36, पैरश-22 
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2०2 अप्रल 977 को केद्धिव कानून मत्री श्री शातिबषण ने अपन रडिया प्रसारण मं 
यह स्पष्ट क्या कि च'ण सिह द्वारा दी गयी सलाह मात्र दोस्ताना नहीं ह। वरन य एक निर्दश 
। हस प्रकार उन्हाने एक प्रकार से उा राज्य सरकारों को चेतावनी हा थी कि यदि उन्हान 
गृह्मत्री की सलाह यो नहीं स्वीकार क्या तो राज्यों की विधान सभाआ को भग कर तत्काल 
गष्ठपति शासन का उद्घोषणा की जा सकती है। 

गृह्मत्री द्वारा जिन राज्या के लिये मुख्य मत्रिया को उपरोक्त मलाह दी गई थी वहा 
यद्यपि सत्ता धागी वाग्नेस पार्टी का पूर्णया सफाया हो गया था। 977 या लोक्मभा चनावा म 
टन 'ज्या मे काय्रेस वे जनता पार्टा की स्थिति अग्रलिखित थी -- 








यू क्त्ष अब्श  ..... कल स्थान जाता पर्टी.. करग्ंये 
| उत्त अदेश . 65 85 हे 
2 हरियाणा 70 9 हे 
3 राजस्थान 25 24 ! 
8, हिमाचल प्रदेश + हु ति 
5 मध्य अदेश . 40 37 / 
6 बिलार 54 52 ः 
ह पजाव 73 3 - 
6 उड़ीसा 27 /5 हे 
५ पश्चिम बयगाल 42 5+7 3 


पजतापएउउपा क्या यात्रा रस ऊतउ सता संत्रक्नय भारत सयरकार द्ारा प्रकाशित _मकेअनाअम्पकाव्याभामाता 
क़त्त-गढ़ा फूए छठ झुबना एवं प्रसारण कालयक भारत सरकार द्वारा अकाशित। 
;2 40% अत, की /६446 2. कक किआ 54 प/ली कक 0754 2 कक अर लक 








यद्यपि उपगोक्न नतीजा से यह स्पष्ट होता है कि इन ॥ज्या मे काग्नस का 
बच्यपि पृणतवा सफाया हो गया था। यह पहला माका था जबकि क्या सत्तारूढ़ दल को 


जनता के इतनी बर्री तरह से नकार दिया हो। तथापि यह प्रश्न उठता है कि क्‍या लोकसभा 
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0 भारताय वच्युनिष्ट पार्टी वर्ने पश्चिम बगाल मे ॥7 स्थान प्राप्त हुए थ जाकि जानता पार्टी को 
हे पह्यागी पार्शी था। 


(>> 
(५) 
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| फायदा साममया#काथाक नायक मनन पक्का कप दृ-०ुकमकााकरकलाप ला ऋक. 
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ननावा के परिणामा को आधार बनारर राज्य सरकारा को बर्खास्त क्‍या जा सकता 
जबकि उन सरकाग को विधान सभा म पूर्ण बहुमत प्राप्त थ। राच्य म कानून व व्यवस्था 
का स्थात भी संतोषजनक थी। वास्तत्र में लोकसभा चुनावों के मुद्द राज्य विधान सभाआ 
के चुनावा रे मुद्द से पूणतया भिन्‍न होते है। जहा लोकसभा चुनावा म राष्ट्रीय स्तर की 
ममस्याआ से सबंधित ज्वलन्त मुद्दे उछाले जाते है ओर उसी के आधार पर जनता अपना 
निर्णय देती है जबकि गज्य विधान सभा के चुनावों मे मुख्यतया क्षेत्रीय समस्याओं की ओर 
हा ध्यान आकृष्ट कराया जाता हे।क्रना उन ससदीय परम्परा का उल्लघन हाता जो कि 
प्रिटन मे प्रचलित है।/ आधुनिक समय मे ब्रिटेन म एक भी उनाहरण नहीं प्राप्त होता 
नवकि क्राउन विना मत्रिमण्डल की सलाह के साधारण सभा को भंग कर दे। साधारण 
सथा का सगे करन के सबंध ने निम्न परम्परा पड गयी ह-- 

] राजप्रमुख को साधारण सभा को केवल प्रधानमत्री का सलाह पर ही भग 
करना चाहिए । 

2 यदि ऐसी कोई सलाह मत्रीमण्डल द्वारा नहीं दी गयी हो तो उसे पार्लियामेण्ट 
का भंग नहीं करना चाहिये। 

3 यह प्रधानमत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपने निधारित पाँच साल 
के कायकाल के दारान कभी भी साधारण सभा को भग करने सम्बन्धा परामर्श क्राउन को दे। 

4 यदि सरकार साधारण सना में हार जाती ह॑ तो यह उस पर निर्भर करता है कि 
वा या तो विधान सभा भग करने का फेसला करे त्याग पत्र देदे। क्राउन स्वय इस सबध मे य 
काड़ निणय नहीं ले सकता ।£ 

अत क्योकि हमाने संघीय ढॉचे को ही स्वीकार कया ह अत राष्ट्रपति व 
गन्यपाला का सदन को भग करने का अधिकार केवल विशेष परिम्थितिया मे ही दिया 
गया ह जसाकि ऊपर वार्णत ह। अत कसी अन्य बात को आधार बनाकर उन्हे सदन 


भगए करने का अधिकार नहीं हे। ऐसा करना सविधान के विपरीत होगा। लेकिन दुर्भाग्य 
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का बात हैं कि इस अधिकार का प्रयोग उपरोक्त बातो को ध्यान म रखकर नहीं किया 
गया है। 

गृह्मत्री श्री चरणसिह द्वारा दी गयी सलाह को काग्रस कार्यस्मिति ने मानने से 
इनय कर दिया। उन्होंने गृहमत्री के उस तर्क को कि उन राज्यों की सरकारों की लोकसभा 
चुगवा म हार मतदाताओं के अविश्वास के सूचक है, विचित्र करार दिया। उनका विचार 
था कि यदि इस तर्क को मान भी लिया जाये तो क्‍या तमिलनाडु, वेरल, कर्नाटक तथा 
आख्र प्रदेश के लोगो द्वारा जो भारी मत दिया गया है, उससे क्‍या यह स्पष्ट होता ह 


ध््े 


कि उन राज्या से चुने गये जनता पार्टी के सासदा को ससद में नहीं व॑ठना चाहिये अथवा 
कम्िय मत्रिपरिषद में नहीं सम्मलित होना चाहिये। इस प्रकार काग्रेस कार्यसमिति ने अपने 
मभा मुख्यपत्रिया को गृहमत्री की सलाह को अस्वीकार करने का निर्दश जारी किया। समिति 
का विचार था कि जिन राज्यों के सम्बन्ध मे ऐसी सलाह दी गयी हं वहा राज्य विधान 
सभा भग करने की आवश्यक परिस्थितियाँ वहीं नहीं उपस्थित है। अनुच्छेट १5७ म यह 
नीहित ह कि राज्यों की विधान सभाआ को तभी भग किया जा सकता हैं, जबकि राज्य 
का शासन सविधान के अनुसार चलाया जाना सभव ना हो लेकिन उन राज्या मे ऐसी 
परिस्थितियाँ नहीं थी जबकि इस प्रकार की कठोर कार्यवाही की जाती। इस प्रकार राज्य 
विधान सभाआ को भग करने को प्रयल पूर्णतया राजनीतिक उद्देश्या स प्रेरित था। ः 

काग्रेस (६) कार्य समीति के निर्देश पर सबधित राज्यों के मुख्यमत्रियों ने श्री 
वरण सिह की सलाह को मानने से इनकार कर दिया सभी मुख्यमत्रियो ने गृह मत्री को 
मलाह को असवधानिव घोषित कर दिया। 

हृग्यिणा के मुख्यमत्री श्री बनाससी दास गुप्त ने गृहमत्री की सलाह की 
अमबधानिक नथा गर फानूनी बताते हुय कहा कि यह लोकतत्र के सिद्धाला के अनुकूल 
न ह, उनका विचार शा कि लोकसभा के चुनावों के परिणामा के आधार पर ऐसी माँग 
करना आचित्यपृर्ण नहीं हैं। उनकी सरकार को विधान सभा मे पूर्व विश्वास प्राप्त है। 


गन्या म कानून व व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित है। विकास काय यथावत्‌ चल रहे हैं। 


[2 
जे 
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अत एसी स्थिति में राज्यपाल को विधान सभाआ को भग करन का परामर्ण देने का 
सवाल ही पदा नहीं होता उन्होंने केन्र सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि सरकार 
गिगन सवधी कोई कार्यवाही की गयी तो उसके विरुद्ध सघर्ष क्या जायेगा। श्री गुप्त ने 
टावा दिया कि काग्रेस ने अतीत में कभी भी गेर काग्रेसी सरकारा को गिरान के लिये 
इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। । 

पश्चिम बगाल को मुख्यमत्री श्री सिद्धार्थ शकर ने गृहमत्री की सलाह को जनता 
पार्टी की घोषित नीति के विरुद्ध बताग जिसमे यह स्वीकारा गया था कि राज्यो की काग्रेसी 
सरकारा को नहीं गिराया जायेगा।” 

उनका कहना था कि जनता पार्टी द्वारा किया जाने वाला कृत्य पूर्णयया असवेधानिक 
तथा संघीय ढॉचे के लोक्तात्रिक सिद्धान्तो के विरुद्ध था। 

इस सबंध मे उनका प्रमुख तर्क यह था कि गृहमत्री द्वारा जारी सूची म दक्षिणी 
गज्या ओर महाराष्ट्र तथा असम को नहीं रखा जिनका निर्धारित पाँच वर्ष का कार्यकाल 
समाप्त हो चुका ह। लेकिन उत्तर प्रदेश व उडीसा को जिनका दा या तीन वर्ष का 
कार्यगल शेष ह सूची में शामिल किया गया। राज्यो क चुनावा का आधार काग्रेस के 
भारी हार वाले राज्यों को चुनना है यह आधार अमान्य तथा तर्कहीन ह। वास्तव में इसमें 
एक सवधानिक प्रश्न निहित है कि संघीय व्यवस्था मे केद्ध सरकार को ऐसा करने का 
अधिकार हं या नहीं। 

विहार के मुख्य मत्री डा जानाथ मिश्र ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
करत हुये कहा कि ऐसी ही परिस्थितियों ने 497 में लोकसभा के चुनावों में जबकि 


क्ग्रम को बिहार म॑ विशाल बहुमत प्राप्त हुआ था लेकिन उस ममय की कर्परी ठाकुर 
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] वास्तव मे उनवा यह कथन सत्य के विपरीत या क्योंकि केरल में 959 मे कम्युनिस्ट सरकार 
का बखास्त बर दिया गया था, जबकि उसे विधान सभा में पृण बहुमत प्राप्त था। 
« गारएजी टसाइ 
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का सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया था। 


परा कर्तव्य गृहमत्री द्वारा दी गया सलाह पर 
विचार करत समय दो महत्वपूर्ण मुद्दे की अवहेलना नहीं की जा सक्‍ती- 

] | जगस्त 977 के मध्य में राष्ट्रपति का चुनाव होने काला था ओर जिन राज्यों 
मे यये चुनाव कराने को कहा जा रहा था, उनका इस चुनाव मे बहत महत्व था। 

लेक्नि श्री चरण सिह का कहना था कि जनता द्वारा दिया गया निर्णय केवल 
कद्ध॒ सरकार के नहीं अपितु राज्य सरकारों के भी विरुद्ध था। मख्यमत्रिया के उस तर्क 
का कि-9,] के चुनावों में काग्रेस के भारी बहुमत के फ्लस्वरम्प बिहार, पजाब आदि 
राज्या की सरकारों न त्यागपत्र नहीं दिया था, वी आलोचना करते हये कहा कि उस समय 
काग्रस ने विरोधी दलों की सरकारो से त्यागपत्र मॉगकर दल-बदल करवाना बेहतर समझा 
था। 

उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गृहमत्री चांधरी चरण 
मित की राज्य विधान सभा भग करन की सिफारिश अस्वीकार कर दी थी आर कार्यवाहक 
राष्ट्रति श्री जत्ती से अनुरोध क्या था कि वे इस मामले पर सर्वाच्च न्यायालय से राय 
ले॥र 

उन्होंने राष्ट्रपति से अनुच्छेद 43 की उपधारा के अर्न्तगत इस मामले को सर्वोच्च 
न्यायालय से राय माँगे जाने का अनुरोध किया। साथ ही यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 
स पगमर्श प्राप्त होने तक धारा 356 के तहत कार्यवाही स्थगित रखे। साथ ही राष्ट्रपति को एक 
सूची भी प्रेषित की जिनके आधार पर वे राष्ट्रपति से निम्नलिखित प्रश्ना पर राय ले। 

! क्‍या कोई केन्द्रिय मत्री या केद्धिय मत्रमण्डल सविधान के अत़र्गत किसी 
राज्य के मुख्यमत्री को सलाह देने में सक्षम है कि वह राज्यपाल स समय से पूर्व विधान 


सभा भग करने की सिफारिश करे। 
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» दि टाइम्स आफ इण्डिया 25 अप्रैल 977 5 गृत्मत्री व मुख्यमत्री क मध्य हुये पत्र ब्यवहारक 
तथ्या व परिस्थितिया को देख़ते हुये क्‍या यह उचित होगा कि धारा 3356 के अन्ताति काई 
अधिकारिक मूचना जारी की जाये। 
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2 क्‍या पहले से चुनी गयी विधान सभा का उसके कायकाल की अवधि पूरी 
हम प पूृव केवल इसलिये भग करना आवश्यक ह॑ कि याद मं हुये लोकसभा चुनावा मे 
मनाधारी दल के (जो कि राज्यों में सत्तारूढ़ है) उम्मीदवार हर गए हा। 

3 क्या भारतीय सविधात का यह मूल स्वरूप नहीं ह कि केद्र म॑ सत्तारूढ 
ठल से भिन दलों को जनता द्वारा विधिवत चुने जाने के बाद विभिन राज्यों म शासन 
कग्न दिया गया। 

4 क्या राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को यह अधिकार ह॑ कि जिसी राज्य सरकार को 
एसी स्थिति में भी बर्खास्त कर दे जबकि उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त हो तथा जिससे 
वह मत्न में सिद्ध कर चुकी हो। राज्य सरकार द्वारा सविधान वे किसी प्रावधान का उल्लंघन 
नहा क्या हो साथ ही श्विधान के अन्तर्गत केद्ध द्वारा दिये गये किक्ली नि्तशा को मानने से 
इनकार भी नहीं किया हो।/ 

गृहमत्री श्री चरण सिह द्वारा दी गयी सलाह को नौ राज्यों के मुख्यमत्रियों द्वारा जो 
विरोध कया गया था, उचित था क्योकि- 

| लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों का मुद्दा पूर्णत भिन्न होता ह। 
जहाँ लाक सभा के निर्वाचन के लिये जो मुद्दे होते है उनमे अखिल भारतीय विचार आर दल 
का शक्ति पर थ्यान दिया जाता हं। जबकि राज्य विधान सभा के चुनावा मे मुख्यत स्थानीय 
हित के मुद्दे होते ह ।अत लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुये इस प्रकार का कठोर 
कदम उठाना वास्तव में न्‍्यायसगत नहीं होगा। 


] उत्तर प्रदश म मुलायम सिह ने गृहमत्री श्री चहाण के इस निर्दशश को मानने से इनकार कर 
दिया था कि वे बद वी घोषणा वापस ले ल। लेकिन राज्य सरकार क॑ विरुद्ध कोई कार्यवाही 
नहीं वी गयी थी जबकि काग्रेस राज्य सरकार म सहयोगी दल था। 

जुन 977 म पश्चिम बगाल राज्य क विधान मण्डल के लिये इसक बाद जा निर्वाचन हुआ 
उमस यह बात प्रदेशित होती हे कि लोक सभा के निर्वाचन के लिये जनता पाटा का काफ़ी 
मात्रा म मत मिल किन्तु राज्य विधान सभा के निवर्चिन के लिय उस मत अल्प मात्रा मं 
मिल ओर साम्यवादी दल विशाल बहुमत प्राप्त कर सका इसलिये यह प्रस्थापना की कि राज्य 
विधान सभा वी बावत राज्य के निर्वाचकगणो के मत सघ की ससद क निर्वाचन में प्रतिबिम्बित 
प्रत के आधार एर निर्धारित किया जाना चाहिये तर्कशब्द नहीं है। डीडी बसु-भारत का संविधान 
गक परिचय पृष्ठ 32) 
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2 यह एक सुस्थापित सिद्धान्त ह कि जबतक राज्य मत्रिमण्डल का विधान सभा मे 
बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक उसे सत्ता मे यने रहने का अधिकार हं। सविधान म 
प्र्यावाहन का प्रावधान नहीं किया गया हे। भारतीय ससदीय प्रणाली म कसी सरकार को 
मतदाताआ का विश्वाष प्राप्त है या नहीं, सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं उपबधित है। 

3 इस प्रकार का कदम हमारे सविधान की स्वाय प्रणाली के विपरीत था। 

4 केन्द्रिय सरकार का यह निर्णय पूर्णत राजनीति से प्रेरित था जोकि आगामी 
गष्टपति चुनावा को दृष्टि में रखते हुये लिया गया था। 

5 इन राज्यों की विधान ध्रभाओ को निलम्बित करने सम्बन्धा राज्यपालो द्वारा कोई 
रिप्राट “ष्टपति को प्रेषित नहीं की गयी थी जिससे की यह ज्ञात हो सके कि राज्य मे सर्वैधानिक 
तत्र ठप्प पड गया ह। वास्तव में कन्द्रिय सरकार ने पूर्णत राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार 
की कार्यवाही की थी। 

काग्रेसी मुख्यमत्रतिया द्वारा गृहमत्रि के परामर्श को सार्वजनिक रूप से इनकार कर 
दिय जाने के कारण विधिवेत्ताओ द्वारा केद्ध के हस्तक्षेप करने के सवंधानिक अधिकारों की पुष्टि 
की गयी थी। उनका विचार था कि देश की एकता और अखण्डता की रक्षार्थ सविधान केन्द्र 
सरकार को राज्यों को आदेश तथा परामर्श देने का अधिकार दिया है। इसका युक्ति सगत अर्थ 
यह ह॑ कि केन्द्रिय निर्देशों की सवेधानिक अवहेलना करने वाले राज्यो मे हस्तक्षेप करने का केनद्र 
के पास सवधानिक अधिकार सुरक्षित हे । 

लेक्नि विधिवेत्ताओ द्वारा केद्ध के अधिकारों की चाहे कसी भी आधार पृष्टि को 
पाये लेक्नि यह वात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि यह तोर उन सवधानिक अधिकारों 
का दुरूपयोग था जो केन्द्र द्वारा राज्यो को आकस्मिक समयो के लिये प्रदान की गयी है। 
लाक्सभा चुनावों के नतीजों के आधार पर कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही थी उसमे 
यह कहीं नहीं उल्लखित ह॑ कि राष्ट्रीय स्तर के चुनावों मे यदि किसी दल को जो उस राज्य में 
शामक दल ह यदि मतदाताओं का मत नहीं प्राप्त होता है तो यह उसक खिलाफ जनादेश माल 





| दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 3 अप्रैल 977 प्रमुख विधिवेता श्री जाठमलानी का विचार था कि 
पून जन विश्वास प्राप्त करने के लिये विधान सभाआं को भग क्या जाना उचित था। क्याकि 
जय राजनातिक प्रभुसत्ता और कानूनी प्रभुसत्ता मे सघर्ष हो तो पुन जनता के समक्ष जाना हीं 
उचित हाता ह। 
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लिया जाये। अनुच्छेद 3556 का शीर्षक जिसम॑ यह कहा गया हे ' राज्या म मवधानिक नत्र विफ्ल 
होने की अवस्था में इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जायेगा। लेक्नि सबधित ना राज्यों मं इस 
प्रकार की कानून व्यवस्था वी कोई समस्या नहीं उत्पन हुयी थी जहाँ की इस प्रकार की कोई 
कार्यवाही की जाती। वास्तव म अनुच्छेद 356 का प्रयोग अतिम उपाय क रूप म ही लिया जाना 
चाहियि ना कि केवल राजनीतिक स्वर््यपूर्ति क लिये जेसा की सदधित मामले म लिया गया था | 
ट्स प्रकार की कार्यवाही कर ऐसी परम्परा को जन्म दिया गया जिसके आधार पर आगे चलकर 
[980 म पुन ना राज्यों की विधान सभाआ को भग किया गया। इस प्रकार जनता सरकार भी 
उन लिप्साओं से नहीं बच सकी जो गलतियाँ पिछले वर्षो में काग्रेस द्वाता की गयी थी। बमारे 
सवियान म कहीं भी, प्रत्याववन का अधिकार जनता को नहीं ह॑ जेसा कि स्विट्जरलेण्ड मे दिया 
गया है, जिसक अर्न्तगत उन प्रत्याशियों को जिन्हे जनता पसन्द नहीं करती हो, को वापस बुलाने 
का अधिकार दिया गया हँ। अपनी कार्यवाही को उचित ठहगने के लिय चाहे क्तिने भी तर्क 
हक पक्ष म दिये जाये लेकिन एक बात को निश्चित तौर पर कहीं जा सकती ह कि इस कठोर 
शक्ति के दुरुपयोग करने से सविधान की प्रतिष्ठा को धक्का पहुचता ह॑ जवकि इस अनुच्छेद 
का उद्देश्य सवेधानिक तत्र ठप्प हो जाने पर संघ द्वाग सुधारात्मक कार्यवाही करना ह॑ ताकि राज्य 
का शासन सविधन के उपबन्धो के अनुसार चलता रहना कि सूचारु रूप से चलती हुयी सरकार 
का गलत आधारों पर बर्खास्त करना इस सबंध में डा अम्बेडकर के विचारों पर दृष्टि डालना 
जरूरी ह जिसमे उन्होंने यह चाहा था कि इन अनुच्छेदो के प्रयोग करन वी कभी आवश्यक्ता 
ही ना पड़े आर यति इनका प्रयोग क्या भी जाता है तो राष्ट्रपति जिसे ये शक्तियणा प्रदान वी 
गयी ह वे राज्योक प्रशासन को वास्तविक रूप से निलम्बित करने से पूर्व समुचित सावधानी 
बरतेगा। 
गृहमत्री श्री चरण सिह के सुझावों को सबधित राज्य सरकार ने मानने से इनकार 
कर दिया आर सघ सरकार की कथित सभावित कार्यवाही के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में 
अनुच्छेद 3] के अन्तर्गत याचिका दायर कर दी ।>इन राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय से 
गह्म्री के पत्र को असवधानिक, गैर कानूनी और अधिकार क्षेत्र मे बाहर घापित करने की प्रार्थना 
का साथ ही अगी गाचिका मे इस बात का भी निवेदन किया था कि न्यायालय संघ सरकार 
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म अनुच्छेद 356 क अर्न्तगत कार्यवाहीकरने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा जारी कर जिससे विधान 
मभाआ को उनकी नियत अवधि के समाप्त होने से पूर्व भग करने से रोका जा सके। 

कगग्रेसा राज्य सरकारों द्वारा दायर याचिका को दृष्टि म रखते हुय केद्ध सरकार ने 
तान आपत्तियाँ उठायो- 

! अनुच्छेद 3] के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सत्ता ह। 

2 अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिये जिन परिस्थितिया का होना आवश्यक हैं 
उमझ स्वरूप न्यायालय के विचार योग्य नहीं है और अनुच्छेद के खण्ड (5) मे भी उन स्थितियों 
का न्यायाल के विचार के अयोग्य कर दिया गया है। 

3 मुकदमा ओर रिट याचिका समय से पूर्व हीं दाखिल कर दी गयी ह ओर जिस 
प्रक्रिया को चुनातीदी गयी हे वेसी कार्यवाही भी जा सकती ह॑ ओर नहीं भी की जा सक्तती हे । 

लेक्नि न्यायालय ने प्रारभिक आधार पर ही मुकदमा खारिज कर दिया “मुख्य 
न्यायाधीश श्री बेग की अध्यक्षता वाली सवेधानिक पीठ ने अपने निणय में क्ना कि वादियां 
के पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसका कारण स्पष्ट हुये न्यायालय 
न कहा कि अनुच्छेद 3। के अन्तर्गत राज्यों के अधिकारों के अपहरण के मामले आ 
सफ्त हें मत्रियों और विधायकों के अधिकारों के मामले नहीं। राज्या के अधिकार ओर 
उसकी सरकार के अधिकार दोनों पृथक-पृथक है। मत्रिमडल को बर्खास्त करने या राज्य 
विधान सभा भग होने के बाद भी राज्य बना रह सकता ह। 

सभी न्यायाधीश सामान्यत इस बात से सहमत थे कि उक्त मामले का न्यायिक 
पुनरावलोक्न नहीं किया जा सकता है क्योकि यह मामला राजनीतिक है जिसके सबंध में 
गष्ठपति के व्यक्तिगत रूप से सतुष्ट होने को ही अतिम निर्णय माना जा सकता है । क्योकि 





| संविधान के 38व मशोधन (975) द्वारा यह व्यवस्था की गयी था कि अनुच्छेद 356 के 
अधान उदयापण को किसी आधार पर न्यायिक पुमशवलाकत नहीं बिया। जा सकता। सर्कारिया 
व्ाशन रिपोर्ट भाग-प्रथम, पृष्ठ-62 

गृह मत्रालय भारत सरकार की वार्पिक प्पीर्ट 977-78 पृष्ठ, 9 0 

3 टाइम्स ऑफ इण्डिया 8 मई, 4977 
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अनच्छेद 356 के खण्ड (5) के न्यायालय के अधिकार वर्जन का दखत हुय भी यह 
व्यावालय के विचार योग्य नहीं है। के 

लेक्नि न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह स्वीकार क्या था कि राष्ट्रपति की सलुष्टि 
व्यायालय की विषय परिधि म केवल उन्हीं स्थितियों मे आती है जबकि प्रश्न वास्तव म दुर्भावना 
पृण हा, आर विषय सीमा से जो सविधान द्वारा निर्धारित की गयी ह॑ से बाहर असगत आधारा 
पर आधारित ना हो। लेकिन न्यायालय ने उपरोक्त मामले को आपवादिक श्रेणी का नहीं माना। 

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केद्ध सरकार द्वारा विधाना 
सभाआ का भग करने की शक्ति का प्रयोग सविधान सम्मत हैं। न्यायालय इसमे तब तक 
हस्तक्षप नहीं कर सकता जब तक इस उपबन्ध को विशिष्ट परिस्थितिया म इस प्रकार नहीं 
लागू किया गया हो कि वह अनुचित तथा विकृत का हो। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया 
कि यह निर्णय लेना नि सन्देह कार्यकारी सत्ता पर निर्भः करता हं कि क्या राज्य विधान 
सभा तथा राज्य सरकार को जनता ने पूर्णत नकार दिया हं। फलस्वरूप राज्य म सकट 
पृण म्थिति उत्पन हो गयी है। सभी न्यायाधीश इस बात पर एक्मत थ कि राष्ट्रपति 
मत्रिम्डल की सलाह से बधा हुआ है। और केद्ध सरकार जो विना राज्यपाल की रिपोर्ट 
क अन्य कारणों से यह समाधान हो जाता है कि राज्य सरकारा का सविधान के अनुसार 
चलाना सभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य सरकारों को बखास्त करन की सलाह दे 
सकता ह। लेक्नि अपने बाद मे एक अन्य मामले में दिये गये निणय म सर्वोच्च न्यायालय 
न अपन फ्सले उलटते हुये कहा कि अनुच्छेद 356 को लागू करन के लिये राज्यपाल 
द्वार प्रेषित लिखित रिपोर्ट आवश्यक है।” 

न्यायालय के राजस्थान मामले में दिये गय फैसले से यही प्रतीत होता है कि 
न्यायालय ने कसी राजनीतिक विवाद से हस्तक्षेप करने से अपने को वना लिया। यह बात 
न्यायालय की इस टिप्पणी से सही साबित हो सकती है जिसमें कहा गया कि “इस बात कि 
कल्पना करना अत्यधिक खतरनाक खतरनाक होगा कि अनुच्देद 356 वे खण्ड () के अन्तर्गत 
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कायवाही करन के सम्बन्ध मे मत्रिपरिषद करे समक्ष केवल यही एक आधार हागा आर यह भा 
कि नये कारण भी हो सकता हे।” 

लेक्नि न्यायालय द्वारा मतदाताओ द्वारा लोकसभा के चुनावा म राज्य म॑ सरकार से 
मबंधित हल को अस्वीकार कर दिये जाने के आधार पर विधान सभाओ के भग करने की 
कार्यवाही को उचित ठहराया था उससे 980 में न्यायालय के कथित निणय का सहारा लेते हुये 
पुन ॒ बडी सख्या म विधान सभाये भग को गयी। इस प्रकार केनद्रीय सरकाग के स्वार्थ को 
मर्वाच्च न्यायालय के निर्णय ते ढाल का काम किया। 

इस सबंध में सर्वोच्च न्यायानय का निर्णय आ जाने के तुरत बाद केनर्द्रिय मत्रिमण्डल 
का बठक 29 अप्रल को प्रधानमत्री निवास पर बुलायी गयी। जिसमे यह निर्णय लिया गया कि 
राष्ट्रति को सबधित राज्यों में विधान सभा भग करने सबधी सलाह दी जाये-जब श्री जत्ती जो 
कि उस समय कार्य-वाहक राष्ट्रपति थे, ने इस सस्तुति पर वियार करने के लिय कुछ समय की 
माँग की। उन्होंने इस पर विस्तृत विवरण चाहा जिसमे इस प्रकार की कोई कार्यवाही पूर्व मे की 
गया थी विशेष का उन मामलो की जहाँ राज्यपाल ने राज्य में कानून व व्यवस्था के भग होने 
सबधी कोई रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजी थी > 

30 अप्रल को केन्द्रीय मत्रिमण्डल ने पुन राष्ट्रपति द्वारा उठाय गये निणंय पर विचार 
क्य्ने के लिय बठक बुलायी। श्री चरण सिह आर श्री शातिभूषण ने राष्ट्रपति से मिलकर उनको 
यह सूचित क्या कि उनके पास उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने के सिवाय आर कोई चारा नहीं 
हैं। इस पर पुन राष्ट्रपति ने उन्हे सूचित किया कि वे इस विषय पर विचार करने के लिये कुछ 
आर समय चाहते है। उसी शाम को प्रधानमत्री श्री मोरारजी देसाई ने गुख्य सचिव के माध्यम 
एक पत्र राष्ट्रति को भेजा जिसमें राष्ट्रपति को भारतीय सविधान के अन्तर्गत उनकी स्वेधानिक 
स्थिति आर कर्तव्यों क्री याद दिलायी गयी थी। तत्श्चात्‌ श्री जत्ती ने नो राज्यों की विधान 
मभाआ को भग करने सवधी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया आर इसी के साथ 24 घण्टे से 
जवान जका, तनाव ओर अफवाहों का अत हो गया इस प्रमार एक बड़े सकक्‍ट की समाप्ति हो 
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0. वहा 

५. पर्वोधृत 


कि ५, 


गयी जो कुछ समय के लिय राजनीतिक वातावरण व्याप्त हो गया था राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर 
दन के पश्चात्‌ राज्य में नये चुनावों के लिये रास्ता साफ हो गया। 

जनता सरकार द्वारा की गयो ज्थित कार्यवाही की जहा एक आर गर काग्रेसी दला 
के नेताआ ने स्वागत कया वहीं दूसरी ओर काग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की। काग्रेस पार्टी 
ने इस केद्ध का तानाशाही पूर्ण कार्यवाही करार देते हुए सघीय सिद्धान्ता के विरुद्ध करार दिया। 

इसी प्रकार की स्थिति पुन 980 में उपस्थित हुयी जबकि लोकसभा के लिये 
क्गय गये मध्यवधि चुनावा के पश्चात्‌ सत्तारूढ़ जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुयी। जिसे 
तर्क के आधार पर जनता पार्टी ने ॥977 में काग्रेस शामित ना गज्या पी सरकारों को 


की सरकारा को 


बर्खास्त कया था उसी तर्क के आधार पर काग्रेस पार्टी ने भी ना राज्या 
वर्खास्त कर दिया था। ओर सबसे महत्वपूर्ण यह थी कि 980 में केद्ध द्वारा की गयी 
इस कार्यवाही का कोई विरोध नहीं किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री देसाई का मत था 
कि विधान सभा भग करने के फैसले को अलोकतात्रिक नहीं कहा जा सकता। यद्यपि पूर्व 
गृत्मत्री श्री चरण सिह ने केद्ध की कार्यवाही को लोकतत्र तथा संघीय ढाँचे पर खुला 
आपान बताया था। उनका कहना था कि “उन राज्णे म जिनवी संग्मारों को जनता पार्टी 
ने अप्रल 977 में भग किया था काग्रेस को मुश्किल से 30 प्रतिशत से भी कम मत 
मिले थे जबकि जिन राज्यों की सरकारों को भग किया गया उसमे विपक्षो दलों को इससे 
दुगुने मत मिले थे।” लेकिन फिर भी किसी भी दल ने काग्रेस वी कार्यवाही पर कड़ा 
विरोध नहीं प्रकट कया था। इसका कारण यह था कि॥977 मे जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
ननता सरकार द्वारा किया था काग्रेस केवल उसी को दोहरा रही थी। जनता पार्टी द्वारा 
का गयी क्रार्यववाही को न्यायालय न नी अपने निर्णय द्वारा पुष्ट कर दिया था। न्यायाधोशा 
का विचार था कि जहाँ सत्तारूह दल को लोक सभा के चुनावों म एक भी स्थान नहीं 
प्राण होता ह वहाँ यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि राज्य की सरकार संविधान 


क् अनुसार नहीं चलायी जा सकती क्योकि सविधान में लोगो की सहमति पर आधारित 





] य राज्य थे | पजाब 2 राजस्थान 3 उड़ीसा 4 मध्य प्रदेश 5 उत्तर प्रदेश 6 महाराष्ट्र 7 
बिहार 8 तमिलनाडु तथा 9 गुजरात। जहाँ 7 फरवरी 980 को राष्ट्रपति शासन लागू किया 
गया था। 


लाक्तात्रिक तरकार की कल्पना की गयी ह लेक्नि न्यायधीशा न यह भा कहा था क 
लाक्सभा के निवर्चिन में सत्तारुढ दल के हार जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता ह॑ कि 
उस राज्य की सरकार सविधान के उपवधों के अनुसार नहीं चलायी जा सकती। 

यह आशय निकलता है कि जहाँ हार पूरी नहीं हुयी हे वहाँ न्यायालय सभवत इस 
आधार पर हस्तक्षेप कर सकता ह॑ कि शक्ति का उपयोग दुर्भावनापूर्ण क्या गया था। लेक्नि 
न्यावधीशा का विचार था कि इस हार का क्या परिणाम क्‍या होगा यह देखन वा कार्य कार्यपालिका 
ये अधिकार क्षत्र म आता ह॑ न्‍्यायालया के नहीं। इस प्रवार 980 म कर्यवाह् क्गन के लिये 
गजस्थान का निर्णय सहायक सिद्ध हुआ था। लेकिन वास्तव में ऐसा सोचना गलत था। क्याकि 
उल्लेखनीय ह॑ कि गजस्थान का निर्णय 42 वे सशोधन अधिनियम, 976 द्वारा अनुच्छेद 356 म, 
खण्ड (5) के जो जाने के तथ्य से प्रभावित था इस सशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी 
कि राष्ट्रपति की सतुष्टि अतिम ओर निणायक है ओर उसे किसी भी आधार पर निर्णय का विषय 
नही बनाया जा सकता। लेकिन 44वे सशोधन अधिनियम 978 द्वारा खण्ट (5) को समाप्त कर 
दिया गया था। अत यदि मामले को न्यायालय के विचार के लिये लाया जाता तो निश्चय ही 
न्यादालय राष्ट्रपति की सतुष्टि के मामले का न्यायिक पुरावलोक्न कर सकता था। लेकिन वह 
टर्भाग्यपूर्ण था कि राजनीतिक दलो द्वारा सिद्धान्त केद्ध द्वारा विरोधी दला को राज्य सरकारों के 
विस्द्ध की गयी कार्यवाही जो स्वीकार कर लिया गया था लेकिन राजनीतिक दलो द्वारा केद्ध के 
फ्सले के विरुद्ध अपील ना करने के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी था। 977 में जबकि 
काग्रेस पार्टी की सरकारों को बर्खास्त किया गया था तो उन सरकारों के बहुमत के बारे में काई 
मदेह नहीं था। लेकिन 980 ऐसी निगपद स्थिति नहीं थी। 980 में उन राज्यों में दल-बदल 
की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गयी थी, मध्यप्रदेश व राजस्थान को छोड़कर शेष सात राज्यों मे 
उमर अस्तित्व को बसे ही खतरा बना हुआ था। इन राज्यों में बड़े पैमाने पर दल बदल हो 
गे थे जिसका कारण था जो भी विधायक सदन के लिये चुने गये थे वे शीघ्र ही अपने लाभ 
आर पद से वचित पहीं होना चाहते थे। लेकिन जिन राज्यों मे कांग्रेस बड पैमाने पर दल बदल 
करवा कर अपनी शर्तों पर सरकार लनाने में कामयाब हुयी थी, उन राज्या में सरकारे भग नहीं 
की गयी थी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान व कर्नाटक में क्या गया था। लेकिन 
इसके विपग्ति जहाँ ऐसी करने में किसी कारण से असफल रही थी, वहाँ का सरकारा को बर्खास्त 
कर दिया गया था। अत इससे यह बात स्पष्ट थी कि यह कार्यवाही केवल बदला लेने के दिया 
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गया था। अत इमसमस यह वात स्पष्ट थी कि यह कार्यवाही केयल बदला लगन क उत्श्य से की 
गयी थीं ना कि किसी सिद्धान्त के तहत। 
यद्रपि न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपरोक्ष रूप से इस मत का समर्थन क्या था 
कि लाक्सभा चुनावा में पूर्णत हार का तात्पर्य राज्य सरकार में मतदाताआ द्वार अविश्वास वा 
सूचक 6, लक्नि इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। क्‍याकि सप्रीय सविधान म॑ यह 
स्त्रीकृत सिद्धात्त ह कि मतदाता कद्ध मं एक दल का समर्थन करे आर गज्य में टपरे जसाकि 
तमिलनाडु में 980 में किया गया जबकि लोकसभा चुनावों म हुयी भारी हार के कारण इस 
आधार पर विधान सभा को भग कर दिया था कि राज्य में सत्तारूढ़ दल जनता का प्रतिनिधित्व 
नही फरता इस प्रकार वहाँ सत्तारूढ अन्नाद्रमुक सरकार को अपदस्त कर दिया गया था। लेकिन 
वहाँ के मतदाताओं ने पुन मई 980 म कराये गये विधान सभा के चुनावा म श्री एमजी 
गमचन्धन के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में पुन विश्वास व्यक्त क्िण था। अत इससे स्पष्ट 
ह कि राज्य म वहपत प्राप्त दल को यदि लोकसभा के चुनावों मे मत ना प्राप्त कर ता उससे 
वह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सरकार ने मतदाताओं का समथन खा दिया ह क्याकि 
कन्द्र आर राज्यों के चुनावों के मुद्दे एक से नहीं होते है। वास्तव म राज्य विधान सभा को इस 
प्रकार भग क्या जाना परोक्षत राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी प्रावधान के सदस्या को वापस बुलाने 
की प्रक्रिया हुयी जो की सविधान द्वारा मतदाताओ को नहीं प्रदान किया गया है । 
यद्यपि यह ठीक है कि सत्ताधारी दल के किसी भी श्वदस्यथ का ना चुत जाना 
मरकार आर जनता क मध्य सबंध क्षीण होने का लक्षण 8, क्यांकि प्रजातात्रिक व्यवस्था में कोई 
भी सरकार तब तक कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि जनता को उसम आस्था 
ता हो। जनता की आस्था ही प्रजातात्रिक व्यवस्था का आधार है। लेकिन इस मत की राजनीतिक 
मप से पुष्टि नहीं की जा सकती। सर्विधान के अन्तगत राज्य मत्रिमण्डल विधान सभा के प्रति 
उन'दायी होता हे, जिसझा गठन जनता के द्वारा चुने हुये सदस्यों से होता है। अत जनता द्वारा 
सदस्था को चुने जाने के बाद यह अधिकार विधान सभा में हस्तान्तरिंत हो जाता है कि वो 
सरकार मे विश्वाप व्यक्त करे अथवा अविश्वास। क्‍योंकि एक बार प्रतिनिधियों का चुनाव करने 
के बाठ मतदाताओं को इस बात का अधिकार नहीं रह जाता कि यटि जाग्रतिनिधि उसके द्वाग 
किय गये वायदा के अनुसार शासन नहीं चला रहा हो तो उन्हें वापस बुला ले। अत इस आधार 
प्र साकार का भग किया जाना अनुचित ह कि लोकसभा के चुनावों म॑ सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध 


249 





जा मत दिया गया हैं वो जनता के अविश्वास का सूचक ह॑ अन ऐसा सरकारो का पद पर बने 
गहने का कोई अधिकार पही है। 977 व 980 के मामले में यह स्पष्ट हो जाती ह कि यदि 
ससद में भिन्न दल बहुमत प्राप्त करता है तो वो राज्यां मे अन्य दला क मत्रिमण्डलो को शासन 
मे टर रखने वी चेष्टा करता ह। संघीय सविधान में केद्र आर राज्या में परस्पर विगधधी दलों 
ऊ आने की सभावना बनी रहती हे ओर यदि एक टल को ससद म बहुमत प्राप्त हा जाता है 
ता रसे उन परिणामा को आधार बना कर कार्यवाही करने से बचना चाह्यि। 


अयोध्या घटना के वाद 


शक, 


अयोध्या में ६ दिसम्बर, १९९२ को विवाद ग्रस्त ढाँचा गिराये जाने के बाद 
तनिस प्रकार से चार राज्य सरकारों का सरकारों को गिराया गया वह बहुत ही विवादाग्रस्त 
धा। क्‍्याकि ६ दिसम्बर की घटना के सदर्भ में गृहमत्री श्री शरा राव चह्ाण ने उत्तर 
प्रदश मरकार को लिखे गये पत्रों मे इस बारे मे गभीर पूवनिमान प्रकट कया धा कि उस 
दिन क्‍या कुछ घटित हो सकता है। उन्होने इस बात की भी चेतावनी दी थी कि केद्ध 
अपने का कार्यवाही करने का अधिकार है, खासतौर पर उसे अपनी पहल पर सुरक्षा बलों 
को भेजने का अधिकार है, और उन्होंने एकाधबार गह घोषणा भी की थी कि केन्र ने इस 
सबंध म आपातकालीन योजनाये तैयार कर रखी है। लेकिन इस संदर्भ म की केद्र को 
पहले से ही पता था कि बड़ी सख्या में एकत्र कार सेवको द्वारा कुछ भी कार्यवाही को 
जा सकती थी, यह प्रश्न उठता है कि इसके बावजूद केद्ध द्वारा त्वरित कार्यवाही क्‍यों नही 
का गयी. जसा कि इस सदर्भ मे सग्कारिया आयोग की भी सिफारिश है कि जब “वाह 
आक्रमण या आन्तरिक गड्बडी” से किसी राज्य का काम-काज ठप हो जाय ओर उसके 
परिणाम स्वरूप राज्य के स्वेधानिक तत्र के भग होने की सभावना उत्पन हो जाय हो 
स्थिति का नियत्रित करने के लिये अपने सविधान प्रदत्त उत्तरदायित्रा को पूरा करने के 
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लिये अनुच्छेद 355 के अधीन केद्ध द्वारा अपने पास उपलब्ध सभी वकल्पिक उपाया वा 
प्रयाग क्या जाना चाहिए। 

लेकिन पूर्व की सुचनाओं के बावजूद केन्द्र द्वारा एतिह्लयती फ़दम क्‍यों नहीं 
उठाये गये इसको स्पष्ट करते हुये प्रधानमत्री श्री नरसिह राव न अपन बयान में कहा कि 
कद्ध सविधान से बधा हुआ था आर सविधान केद्ध को केवल इरशा आशका के आधार 
पर कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देता है कि वह (राज्य सरकार) अपना कर्तव्य पालन 
नहीं करेगी। लेक्नि बाद मे उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य तीन भाजपा शासित राज्यों मं 
राष्ट्रति शासन लागू करने की कार्यवाही उनके इसी बयान को उलट देती है वहाँ के तथ्य 
वह सिद्ध करते ह कि उन राज्यों में कानून आर व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब नहीं 


शी कि वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत उदघोषणा करनी पड़े। 


6 दिसम्बर की घटना 

अयोध्या की 6 दिसम्बर, 992 को उत्तेजित कारसेवको की भारी भीड़ ने 430 वर्ष 
पुरानी विवादित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और कुछ ही घण्टोंके भीतर केद्ध ने भारतीय जनता 
पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया इसके साथ ही राज्य विधान सभा 
भंग कर तत्काल राष्ट्रपति शासन की उद्ययोषणा जारी कर दी गयी /" 

मस्जिद के ढॉचे के गिरने के तुरत बाद ही कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल 
क्रो साप दिया क्‍योंकि सर्वाच्च न्यायालय और केद्ध को बार-बार दिये गये आश्वासनो के बाद 
भी वे टाँचे को ध्वस्त होने से नहीं बचा सके थे । हालाँकि 27 नवम्बर को सर्वाच्च न्यायालय 
मे उनर प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि 6 दिसम्बर को केवल प्रतिकात्मक कारसेवा 
ही हागी। अदालती आदेशा का उल्लेमन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अदालत को दिये 
गय इस आश्वासन के बावजूद 6 दिसम्बर की शाम 450 बने ढाँचा ध्वस्त किया जा चुका था 


आर ७-5 पर कल्याण सिह ने अपना त्याग पत्र दे दिया। 
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इस सवध म ध्यान देने योग्य बात हे वो ये ह कि तयक्ति खफ्या एजसिया न 
अपनी पोर्ट म इस बात की जानकारी दे दी थी कि आरएसएस टाँच को गिराने का इरादा 
“ता ह आर कल्याण सितल को बखास्त क्या जाना चाहिये। सुप्रीम कोट ने भी केन्ध को इस 
बात की छूट दे दी था कि सरकार स्थिति की समीक्षा वर ऐसी कायवाही करने को स्वतन््र हं 
ज्ञा उचित आर स्विधान के दायरे मे हो लेकिन इतना होने पर भी सविधान लोकतत्र ओर राज्य 
ही सुरक्षा का दायित्व जो केद्र को सविधान द्वारा सापा गया ह॑ नहीं पूरा किया गया। 

ज॑सा की पूर्व मे भी कटा गया है। राज्य में सवंधानिक तत्र विफल होने की सभावना 
उत्पन्न होने पर भी राज्य सरकार भग कर टी जानी चाहिये जसा कि इस मामले में था जबकि 
त्मिम्बर 5 तक त्जारों की सख्या मे कार सेवक अयोध्या म एकत्रित हा गय थे आर उनके 
नताआ द्वारा लगातार जनता को उत्तेजित करने वाले बयान दिये जा रहे थे। भाजपा के अध्यक्ष 
श्री आडवानी ने एक बडी भीड को सम्बोधित करते हुये कहा था कि कार सवा ईटो आर फावड़ो 


म की जायेगी। इसी प्रकार भाजपा के अन्य नेताओ द्वारा भी उकसाने वाले बयान दिये जाते 
रद्। हे 

इस सबंध मे यही प्रश्न उठता है कि कही तो अनुच्छेद 350 जागू करने में अत्यधिक 
अति की जाती है जबकि कभी-कभी अत्यावश्यक मामलों में भी अनदखी की जाती है। ऐसी 
है| स्थिति उत्तर प्रदेश में पुन उत्पल हुयी जबकि 3 सितम्बर, 994 या सत्तारूढ़ गठबन्धन 
सपा-बासपा ने प्रदेश व्यापी बद का आहवान किया। ऐसा उन्होने आरक्षण विरोधियों के आदोलन 
के चलते किया। इतिहास मे यह पहला अवसर था जबकि किसी सत्तारूढ सरवार ने इतने बड़े 
पमाने पर बद का अयोजन किया था। जैसी की आशा थी बद के दारान प्रशासनिक तत्र का 
इस्तमाल कया गया आर फलस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर म दोनो गुटों में संघर्ष 
का स्थिति उत्पल हो गयी। मुख्य न्यायाधीश के में भी मारपीट हुयी जिसको रोकने में पुलिस 
बा तरह विफल ही। मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल रक्षा मत्रालय को फान कर सेना बुला लो 
जिसने न्वग्ति कार्यवाही काते हुये बडी दुर्घटना को टाल दिया-। लेकिन कद्भ ने सभावित खतरे 
का देखत हये भी एतिहायती कदम यहीं उठाये जबकि ऐसा किया जाना संविधान के अनुसार 


हा हाता। क्याक्कि अनुच्छेद 446 के अधीन भारत और उसके भाग की सुरक्षा सघ की जिम्मेदारी 
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₹ ' क्याकि प्रत्यक राज्य भारत का एक हिस्सा ह। इसलिये उपबध म यर बात अर्न्तनिहित ह 
जोकि अनुच्छेद 355 म प्रतिपादित की गयी है। प्रत्येक राज्य का आतरिक गड़बड़ी से रक्षा केद् 
का कर्तव्य होगा।' 

इस मामले में केन्द्र पर इस बात का आरोप लगाया जा सकता है कि सविधान द्वारा 
सुपर्द कर्तव्यों क्र उचित प्रकार से पालन नहीं किया आर बाद मे जबकि एकत्रित भीड 356 की 
उदपरायणा करना कदापि उचित नहीं था। इस कार्यवाही के लिये व्यक्तिगत रूप से किसी का 
टापी ठहराना कदापि उचित नहीं था। इस घटना बी आज के उत्तर प्रदेश की घटना से तुलना 
कर ह कि केद्ध ने पक्षपात पूर्ण व राजनीतिक विद्वेष भगी कार्यवाही का थी। 

मस्जिद गिराये जाने के बाद जेसी की आशका व्यक्त की गया सर्वत्र थी। घार्मिक 
प्रणा का वातावरण छा गया। हजारों की सख्या मे समूचे देश म हत्याय हुयी मानवीय सवदेनाओं 
क सुन पडने से मूल्यों मे गिराकर आ गयी (2 

भाजपा शासित अन्य राज्यों की सरकारा की बर्खास्तगी की माँग जार पक्रड़न लगी। 

यह माँग उस समय ओर तीव्र हो गयी जबकि अयोध्या कॉड के बाद जिन पाँच साम्प्रदायिक 
संगठनों पर रोक लगायी गयी थी उनमें से तीन किसी ना किसी प्रकार से भाजपा से सबंध 
रखत थे वे थे-राष्ट्रीय स्वय सेवक सर, विश्व हिन्दू परिषद आर बजरग दल। थे सभी हिन्दू 
मगठन थे ।"५ 

दो मुस्लिम सगठनों पर भी पावदी लगायी गयी थी, जिसका मकसद था सविधान 
क धर्मनिरपेश्न स्वरूप की रक्षा करना और चूँकि भाजपा शासित राजस्थान, मध्य प्रदेश और 
हिमाचल प्रदेश की सरकार के सदस्य चूँकि इन प्रतिबधित सगठनों के कार्यकर्ता रह चुके थे अत 
यह आशका व्याप्त की गयी थी, कि वे इन सगठनो पर लगे प्रतिबन्धी का पालन पहीं करेंगे । 
ट्मा इलील के आधा' पर इन तीन राज्या वी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। यह कार्यवाही 
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प्रधानमत्री द्वाग उपरोक्त आधार पर वर्खास्तगी ना करन के आश्वासन के बाल की गयी थी। 
वास्तव में भानपा शासित सरकारों का यर्खास्तगी ना केवल अनुचित थी वरन्‌ एक बहुत बड़ी 
ग़जनीतिक हा थी ये मामला भी 4977 व 980 के मामले की पुनरावृति मात्र ही था। इस 
अनुच्छठ के दुरुपयोग के श्री गणेश का सेहरा काग्रेस पार्टी के सिर पर नहीं बाधा जा सकता। 
इसकी शुरूआत तो विपक्ष ने ही की थी। 

992 म पुन धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के नष्ट होने का महरा लते हुये भाजपा 
सरकारा को पदच्युत कर दिया गया। इस प्रकार 977 में जिस प्रकार सर्वाच्च न्यायालय के 
निर्णण का सहारा लेकर गलत परम्परा वी शुरूआत की गयी थी वहीं गलती काग्रेस द्वारा 
समय-समय पर दोहराई गयी अर्थात विपक्ष ने यदि एक बार देश के सप्रीय स्वरूप पर प्रहार 
का प्रयल क्या तो काग्रेस ने बार-बार ऐसा किया है । 

संविधान सभा में बहस के दोरान ही डॉ0 कामथ ने चिन्ता व्यक्त की थी कि इस 
धाग स राज्या के अधिकार खत्म हो जायगे।। उनकी चिन्ता वास्तव म आज के समय में पूरी 

तह सही थी। जिस प्रकार गलत आधारों पर इस अनुच्छेद का प्रयोग एसी सरकारों के विरुद्ध 

क्या जा रहा ह जो हमारे सघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है। राज्या मे शाति व व्यवस्था बनाये 
रखने का दायित्व राज्या का विषय होना चाहिये जिन आधारों पर इन तीनो राज्यों में राष्ट्रपति 
शासन लागू किया गया था उसमे प्रमुख थी सबधित मुख्यमद्री और मत्रिमण्डल के सदस्य चूँकि 
आरएस यस से सम्बन्ध रखते थे अत उनके द्वारा केद्ध द्वारा दिये गये निर्दश का उचित रूप से 
पालन नहीं क्या जायेगा जो की प्रतिबंधित सगठनो के विरुद्ध लगाये गये थे जबकि यह बात 
पृणन गलत थी। यह सही था कि राज्य सरकार के सबंध प्रतिबधित सगठन से थे ओर कार 
मवका को अयोध्या जाने के लिये प्रोत्साहित भी किया गया था। लेक्नि आक्ड यही दशते है 
कि हिन्दू सगठना पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद से इन राज्यों ने देश के अन्य राज्या की 
ताह अनीत मे सगठन के सदस्य रहे लागो की गिरफ्तारी आदि शुरू कर दी थीं (“ 

आर दूसरा आरोप जो की राज्य मे हिसा आदि के विषय मे लगाया जा रहा 


था ता सबसे अछिफ हिसा गुजरात, महाराष्ट्र ओर असम में हुवी थी। साप्रदायिक दृष्टि से 
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सवत्नशील राज्य युजञात में 246 व्यक्ति मारे गये थे। राज्य म पुलिस की भूमिका भी 
सटिग्ध रही थी साथ ही प्रशासन भी कारगर कार्यवाही करे म असफल रहा था। 

महागष्ट में भी प्रारभिक झड़पो ने साप्रदायिक टिसा का रूप ले लिया था। अचानक 
भड़की हिसा को रोकने म करीब तीन था लोग पुलिस कार्यवाही का शिकार हुय थ। राज्य में 
यह स्थिति करीब घटना के हफ्ते भर बाद तक बनी रही।। 

इसी प्रकार असम म इस बात का असर इतना गहरा था माना घटना आस पास ही 
प्रर ह। बग्लादेशी अप्रवासियों के दगा मे शामिल हो जाने से स्थिति कार्फी खराब हो गयी 
थी। राज्य म॑ सक्डों लोगो की जाने गयी थी। 

इसी प्रकार देश के अन्य ऱज्यों मे जहाँ गेर भाजपा सरमार सत्तारूढ़ थी घटना 

क्रम के दारान हिसा की वारदातों मे तेयी से वृद्धि हुयी। 

इस राज्यों के मुकावले मे भाजपा शासित राज्यों मे स्थिति काफी नियत्रण में थी जो 
का आशा क विपरीत था। 

उत्तर प्रदेश में 20 व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार था लम्मि स्थिति निय्रत्रण 

मे धी। कानपुर, वाराणासी आदि शहरा की छोड़कर अन्य स्थानों पर वातावरण शात बना हुआ 
था। इसी प्रकार राजस्थान में भी हिंसा वी वारदात काफी हुयी थी। पुलिस आर प्रशासन वी 
सर्वकता की वजह से हालात पर काबू पा लिया गया था। हिंसा का वार्दाता में 48 लोगा के 
पार जाने की बात सरकारी तौर पर कही गयी थी।* 

लेक्नि मध्य प्रदेश के कुछ शहरो मे विशेषकर राजधानी भोपाल म पुलिस व प्रशासन 
की निष्कृयता से स्थिति नियत्रण से बाहर हो गयी थी। हालात पर कायू पाने के लिये मुख्यमत्री 
श्री पटवा ने त्वरित कार्यावाही नहीं की ' लेकिन फिर भी इन सभी प्रदेशा म हालात देश के 
अन्य भागा की तरह थे) । 

हिमाचल प्रदेश भाजपा शासित ऐसा राज्य था जहाँ इस वारदात के बाद भी शाति 
बना :ही। इस सबंध में केद्धीय योजना मत्री श्री सुखराम का !3 दिसम्बर को शिमला में दिया 
गया बयान ध्यान देने योग्य ह कि हिमाचल में कानून ओर व्यवस्था की स्थिति सतोषजनक है । 
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हिमाचल सरकार को तब तक वर्खास्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपने सविधानक दायित्वा 
वा पालन करती रहेंगी। मध्य प्रदेश के मामले में राज्यपाल श्री बुवर महमूद अली खाँ द्वाशा 
राष्ट्रपति को तीन रिपोर्ट ऐपित की गयी थी अपनी पहली रिपोर्ट जोकि 8 दिसम्बर को भेजी गयी 
थी।/ जो की अयोध्या काड के बाद राजधानी भोपाल मे दगे भडकने के दूसरे दिन राष्ट्रपति को 
थञ्ञ दिया गया था। जिसमे राष्ट्रपति शासन की अनुशसा की गयी थी। इस रिपोर्ट मे उन्हान 
विभिन्न शहरा म कष्य ओर मातो का हवाला दिया था। राज्यपाल इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 
उज्य सरकार द्वाग कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार के किये पयाप्त कदम नहीं उठाया जा 
रहा था। 

अपने पहली रिपोर्ट मे राज्यपाल ने राष्ट्रपति का ध्यान इस तथ्य की ओर भी ध्यान 
आक़ुष्ट कराया था जिसम मुख्यमत्री श्री पटवा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी वी आलोचना 
की गयी गई। इन सभी तथ्यों को देखने हुये, उन्होंने राष्ट्रपति से तुग्त कार्यवाहा करने की माँग 
क्री थी ८ 

गज्यणल द्वारा दूसरी रिपोर्ट जो की 8 दिसम्बर को प्रेषित की गयी, म॑ पूरे राज्य 
म व्यापक स्तर पर फैली हिसा का उल्लेख किया गया था। जिससे नागारिकों की जीवन और 
सम्पति की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था 2 

राष्ट्रपति को दिसम्बर 3 को प्रेषित अपने अतिम पत्र में राज्यपाल ने स्थिति को 
भयावहता का उल्लेख क्या था। इस पत्र के साथ ही दो पत्र ओर सलग्न किया था उसमें से 
एक था भेल के कार्यकारी निदेशक सुर्दशन कुमार हाडा का, दूसरा पत्र मध्य प्रदश मानवाधिकार 
आयोग के चेयनमंन सलीउल्लाह खाँ का था हाड़ा ने अपने पत्र में 22 वर्षा के इतिहास में पहली 
व्रार भी पयत्र के बद होने और प्रतिदिन डेढ़ करोड़ रुपये की क्षति वा भी उल्लेख किया था 
राच्यपाल न अपने पत्र में हिन्दू सगठना पर प्रतिबंध लगाये जाने की श्री पटवा द्वारा गलत कह 
जान की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। रज्यपाल ने प्रतिवधात्मक कानूना का पालन किये जे 
की क्षमता के बारे में भी सदेह व्यक्त किया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में अत में यही 
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गष्टपति शासन की उद्घोषणा में आर अधिक विलम्ब नहीं क्या जाना चाहिय। इस रिपोर्ट के 
आधार पर अन्य दोनों राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह इगित क्या था कि मुख्यमत्री ने स्वय 
स्वीकार क्या ह कि वे आरएस एम के सदस्य हे। आर एक विधायमः न सार्वजनिक तार पर 
स्वीकार क्या था कि उसो विवदित स्थल के गिराये जाने में भाग लिया था। राज्यपाल का 
विचार था कि राज्य वी जनता यह सोचती ह कि मुख्यमत्री जो स्वय प्रतिवधित संगठन से जुड़े 
7 अत वो केद्रीय सरकारों के निदेशी का पालन नही करेगे। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट म॑ इस 
ओर ध्यान दिलाया था कि राज्य का प्रशासन सविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अत 
उनके पास राष्ट्रपति शासन के लागू करने की सिफारिश करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प 
शप नहीं ह।। 

इसी प्रकार राजस्थान के राज्यपाल डॉ चेन रेड्डी ने अपना रिपोर्ट म इस बात का 
उल्लेख क्या था कि मुख्यमत्री भी भरा सिह शेरवावत सरकार के एक़ मत्री ने अयोध्या मे का 
सवा में भाग लिया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात उल्लेख क्या था कि साम्रदायिक 
सगठनों पर कारगर रोक नहीं लगायी गयी थी। उन्होने राज्य मे कानून व व्यवस्था को खराब 
स्थिति पर भी अपनी ध्यान आकृष्ट कराया था तथा राज्य में अल्पसख्य मे के हिता को नुकसान 
पहुँचा रहा ह। रिपोर्ट मे वर्तमान हालात म प्रशासन द्वारा प्रभावशाली टग से निपटने म॑ असमर्थ 
बताया था। अतएब राज्यपाल का विचार था कि वर्तमान विधान सभा भग कर राष्ट्रपति शासन 
लागू कर दिया जाना चाहिये । ह 

यह निष्कर्ष निकालने के लिये राज्यपाले ने तीन कारण दिय थे कि राज्य का शासन 
सविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता क्योंकि पहला मुख्यमत्री सहित भाजपा नेताओ ने 
कार सेव को समारोह पूर्वक विदायी दी, दूसरा - कुछ विधयाकों ने तो स्वय स्वीकार किया 
तर कि उन्होने मस्थिद गिराने में हिस्सा लिया था। तीसरा -कारण रिपोर्ट मे बह आशका भी 
व्यक्त की गयी थी कि प्रतिवधित सगठन का एक सदस्य रह चुकने के कारण मुख्यमंत्री आरएसएस. 
प्र पावदा ईमानदारा से लागू नहीं करेगे। 
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वास्तव में ये तीनो ही कारण गलत थे जसा कि मध्य प्रदश उच्च न्यायालय म 
अपने निर्णय म कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट मत्रि पूर्ण गलत तथ्यों पर आधारित थी जबकि 
गज्य को स्थिति इसके विपरीत थी। 

पहला काग्ण जो कार सेवकों के प्रोत्साहन का आरोप लगाया गया था तो यदि 
ट्मम सच्चाई तो यह सब 6 दिसम्बर के पूर्व ही हुआ था तो यह कायवाही बंध थी क्योंकि 
सग्रीम कोर्ट ने ही इसको अनुमति दी थी। 

आर यदि प्रदेश के किसी विधायक ने कथित कार्यवाही म हिस्सा लिया था तो 
इसस यह कहा होता है कि पूरा मत्रिमण्डल इस प्रकार की कार्यवाही मे शामिल था। वास्तव मे 
कसी एक विधायक आर मत्रा के कृत्य के आधार पर परे मत्रि मण्डल को दोषी ठहराना कहोँ 
तक उचित हो सकता हं2 

तीसरा कारण रा भी तक को कसांटी पर खरा नहीं उतर जिसम यह कहा गया 
था कि आरएसएस आदि सगठनो के सदस्य होने के कारण मुख्यमत्री गन्र सरकार द्वाग लगायी 
गयी पावदी लागू नहीं करेगे। यह गलत तथ्यो पर आधारित थी क्‍याकि इसक विपरीत था। 
क्याकि इन सभी राज्यों में प्रतिबधित सगठनों की गतिविधिया पर रोक लगा दिया गया था साथ 
ही सभी में सदस्यों की गिरफ्तारी भी को जा रही थी। 


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय 
मध्य प्रदेश में केद्र के इस फैसले के विरुद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री श्री सुन्दर 
लाल पटवा ने उच्च न्यायालय मे एक याचिका दण्गर की जिसमें केन्द्र की कथित कार्यवाही को 
चुनाती दी गयी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले 
म॑ राष्ट्रति शासन के आदेश को निरस्त कर दिया था लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले के 
क्यान्वयन पर दो सप्ताह की रोक लगा दी थी ताकि केद्ध सरकार गर्वाच्च न्यायालय मे अपील 
परे सके ।- 
यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्याणधीश एसकेज्ञा न्याममूर्ति अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति 
डी एम धर्माधिकारी का एक विशेष पीठ द्वारा 2/3 के बहुमत द्वारा दिय गये आने निर्णय द्वारा 
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत करने पटवा सरकार को भग कर राष्ट्रपति शास्तन लागू करने 
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का अवध ठहराते हुये तत्सम्बन्धी जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था। इस सबंध म॑ 
व्यायधीशा द्वारा न्‍्यायसम्मत तर्क प्रस्तुत क्ये गये थे।: 

न्यायधीशों के विचार मे राष्ट्रपति की अधिसूचना वस्तुपरक तथ्या पर आधारित नहीं 
थी। इसके लिये जो कारण बताये गये थे वो सविधान के अनुच्छेद 356 के असाधारण प्रावधानों 
का लागू करने के लिये अपर्याप्त थे। अत सम्बन्धित अधिसूचना और उसके साथ विधान सभा 
भ्रग करने की कार्यवाही स्वत ही निरस्त हो जाती है।” 

न्यायाधीशो के विचार में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारों 
का प्रयोग करने की स्थिति उस समय प्रदेश मे नहीं थी ओर ना ही विधान सभा भग करने का 
काई ओचित्य ही था क्योकि अयोध्या की घटनाओ के बाद भोपाल तथा दो अन्य शहरो मे 
विगडी कानून व व्यवस्था की स्थिति पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा केन्र को भेजी गयी अपनी 
रिपोर्ट मे एसी बात नहीं कही गयी थी कि जो राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करने का पर्याप्त 
कारण बनता। राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य स्रोत से इस बात की पुष्टि नही होती थी 
कि राज्य मे सविधात के अनूरूप शासन नही चलाया जा सकता था आर राज्य मे सबैधानिक 
व्यवस्था विफ्ल हो गयी थी। न्यायालय का विचार था कि अनुच्छेद 356 के अर्न्तगत राष्ट्रपति 
का सृष्टि के आधार पर जो घोषणा जारी की जाती है वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने 
सवधी जो निर्णय लिय, जाता है वह वास्तव मे मत्रिमण्डल द्वारा लिया जाता ह। अत राष्ट्रपति 
की सतुष्टि को न्यायालय के विचार का विषय बनाया जा सकता है। और जिन आधारों पर 
राष्ट्रपति ने राज्य विधान सभा के भगकर राष्ट्रपति शसन लगाये जाने सबधी उद्घोषणा जारी की 
थी वेसी परिस्थितिया वहा नहीं थी। 

न्यायधीशो को विचार था कि विवादित ढॉँचे के गिशये जाने के बाद से ना केवल 
मध्य प्रदश म अपितु गुजरात, महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यो भी हिंसक वारदाते हुयी थी लेकिन 


४5. २8 क्यताओं न 
क्वल भाजपा शासित राज्य सरकारों के विरुद्ध ही कार्यवाही को गयी। 
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वेनद्र सरकार द्वारा हिन्दू सगठन राष्ट्रीय स्‍्व्य सेवक संघ पर लगाये गये प्रतिबन्ध 
के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने से भी राज्य सग्कार ने इनकार नहीं किया था जिसके 
आधार पर अनु 356 के तहत यह स्वीकार किया जाता कि राज्य सरका देद्र के निर्देशों का 
पालन नहीं कर रही है ना ही राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट म ऐसा कोई उल्लेख किया था।“ 

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो को निर्णय कही गयी थी कि अवध आदेश ससद के 
द्रागा अनुशोषित किये जाने के पश्चात थेध नहीं हो जाता, क्याकि अनुमादय के पूर्व दा माह तक 
एसा अवध आदेश पुर्वतन में रहता हं। दो माह पश्चात भी ससद अनुमादन कर्त समय राष्ट्रपति 
मी सतुष्टि की जाच नहीं करती है। ससद केवल अपने अनुमोदन द्वारा उतपोषणा की अवधि का 
व्रटा दता 6 ।इस प्रकार न्यायालय ने ससद की सर्वोच्चता को भी चुनाती देने जा प्रयास क्या 
जा की टभाग्पपूर्ण हे। सवोच्च न्यायालय ने भी हाल ही म दिय गय अपन निर्णय द्वारा यह 
विधारित कया ह कि यदि विधान सभा भग करने की कार्यवाही अवध पायी गयी तो न्यायालय 
भग विधान सभा को पुनर्जीवित भी कर सकता है। यह निर्णय उस समय भी दिया जा सकता 
था, जबकि उसे ससद द्वारा मजूर कर दिया गया हो। न्यायालय ने अपने बहुमत से दिये गये 
निर्णय द्वारा तीन राज्यों- 

नागालैंण्ड (988) कर्नाटक (989 और मेघालय (99]) म जहा राष्ट्रपति शासन 
सवधी उदघोषणा तथा राज्य सरव्मरो की पदच्युति को असवंधानिक घोषित क्या। 

जिन्हे मसद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था यद्चनपि न्यायालय न कहा कि चूँकि 
इन तीन राज्यों के चुनाव कराये जा चुके है और नयी सरकारों का गठन हो चुका है अत पुरानी 
विधान सभाओं को पुनरूजीवित करना सभव नही है। 

यह पहला अवसर था जबकि किसी न्यायालय द्वाग राष्ट्रपति शासन की कार्यवाही 
का अवध घोषित कया गया था जब कि 977 के अपने महत्वपूर्ण फ्सले में न्यायालय ने 
रा्ट्रति की सतुष्टि को न्यायालय के विचार का विषय बनाने से इनकार कर टिया था लेक्नि 
न्यायालय का विचार था कि सबधित घोषणा पर इस आधार पर विचार शिया जा सकता था कि 
उतप्रापण केलिये पर्याप्त आधार मोजूद थे या नहीं। अर्थात जबलपुर पीट ने भी सर्वाच्च न्यायालय 
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ढ& फ्सले के विपरीत निणय नहीं दिया ह ना ही ऐसा कर स्वंधानिक भावना का ही उल्लघन 
क्या था। 

लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को उलटत हुये उच्च न्यायालय ने 
अपने निर्णय में दिसम्बर 992 को भाजपा की तीन राज्य सरकारो की वर्खास्तगी को वैध 
टहराया । उल्लेखनीय है कि केवल तीन राज्यो राजस्थान, मध्य प्रदेश आर हिमाचल प्रदेश सरकारों 
की वर्खास्तगी को चुनोती दी गयी थी उत्तर प्रदेश सरकार की वर्खास्तगी को भाजपा ने विरुद्धस्त 
उचित स्वीकार क्या था क्योंकि मुख्यमत्री ने स्वय ही त्याग पत्र दे दिया था। 

सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायमूर्ति श्री एस आर. पाडियन की अध्यक्षता में ना सदस्यीय 
सवधानिक पीठ ने अपने फेसले द्वारा स्वय न्यायालय द्वारा 977 म॑ दिये गये फंसले को उलट 
रिया जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 356 के तथा उससे सम्बद्ध व्यवस्था की समीक्षा नहीं 
की जा सकती जवाके उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत कहा कि सही घोषणा है या गलत यह 
टेखना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। साथ ही या गलत यह देखना न्यायालय 
$ अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आता हे। शाथ ही न्यायालय इस अनुच्छेद क अन्तर्गत दिये गये 
सष्रपति के अधिकारा की भी समीक्षा कर सकता है। 

न्यायालय ने अपने फेसले द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही राज्य 
विधान सभा को भग करने के राष्ट्रपति के अधिकार को भी सीमित कर दिया है। फेसले के 
बाद राष्ट्रपति कसी राज्य विधान सभा को भग करने की कार्यवाही भी कर सकता है जबकि उस 
राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की उसी अधिसूचना की तुष्टि 
ससद से ना हो जाये, ओर यदि किसी मामले मे ससद इस नतीजे पर पहुंचता है कि आदेश 
अवध था तो वह यथा स्थिति बहाल कर सकती है। 

भाजपा सरकारों की वर्खास्तगी के कदम को उचित ठहरते हुये न्यायालय ने कहा कि धर्म 
निरपेक्षता भारतीय सर्विधान का आधार भूत तत्व है। और यदि कोई राज्य सरकार धर्म निरपेक्षता को चोट 
पहुँचाने वाला कोई क्टम उठाता है तो इससे ऐसे हालात पैदा हो सकते है जिससे कानून व व्यवस्था के 
अनुसार शासन चलाना सम्भय ना हो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकाों की बर्खास्तगी उचित है । 

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो को निर्णय कही गयी थी कि अवैध आदेश ससद 


के द्वारा अनुशोपषित कये जाने के पश्चात वैध नहीं हो जाता, क्याकि अनुमोदन के पूर्व 
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दो माह तक ऐसा अवेध आदेश ग्रवर्नन म रहता है। दो माह पश्चात भी ससद अनुमोदन 
फरते समय राष्ट्रपति की सतुष्टि कौ जाच नहीं करती हे। ससद केवल अपने अनुमोदन द्वारा 
उदघोषणा की अवधि को बढा देता है। “इस प्रकार न्यायालय ने ससद की सर्वाच्चता को 
भी चुनाती देने का प्रयास किया गया जो का दुर्भाग्यपूर्ण हे। सवाज्व न्यायालय ने भी 
हल ही म दिये गये अपने निर्णय द्वाग यह निर्धारित क्या हे कि यदि विधान सभा भग 
करन की कार्यवाही अवेध पायी गयी तो न्यायालय भग विधान सभा का पुनर्जीवित भी 
कर सकता हं। यह निर्णय उस समय भी दिया जा सकता था, जबकि उसे ससद द्वारा 
मजूर कर दिया गया हो। न्यायालय ने अपने बहुमत से दिये गये निर्णय द्वारा तीन 
राज्यों -नागालण्ड (988) कर्नाटक (989 और मेघालय (99]) म जहाँ राष्ट्रपति शासन 
मबधी उदघोषणा तथा राज्य सरकारों की पदच्युति को असवंधानिक घोषित क्या ।जिन्हें ससद 
द्राग अनुमोदित किया जा चुका था यद्यपि न्यायालय ने कहा कि चूँकि इन तीन राज्यों के 
चुनाव कराये जा चुके है आर नयीं सरकारों का गठन हो चुका ह अत पुरानी विधान 
सभाओ को पुनरूजीवित करना सभव नहीं है। 

यह पहला अवसर था जबकि किसी न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति शासन की कार्यवाही 
को अवध घोषित किया गया था जब कि 977 के अपने महत्वपूर्ण: फेसले में न्यायालय 
ने राष्ट्रति की सतुष्टि को न्यायालय के विचार का विषय बनाने से इनकार कर दिया था 
लेकिन न्यायालय का विचार था कि सवधित घोषणा पर इस आधार पर विचार किया जा 
सकता था कि उदघोषण के लिये पर्याप्त आधार माजूद थे या नहीं। अर्थात जबलपुर पीठ 
न भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत निर्णय नहीं दिया हैं ना ही ऐसा कर 
सवधानिक भावना का ही उल्लघन किया था। 

अनुच्छेद 356 पर उपर्युक्त मामलो के अतिरिक्त भिन-भिन्‍न उच्च न्यायालयों में 
भी अनेक वाद उपस्थित हुये है। केके. अबू बनाम भारत सरकार के मामले में अनुच्छेद 356 
का कार्यवाही को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। केरल में मार्च %5 के चुनावों मं 
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कसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर केरल म॑ 
अनुच्छेद 3556 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उच्च न्यायालय ने इस सबंध मे निर्णय दिया 
कि विना विधान सभा की बंठक बुलाये हुये भी विधान सभा को भग क्या जा सकता हे आर 
टस कार्यवाही को बदनियति की कार्यवाही नहीं मानी जा सकती। 

राव वीरेनद्र सिह बनाम भारत सरकार के मामले म भी यह निर्णय दिया गया 
था कि राज्यपाल द्वारा अ्रस्तुत क्ये गये श्रतिवेदद को किसी अदालत म चुनाती नहीं दी 
ज्ञा सकती ओर राष्ट्रपति के कार्यो की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सबती। न्यायपालिका को 
गष्टपति की 'सतुष्टि' या समाधान पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।“ 

ज्योति बसु बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले मे कलकत्ता उच्च न्यायालय 
न यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 की घोषणा करने म मत्रिपरिषद के परामर्श 
क्॒ अनुसार कार्य विया अथवा नहीं, इसके जाँच का अधिकार न्यायालय का नहीं है। 

इस सबंध में विजयानन्द पटनायक तथा अन्य बनाम भारत संघ, का मामला 
भी महत्वपूर्ण है। जिसमे यद्यपि न्यायालय ने अनुच्छेद 356 मे हस्तक्षेप करने से यह कहते 
हुय इनकार किया था कि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।* 

लेक्नि जबलपुर हाईकोर्ट द्वार दिये गये फैसले को उलटते हुये उच्चतम न्यायालय 
न अपने निर्णय में दिसम्बर 992 को भाजपा की तीन राज्य सरकाग वी बखंस्तिगी को 
वध ठहराया। उल्लेखनीय हैं कि केवल तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल 
प्रदेश सरकारों की बर्खास्तगी को चुनोती दी गयी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को बखंस्तिगी 
को भाजपा ने उचित स्वीकार किया था, क्योकि मुख्यमत्री ने स्वय ही ल्याग पत्र दे दिया 


5 
धा। 
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राव जीरद्र सिंह बगाम भारत सघ-एुआई भर 968, पंजाब पृष्ठ-4+। 
ज्याति बसु बनाम भारद संघ, एआई आर कलकत्ता, पृष्ठ ॥22 

4 विजयानन्द पटनायक बनाम भारत सघ ए. आईआएर, उड़ीसा, 993 

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिसम्बर 7, 992 (लखनऊ) 


॥- 


ज्जीनें 


>अँ है 


वि किमिफ न टिक रकम क..... लिनद निमिनीनिनिविनिशि शनि निकल 

सर्वाच्च न्यायालय के नौ न्यायमूर्ति श्री एसआर पाडियन की अध्यक्षता मे नो 
सदस्यीय सवधानिक पीठ न अपने फसले द्वाग स्वय न्यायालय द्वारा 977 में दिये गये 
फ्सले को उलट दिया, जिसमे कहा गया था कि अनुच्छेद 356 के तथा उससे सम्बद्ध 
व्यवस्था वी समीक्षा नहीं की जा सकती, जबकि उच्च न्यायालय ने इमके विपरीत वहा कि 
सहाय घापणा हं या गलत यह देखना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क अन्तर्गत आता है। 
साथ ही न्यायालय इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दिये गये राष्ट्रपति के अधिकारा की भी समीक्षा 
कर सकता हे। 

न्यायालय ने अपने फंसले द्वारा राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा के साथ ही राज्य 
विधान सभा का भग करने के राष्ट्रपति के अधिकार को भी सीमित कर दिया हे। फसले 
के बाद राष्ट्रपति किसी राज्य विधान सभा को भग करने की कायवाही भा कर सकता है 
जबकि उस ऱज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की उसकी 
अधिसूचना की तुष्टि ससद से ना हो जाये, और यदि किसी मामले में ससद इस नतीजे 
पर पहुँचता ह कि आदेश अवैध था तो वह यथास्थिति बहाल कर सकती है।” 

भाजपा सरकागे की बर्खास्तगी के कदम को उचित ठहरते हुये न्यायालय ने कहा 
कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय सविधान का आधार भूत तत्व है और यदि कोई राज्य सरकार धर्म 
निग्पेक्षा को चोट पहुँचाने वाला कोई कदम उठाता हैँ तो इससे एसे हालात पंदा हो सकते है 
जिससे कानून व व्यवस्था के अनुसार शासन चलाना सम्भव ना हो ऐसी परिस्थितियों में राज्य 
सरकारो की बर्खास्तगी उचित है।” 

न्यायालय के विचार मे यदि किसी सत्तारूढ़ दल ने धर्म को राजनीति मे इस्तेमाल 
क्या ह तो वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह निष्कष॑ निकालने को स्वतन्र है कि उस राज्य 
में राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है। 

अपने पूर्व मे दिये गये फेसले को बदलते हुए न्यायालय न एवं अन्य महत्वपूर्ण 
फ्सला यह दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की सतुष्टि का आधार न्यायिक परिधि 
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मे आता ह, जबकि पूर्व में इससे इनकार किया था। अनुच्छेद 742) के प्रावधाना के 
बवियूद अदालत को दस्तावेज मेगा सकती है, जिनके आधार पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी 
क्या हा। न्यायालय ने यह भी सरुष्ट किया कि वो ऐसे दस्तावज मंगाने को भी स्वतन्त 
है जिनके आधार पर केद्धिय मत्रिमण्डल ने राष्ट्रपति से संबंधित आदेश जारी करे की 
सिफारिश की थी। सर्वोच्च न्यायालय का विचार है कि अनुच्छेद १56 के तहत राष्ट्रपति 
का अधिकार सशर्त हं असीम नहीं। 

अदालत ने अपने फेसले मे यह भी स्पष्ट क्या कि राष्ट्रपति को अपने अधिकारा 
का उपयोग स्वतन्त्र तथा निषपक्ष रूप से लोकतत्र के हित म फरना हाता किसी राजनीतिक 
दल का भारी बहुमत से केन्द्र मे सत्तारूढ़ होने से किसी विपती हल को दल को राज्य 
सग्कार को बर्खास्त करने का कोई वंध कारण नहीं बनता। 

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त फेसले से निश्चित ही आये दिन क्र द्वारा अनुच्छेद 
356 दे; दुरुपयोग पर रोक लगेगी क्योकि न्यायालय के 977 के फ्सले के बाद यह सिद्धान्त 
सा बन गया था कि राष्ट्रपति की सृष्टि न्यायालय के विषय क्षेत्र से बाहर है, से पूर्व उन मामला 
का जानना आवश्यक ह जहाँ की राज्य सरकारों की बखस्तगी की कार्यवाही को न्यायालय ने 
अवध घोषित कर दिया था। लेकिन चूँकि न्यायालय का निर्णय याचिका दायर किये जाने के 
कापी समय बाद आया था अत न्यायालय के उक्त फैसले का क्रियास्वयन सभव नहीं था। 
क्याकि सवधित तीनो राज्यों मे नहीं चुगव कराये जा चुके थे जिसके परिणाम स्वरूप नयी विधान 
सभाये गठित की जा चुकी थी। अत न्णयालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि पूर्व 
की सरकारों की सरकारो का पुर्नजीवन सभव नह है क्योंकि राज्यों में लोकप्रिय सरकारें सत्तारूढ़ 


हा चुकी ह। 


कनांटक का मामला 
कर्नाटक में 2। अप्रल 989 को राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा की गयी थी 


जबकि राज्यपाल श्री पी वेकेटसुवेया ने केद्ध सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर 8 साह पुरानो 


वोम्बई सरकार के अल्पमत में आने की सूचना दी थी, साथ हो उल्होें अपनी रिपोर्ट में 
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यह भी कहा था कि राज्य में किसी अन्य दल की सरकार बनन का कोई सम्भावना नहीं 
हा 

ग़ज्यपाल द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पर मत्रिमण्डल द्वारा विचार करन के बाद राज्य 
विधान सभा भग कर राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा कर दी गयी थी, जयकि सत्यता यह थी कि 
उदपाषणा जारी करते समय सत्तारूढ जनता पार्टी बहुमत प्राप्त दल था आर मुख्य मत्री श्री बोम्बई 
न गज्यपाल से विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिये जाने का अनुरोध 
क्या था। लेक्नि इसके बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा कर दी गयी थी।* 

इससे पूर्व 30 अगस्त 988 को श्री एस आर. बोम्बई न पूर्व मुख्यमत्री श्री 
ह॒गइ के त्यागपत्र के बाद पद ग्रहण कया था। श्री हेगड़े को अपना इस्तीफा टेलीपान 
टप करने के आरोप के कारण देना पडा था। 

लेक्नि श्री बोम्बई द्वारा अपना पद ग्रहण करने के बुछ दिना बाद पार्टी म 
अमताप उभरने लगा था जबकि सितम्बर 988, में जनता विधायर हल के 39 सदस्या 

०7 तो जनता पार्टी बने रहे लेक्नि शेष 2 सदस्या ने (जिमम स्थीजार भी शामिल 

ध) प्रथक दल जनता दल का गठन क्या | 

इसके तुरत बाद ही जनता दल के एक विधायक श्री आर मोलकारी ने 
नज्यपाल को पत्र भेजकर सरकार से सर्मथन वापस लेने की सूचना दी। दूसरे दिन उन्होने 
राच्यपाल को 9 पत्र सापे, जिनमे से ।7 जनता दल विधायकों के वर एक-एक भाजपा व 
निदलीय विधायकों के थे। अपने हस्ताक्षर युक्त पत्रों मे उन विधायकां ने राज्य मत्रिमण्डल 
मे अपना समर्थन वापस लेने का उल्लेख किया था। 

ग़ज्यपाल श्री के सुबेय्या ने पत्रों पर किये गय विधायत्ा का हस्ताक्षर की 
पष्टि विधान मण्डल सचिव स करवायी थी। सचिव द्वारा उसकी सत्यता की पुष्टि किये 


ज्ञान के बाद राज्यपाल ने केचद्र को इस सबंध में अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमे यह कहा 


! एस आरबाम्बई बनाम भारत सघ एआई आर 994 एससी 2095 

पायनियर 3 नई, 994, (लखनऊ) 

राज्य मे विभिन्न दला की स्थिति निम्न प्रकर से थी-जनता दल . अग्मन्त और 65, जनता 
पद 27 निर्दवाय 8 कम्युनिस्ट णर्टी, 4, भाजपा 3 कम्युनिस्ट पार्टी (एम) 2 


। 


ज्ह्जै 


206 





गया था कि मुख्यमत्री श्री हेगड़े के त्यागपत्र के बाद आर नबी पाटा जनवादल का गठन 
हन के वाद से दल में असतोष व्याप्त हो गया ह। आर यह ]५ सदस्वा के पत्रा स 
आर भी अधिक पुष्ट हो जाता है। इन 9 विधायकों द्वार अपना सर्मथन बापस लेने की 
प्रोषणा के बाद बाम्बई सरकार उल्पमत मे आ गयी है। अत उसे सत्ता म॑ बने रहने को 
कोई सवंधानिक अधिवार नहीं है आर चूँकि राज्य मे कोई अन्य दल सरकार बनाने की 
स्थिति म नरी ह अत तो अनुछेद 356 के तहत राज्य म राष्ट्रति शासन लगाये जाने का 
उदप्रोषणा करते ह। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट भेजने से पूर्व राज्य व मुख्यमत्री से सच्चाई 
नानने का कोई प्रयल नहीं किया। इस सबंध में यह ध्यान देने याग्य बात ह कि राज्य 
क मुख्यमत्री ने 20 अप्रेल को राज्यपाल से मिलकर उन्ह यह सूचित क्या था कि वो 
सतन की बेंठक बुलाये जिससे सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सके। लेकिन राज्यपाल ने 
सदन ने बहुमत की जॉच की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जसा की इस सबंध मे 
सरकारिया आयोग का विचार है कि- 

राज्यपाल को किसी मत्रिपरिषद को तब तक बखस्त नहा करना चाहिये, जब 
तक सदन वे उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावना पास कर दिया हो, फ्याकि किस्ली मत्रिपरिषद 
को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं इसकी जॉच का उपर्युक्त स्थल सदन ही होता 
ह। लेक्नि उपरोक्त मामले में राज्यपाल ने इन सभी बातों की ओर कोईध्यान नहीं 
दिया। इसी प्रकार की कार्यवाही राज्यपाल जगमोहन ने जम्मू कश्मीर मं तथा राम लाल ने 
आम्र प्रदेश मे की थी, जबकि वहा के मुख्यमत्रियो को अपना बहुमत सिद्ध करने का 
अवम्तर दिये बिना ही उन्हे बर्खास्त कर दिया गया था जबकि वे ऐसा करने को तैयार 
ध। यदि कोई मुख्यमत्री बहुमत सिद्ध करने की इच्छा रखता हा आर उसे ऐसा करते 
से क्‍वल इस आधार पर वचित होना पड़े कि उसने बहुमत का समर्थन खो दिया है, एक 
अनुचित वात थी। श्री बोम्बई की बर्खास्तगी उस सर्वेधानिक कमजोरी को पूर्ण रूप से 
स्पष्ट करती ह कि स्वैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल रजनीति के घृणित खेल के लिये 


क्या जा सकता है, जंसा की इस मामले में किया गया। 
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श्री बोम्बई आर कुछ जनन्‍य सदस्या ने उद्घोषणा की ब्रस्यता का कर्नाटक 
हटकार्ट म चुनाती दी लेकिन न्यायालय ने याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट का विचार 
4 कि राज्यपाल की रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित थी, क्‍्याकि राज्यपाल ने अपनी 
पार्ट मुख्यमत्री द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने की दावा करने के पर्व ही प्रेषित कर दी 
गया यी। न्यायालबव ने यह भी विचार व्यक्त किया, कि विधान सभा म बहुमत परीक्षण 
करवाने का निर्णय राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता हं। लेक्नि उच्च न्यायालय का 


] क्योंकि मे 0७ श्र 
क्योंकि जिन 9 विधायका ने अपन पत्र भेजे थे 


उपगक्त विचार पूर्णा गलत था। 
उनस राज्यपाल स्वय मिले थे जिससे उनके विचारा को वास्तव में जाना जा सके। दूसरा 
[9 सदस्या म से जिन सात सदस्यों ने लिखित रूप से मुख्यमत्री म अपना विश्वास व्यक्त 
क्या था उसकी सत्यता को जाॉँचने का कोई प्रयल नहीं किया गया था वरन्‌ राज्यपाल 
के अनुसार उन विधायका ने ऐसा मुख्यमत्री के दवाब में किया था न कि अपनी इच्छानुसार | 

तीमरा राज्यपाल को इस बात वी सूचना कहा से मिली थीं कि बिवायका को पक्ष 
म॑ करने के लिये खरीद फरोख्त चल रही है और यदि यह सही था वा ऐसी परिस्थिति में यह 
ज्यादा उचित होता ह कि वास्तविकता की जाँच विधान मना में कस ली जाय॑। 

सर्वाच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मे शज्यपाल की रिपार्ट को गलत तथ्यों पर 
आशरित बताया। न्यायालय का विचार था कि राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा में 
राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया गया था। उद्घोषणा में केवल 
इतना कहा गया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से सतुष्ट है कि राज्य में सविधानिक 
प्रावधाना के अनुसार शासन चलाया जाना सभव नहीं हे दि 

वास्तव म राज्यपाल की भूमिका उस समय आर भी आपत्तिजनक हो जाती हैं 
नवकि सविधान ने उसे बहुत ऊचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया ह, जहा पर॑ उससे निष्क्षता 
का उम्मीद की जाती है। लेकिन इसके स्थान पर राज्यपाल ने राज्य विधान सभा भग कर 


मत्रिपरिंघट की बर्खास्तगी मे काफी शीघ्रता दिखायी, जिसकी कोई आवश्यकता पही थी। 





! एसआर बोम्बई बनाम भारत।094,पृवोधृत 2098 
2 गु) आई) आर) 994, पृवाधूृत,2098 





मपालय म ] अक्टूबर 99] को जारी की गयी उदघापणा जा न्यायालय मं 
चनाती दी गयी थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवंध घोषित कर दिया। कर्नाटक के 
ममान ही मेघालय में चुनावों के पश्चात नयी सरकार गठित हो चुझ्ा थी अत फ्सले का 


कायान्वयन सम्भव नहीं हो सका। 


नागालण्ड में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 3 सदस्या 
द्वारा अपना समर्थन वापस ले लेने के कारण अल्पसख्यक दल हो गया था। अत राज्यपाल 
थश्रा क्वी कृष्णा राव ने राजनीतिक अनिश्चितताओ को देखते हुये ग़ज़्य बिधान सभा भग 
क्र ही थीं तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था जबकि विपक्षी दला 
न श्री वामुजों के नेतृत्व में सरकार का बनाने के बाद किया था जिसम असतुष्ट सदस्य 
भी सम्मलित थे लेक्नि राज्यपाल ने दावों को अस्वीकृत कर दिया था।“” 

अत उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये जो विशिष्ट 
परापदण्ड स्थापित किया था वो निम्न प्रकार से हे- 

! अनुच्छेद 356 राष्ट्रपतियों केवल उस स्थिति में कार्यवाह्र करने का अधिकार 
टता ह जबकि वो इस बात से सतुष्ट हो कि राज्य की सरकार सविधान के प्रावधानों के 
अनुरूप नहीं चलायी जा रही है। वास्तव मे राष्ट्रपति को प्रदत्त इस सवंधानिक शक्ति का 
प्रयोग मशज़िमिण्डल के प्रधान 'प्रधानमत्री' द्वारा किया जाता है। अत सतुष्टि को अनुच्छेद 74 
(2) के प्रतिवन्‍्ध के बावजूद न्यायिक विचार का विषय बनाया जा सकता हे। हे 

(2) अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्ति सीमित हैं ना कि असीमित। राष्ट्रपति 
का अपनी उद्घोषणा में उन तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है, जिसको आधार 
बनायर राज्य में उदघोषणा की गयी हो। इसमें राज्यपाल को रिपोर्ट थी सम्मलित है, क्योंकि 
रष्ट्रपटि की सतुष्टि इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर हुयी होगी। इस सबंध म॑ सरकास्या 


आयोग ने भी यही विचार व्यक्त क्या हं। 4 
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(3) राष्ट्रपति राज्य में तत्मबधी उद्घोषणा करने के पश्चात्‌ ग़ज्य विधान सभा 
का केवल निलम्बित रख सकता है, भग नहीं कर सकता, जब तक कि उसे ससद की 
अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती। लेकिन यहा यह भी स्पष्ट कया गया ह कि यदि परिस्थितियाँ 
अनसूल नहीं हो तो विना ससद के अनुमोदन के ही विधान सभा भग की जा सकती 
ह्व्। । 

(4) (क) अनुच्छेद 356 का खण्ड (3) राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का दुरूपयोग 
कग्न से रोकता ह क्योंकि ससदीय व्यवस्था मे 'ससद' की सप्रभुता का सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है। अत दो माह पश्चात उद्घोषणा को स्वीकृति के लिये जब ससद के समक्ष 
-वा जाता है, उस समय हो सकता है कि ससद उस पर अपनी सहमति की मोहर लगाये। 
अत यति सभा को केवल निलम्बित रखा गया हे तो ससद के ग्रस्ताव से उसे पुन जीवित 
भरी क्या जा सकता, ह॑ यदि ससद उद्घोषणा को अवैध पाती ह। 

(ख) आर यदि ऐसा नहीं होता ह॑ तो ससद द्वारा प्रस्ताव का मजूरी प्रदान 
करने के पश्चात्‌ भी विधान सभा को भग किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों का 
विचार है कि समय पूर्व निर्वाचन कराना प्रजातात्रिक व्यवस्था पर बोझा डालता है। अत 
इससे पूर्व विधान सभा को भग क्या जाना उचित नहीं होगा।” 

(5) यद्यपि अनुच्छेद 74 (2) न्यायालय को इस बात वो आज्ञा नहीं देता कि 
वा राष्ट्रति को मत्रियों द्वारा दी गयी सलाह की जाँच करे, तथापि न्यायालय केद्धीय 
सरकार को इस बात के लिये बाध्य कर सकता है कि वो उन तथ्यों को न्यायालय के 
समक्ष प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने अपनी 'सतुष्टि' का निर्धारण किया था, 
क््यायि तत्य 'सलाह' वा भाग नहीं हो सकते > 

(6) यदि न्यायालय अपुच्छेद 356 के आधीन की गयी पोषणा को अवैध पाता 


ह॑ तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। लेकिन न्यायालय केवल उन तथ्यों को 
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अपने निर्णय का आधार बना सकता ह॑ जिसके आधार पर घोषणा की गयी थी। तथ्यों 
की सत्यता की जाँच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 

(7) धर्मनिरपेक्षता भारतीय सविधान का आधारमूल ढॉचा है। राजनीति में धर्म 
का कोई स्थान नहीं है। धर्म और राजनीति को आपस में मिलाया जाना उचित नहीं है। 
कसी भी दल को धर्म को राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ओर कोई भी 
राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के विरुद्र कार्य करती है तो उसे बरखास्त करना 
उचित होगा।' 

(8) केवल विरोधी दल की सरकार की भावना के आधार पर राज्य में 
राष्ट्रति शासन लागू करना उचित नहीं है। सविधान ने केनद्र ओर राज्यो को अपने-अपने 
क्षेत्र में स्वतन्न रखा है। अत केन्द्र को राज्यो पर प्रभुव का अधिकार नहीं दिया जा 


? 
सकता है।” 


न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयो का तुलनात्मक विश्लेषण 

राज्यो मे राष्ट्रति शासन की घोषणा किया जाना वास्तव में एक राजनैतिक 
घटना होती है, क्योकि इसकी उदघोषणा मुख्यत राजनीतिक उददेश्यो के लिए ही होती है। 
सविधान यह स्पष्ट रुप से इगित करता है कि राष्ट्रपति व्दारा राजनीतिक सलाहकारों के 
परामर्श पर ही की जाती है, और जिसका अनुरोध राजनीतिज्ञों व्दारा दोनों सदनों में किया 
जाता हे। अत यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या न्यायालयों व्दारा ऐसे राजनीतिक प्रश्नों 
पर विचार कया जा सकता है जो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते 
है, क्योकि हमारे सविधान मे ससदीय प्रणाली को स्वीकार किया है जिसके अर्न्वंगत ससद 
को ही यह अधिकार दिया गया है कि वो मत्रिमण्डल पर अपना नियत्रणः रखे। स्पष्ट 
रुप से यह अधिकार न्यायालयों को नहा प्रदान किया गया है।और इसी कारण से न्यायालय 
भी एसे ग़ज़नीतिक प्रश्नों पर निर्णय करने में हमेशा सकोच करता हैं, जबकि ॥977 में 





! लवबिन अक्टूबर 995 को उत्तर प्रदेश विधान सभा को राष्ट्रपति शासन क तुरंत पश्चात ही 
भग कर दिया गया। ससद की अनुमति का इतजार किया भया। 
» एसआएर. बोम्बई बनाम भारत सघ' एुआईआरएस.सी 23, 994,पूर्वोंृत 
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दिव गये अपने महत्वपूर्ण निर्णय में दाखिल याचिका को यह कहत हय रह कर दिया गया 
था, कि ऐसे राननीतिक प्रश्नों की जाँच नहीं कर सकता, / क्याकि विधान सभा आर 
मत्रिमम्डल को बनाये रखने का अधिकार कानूनी अधिकार ना होकर राजनीतिक अधिकार 
हता ह। अत इसमे न्यायालय हस्त्ेप नहीं कर सकता। 

यद्यपि यह ठीक है कि मत्रिपरिषद सामूहिक रुप से ससद विशेष रुप से 
निचल सदन के प्रति उत्तरदायी हाती है, लेकिन व्यवहार मे यह टेखने में आता हे कि 
प्रधानमत्री जो कि सदन के बहुमत दल का नेता होता हे उसके अधिक्रार बहुत अधिक 
वट जाते ह आर ससद को उस पर अपना नियत्रण रखने म कठिनाई होती ह। ससद 
मा राज्यों के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सापा गया ह। लेकिन जसा की 
दखन म आता हैं कि ससद असमर्थ रहती ह॑ं।* एसी स्थितिया से निपटने के लिय 
न्यायालयो को समय-समय पर सामने आना पड़ता है, अत न्यायालयों क लिय यह आवश्यक 
हा जाता ह कि वो कार्यपालिका के कार्यों के औचित्य ओर अनाचित्य का निर्धारण करें 
तथा यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी राजनीतिक नेता स्वय कानून ना बनने पाये। ऐसे 
मामलों पर निर्णय देते समय न्याणलय मत्रिमण्डल को अपने निर्णयों पर पुर्नविचार के लिये 
कह सकता है अथवा अवेध आदेशो को रद्द भी कर सकता है । इसका तात्पर्य यह नहीं 


हु कि न्यायालय अपने निर्णयों व्दारा कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तश्षप करने का प्रयत्न 
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काता हैं, वरन न्यायालय केवल उन्हीं मुद्दो पर अपना निर्णय देवा ह जिसम सवंधानिक 
सीमाआ के अतिक्रमण का प्रश्न निहित होता है। 

अमेरिका में भी सर्वाच्च -यायालय ने राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप करने से 
इनकार कर दिया था, लेक्नि बाद म उसने ऐसे प्रश्नों को केवल गजनीतिक प्रश्न मानकर 
ञ़ विचार नहीं आग्म्भ कया वरन्‌ उसे यह स्पष्ट आभास हुआ कि यह उसके सव॑धानिकि 
उत्तदायित्वों क निर्वहन के लिये आवश्यक है कि वो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना निर्णय 
ट। लेक्नि 977 में स्थिति एकदम भिन थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला तब 
लाया गया था जब कि राज्यो की विधान सभाऐ वास्तव में भग नहीं की गयी थी वरन 
क्वल भग करने की सलाह (धमकी) दी गयी थी । अत न्यायालय अनुच्छेद २5७ के 
आचित्य अथ्वा अनाचित्य पर कोई निर्णय दे ही नहीं सका था लेकिन इम पूरे मामले की 
सुर्वायी के पश्चात न्यायाधीशों द्वारा जो महत्वपूर्ण विचार रखे गये थे आग के न्यायाधीशों 
के लिये दृशन्त बन गये। न्यायाधीशों ने इस बात को स्वीकार किया था कि इच्छाओं के 
विरुद्ध कार्यवाही करना बहुत ही गभीर मामला है। अनुभव से यही सिद्ध होता है फि 
अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही तभी कौ जाय जबकि बहुत विवादास्पद स्थिति उत्तन हो 
जाय लेक्नि इसके साथ ही साथ यह भी स्वींकार किया था कि यदि राज्य ऐसी स्थिति 
उत्पन हो गयी जिसमे राज्य की जनता ने सरकार को पूर्णत नका' दिया हो। तब ऐसी 
स्थिति मे राज्य की राजनीतिक प्रभुसत्ता बहाल करने के लिये नया जनादेश प्राप्त करने के 
लिये माका देना चाहिये। यह मामला बिना किसी शक के कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र 
मे आता हं। 

न्यायमूर्ति भगवती तथा गुज़्ा का विचार था कि लोकसभा चुनावों में किस्म 
राज्य की सत्तारढ दल का चुनावों में हार जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता 
कि राज्य का सरकार सविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलायी जा रही है। वास्तव 
मे राज्य विधान सभा को इस प्रकार भग करना परोक्षत राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी प्रावधान 


के सदस्या को वापस बुलाने की क्रिया हुयी, जोकि सविधान में मतदाताओं को भी बदन 
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नहीं की गयी ह। लेक्नि सर्वोच्च न्यायालय के फेसले से यह स्पष्ट हो जाता ह कि केद्ध 
माकार अपनी दलीय आर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिये अनुच्छेद 3556 का दुरुपयोग 
करती आ रहीं ह | यहीं कारण ह कि पिछले बुऊ वर्षा से केनद्र राज्य सबध अत्यधिक 
तनाव पूर्ण ग्हे ह। दरअसल केनद्ध सरकार अपने राजनीतिक हिता के प्रति इतनी अधिक 
मताध रही ह॑ जिससे वह इस अनुच्छेद के मूल उद्देश्य को नजरअदाज करती रही है। 
केनद्र सरकार को इसी प्रकार की प्रवृत्तियो पर रोक लगाने का काम न्यायालय 
द्वार कया जाता रहा है। न्यायालय ने अपने फैसले के द्वारा कायपालिका के अधिकारा 
का सीमित करने की कोशिश की है। लेकिन न्यायालय द्वारा दिये गय फसल म॑ विरोधाभास 
दिखायी देता ह। न्यायाधीशों ने अपने निर्णय म यह कहा कि सविधान के अनुच्छेद 
74(?) के अर्न्तगत राष्ट्रपति को दी गयी सलाह को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 
तिसके तहत यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 356 के अर्न्वगत राज्यों म॑ राष्ट्रपति शासन 
लागू करने के केद्ध के अधिकारों की सर्येच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा का जा सकती हे। 
जिससे केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिये इस धारा के प्रयाग करन पर रोक लगेगी। 
केद्ध सरकार भविष्य में इसका मनमाना प्रयोग करने में सावधानी यरतेगी क्योंकि उसको 
इस वात वी आशका हमेशा बनी रहेगी कि राज्य सरकारे अपने राज्नीतिक लाभ के लिये 
न्यायालय का सहारा ले सकती हं। लेकिन दूसरी ओर धर्मनिरपेशता पर अपना अस्पष्ट 
फ्सला देकर केद्ध सरकार के हाथों में इसके दुरुपयोग का अधिकार प्रदान कर दिया (6 
सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म निरपेक्षता और जोड़गाठ की निरपेक्षता के आधार पर 
राष्ट्रति शासन लागू किये जाने के बारे मे समान रुप से निर्णय दिया है। लेकिन न्यायालय 
क्र इस निर्णय के तहत कुछ ऐसे प्रश्न अनुत्तरित रह गये है। राजनीति मं धर्म का कोई 


स्थान नहीं है।। कोई भी राजनीतिक दल एक साथ धार्मिक दल आर राजनीतिक दल नहीं 
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2 लविन सवाच्च न्यायालय ने 995 म दिये गये निर्णय म॑ हिन्दुत्व को धर्म माउकर जीवन 
दर्शन माना ह। अर्थात न्यायालय ने अपने 994 में बोम्बई मे दिय गये मिर्णय को उत्तर 
दिया। 

3 मतत्मा गाधी ने धर्म व राजनीति वो एक दूसरे का पूरक माना थी। 


हो सकता ह। दोनो को समान रुप से नहीं चलाया जा सकता। ता क्‍या इसका आशय 
यह निकाला जाना चाहिये कि भविष्य म केंद्र सरकार कसी भी भाजपा की चुनी हुयी 
सरकार को वर्खास्तर कर सकती है। अकाली दल तो निश्चय ही साम्गदायिक दल ह तथा 
इसके नेता इस बात पर जोर देते है कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती है। इसी 
प्रकार केरल काग्रेप और मुस्लिम लीग भी विशेष सम्मरदाय से जुडे हुए हे, आर जिनका 
गठबन्धन वर्तमान में काग्रेस (| के साथ भी है, जो केद्ध मे शासित दल है। तो यह 
प्रश्न उठता है कि क्‍या इन पार्टियों के गठजोड़ से बनी सरकार को भग क्या जा सकता 
है। इसी पकार म उत्तर प्रदेश में सत्तासीन सपा आर बसपा का गठबन्धन भी अल्पसख्यकों 


५ 


के वोटो के आधार पर ही सत्तासान हुआ था ओर आय दिन उसक नेताओं के भड़काऊ 
बयान से राज्य म जातीय और साम्रदायिक हिसा का प्रसार हुआ था हु । इसी प्रकार 
काग्रेस ने भी अपना ध्यान हमेशा मुसलमानों के मतों पर ध्यान किया ह, आर जब भी 
कोइ निर्णय लिया जाता है, अल्पखख्यको के हितो का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस 
सवध म यह प्रश्न उठता स्वभाविक ह कि यदि भविष्य में कोई गर क्राग्रेसी सरदार 
आती ह, तो क्‍या इसी आधार पर सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा लेते हुये राज्य 
सरकारों को बर्खास्त कर सकती ह॑ ओर यदि हॉ तो क्‍या ये कदम उचित होगा। 

वास्तव में धर्म निरपेक्षता को केवल न्यायालय के निर्णय के द्वारा ही सुरक्षित 
नहीं रखा जा सकता वरन्‌ इसके लिए नागरिकों के हृदय मे बदलाव जरुरी है कि वे इस 
आधारभूत तथ्य को समझे । 

न्यायाधीशों ने यह भी स्वीकार किया कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन हो जाय 
जबकि केद्ध म सत्तधारी दल का कोई भी सदस्य राज्यों मे ना चुना जाय तो निश्चित रुप 
मे यह मरकार तथा जनता के मध्य सबंध क्षीण होने का लक्षण ह। यह सही है कि 
कोइ भी सरकार प्रजातात्रिक व्यवस्था मे तब तक कुशलता से कार्य नहीं कर सकती जब 
तक की जनता की इच्छा ना हो। जनता की इच्छा प्रजातलर की व्यवस्था का आधार है 
आर यदि जनता की आस्था वर्तमान सरकार में नहीं रह गयी है, तो इस बात में कोई 


सुवाद नहीं रह जाता कि जनता सत्ताधारी दल के विरुद्ध है। वाम्तव में यह नहीं कहा 


जा सकता कि सनधारी दल का लोकसभा चुनावों मे हार जाना जनता इच्छाओं को उजागर 
हा नहा करता, उचित नहीं ह। यह एक ऐसा आधार ह जिसम राष्ट्रपति का यह सुनिश्चित 
करना ह॑ कि वह अपनी सतुष्टि के आधार पर कार्यवाही करे या नहीं।। अनुच्छेद 74(2)( 8) 
णज्यपाल को यह अधिकार देता हैं कि वह विधान सभा को भग कर दे, ऐसी स्थिति मे 
जबकि राज्य की मत्रिपरिषद विधान सभा भग करने की गय ना दे लेक्नि राय देने का 
यह अधिकार स्वत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रहण बर लिया जायेगा। 

इसके बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय न सर्वाच्च न्यायालय के वाद को उलटते 
हुय यह मत रखा कि राज्य में केन्द्रीय शासन का हस्तक्षेप केवल राज्य की शक्षार्थ ही 
क्या जाना चाहिये जबकि राज्य मे कानून और व्यवस्था सबधी गभीर समस्या उत्पन्न हो 
गयी हो आर उसे राज्य सरकार द्वारा दुरुस्त किया जाना असम्भव हो जाये उसी स्थिति 
म कार्यवाही की जानी चाहिए। न्यायाधीशो ने सर्वोच्च न्यायालय फऊ पूर्व के फसले को 
उलटते हुय बहुमत से यह निर्णय दिया कि राष्ट्रति वी अधिसूचना वस्तुपरक तथ्यों पर 
आधारिव नहीं थी। इसके लिये जो कारण बताये गये थे वो सविधान के अनुच्छेद 356 
के असाधारण प्रावधानों को लागू करने के लिये अपर्याप्त थे । अत यह अधिसूचना आर 
इसके साथ ही विधान सभा भग करने की कार्यवाही स्वत ही धराशायी हो जाती है। 

न्यायाधीशों ने बहुमत मे कहा कि उनके विचार से भारतीय सविधान के अनुच्छेद 
१56 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारों का उपयोग करने की स्थिति उस समय 
प्रदेश म नहीं थी ओर ना ही विधान सभा भग करने का कोई आचित्य नहीं था। 

अत न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त की कार्यवाही को अवध ठहराते हुये 
कत्द्रिय सरकार वो पुन बहाल करने का आदेश दिया था। ॥97 के मामले में यह 
साधारण धारणा थी कि सर्वाच्च न्यायालय यह नहीं चाहता था कि वो विवाटात्पद राजनीतिक 
मुद्दों पर अपना निर्णय दे। न्यायाधीशों के विचारों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 


उमप्रश्ना पर जिनमें केद्ध व राज्यों के मध्य विवाद हो न्यायालय के कार्य क्षेत्र में नहीं 





] यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने 97 म राजस्थान राज्य बनाम भारत संध के मामले पर अपना 
निर्णय दत समय कहा भा। 





आता आर 977 ऊऋा मामला भी दा राजनातिक दला (जनता आर काग्रस) के मध्य विवाद 
का ही धा। वास्तव म यह मामला वेन्द्र व गज्य के मध्य विवाद का मामला नहीं था. 
जसा कि यहा के तीन न्यायधीशों ने स्वीकार भी किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने 
यह कहते हुये अस्पष्टता उत्पन कर दी कि अनुच्छेद 33 का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस 
प्रकार उनन्‍्हाने एक प्रकार से तकनीकी आधार पर ही यह मामला निरम्न कर दिया। भगवती, 
चद्धचुट आर गुप्ता ने इसस असहमति व्यक्त करते हुये कहा कि गज्य की सरकार के 
माध्यम से ही राज्य व्यवस्थित होता हं, अत राज्य की सरकार द्वारा जो कुछ भी किया 
जाता ह, वो राज्य की ही कार्यवाही मानी जाती है। लेक्नि 4992 क्र मामले म सर्वोच्च 
न्यायालय ने स्वीकार क्या कि केद्ध ओर राज्यों के मध्य उत्पन इस प्रकार के राजनीतिक 
प्रो पर न्यायालय अपना निर्णय दे सकते हैं, जहा की पर सविधान की मूलभूत ढॉँचे 
की बात सम्मलित हो। इससे पहले केशवानन्द भारती के मामले म॑ दिये गये अपने 
फ्सल म सर्वाच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी सरकार सविधान के मूलभूत ढ़ाँचे 
म॑ सशोधन नहीं कर सकती, जबकि इस मामले म॑ कानूनी प्रश्न निहित था। लेकिन उपरोक्त 
मामले म सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व की तरह राजनीतिक मामलो पर निर्णय देने म॑ सकोच 
नहीं क्या। 

लेकिन सविधान सभा ने अनुच्छेद 356 का प्रावधान करते समय जो भावना 
व्यक्त की थी उसका आधार बहुत विस्तृत है। इसीलिये भिन-भिन समया पर न्यायालयों 
न इनका सहारा लेकर देश की संघीय व्यवस्था को छिल भिल करने का प्रयास किया हैं। 

अत य प्रश्न ना केवल राजनीतिक प्रश्न ही होते है वरन्‌ देश की जनता पर 
इन निर्णया का सीधा प्रभाव पड़ता हे। अत न्यायालय द्वास यह कहकर कि वे न्यायालय 
कानूनी दायरे से आगे नहीं जा सकता-केवल बचाव मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि न्यायालयों 
ने दानो ही अवसरा पर अपने निर्णय व न्यायिक व्याख्या द्वारा विवाद की स्थिति उल्पन 


की ह। 
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आाखेः १-ज ०-० ०मह कमाए जी ल्‍नममाकाप्रक७ अश७१फरानकनाक, 
3३३७८ स्‍ायक+020++नकाभमनरक--९- एक कपर ऋरभांधााबाक 54 कक-४४१ध" 


2 न्यायालय के पास पहले से ही सामाजिक राजनितिक तथा आर्थिक विवाटा 
हा अम्बार लगा है आर यदि इस प्रकार के मामले न्यायालय के समक्ष उठाये गये तो 
उन्ह निर्णित करने में एक लम्बा समय लगेगा ओर न्यायालय के निर्णय का कोई महल 
भी नटीं रह जायेगा, जसाकी 99। के फेसले म न्यायालय न मघालय नागालण्ड व 
कर्नाटक मे राष्ट्रपति शासन की कार्यवाही को अवध भोषित कर हटा लक्नि यहाँ यह प्रश्न 
उठता ह कि न्यायाजय द्वारा एम लम्बे समय के बाद जबकि वह्ा मा गज्य सरकाग का 
पुन॒बहाल नहा कया जा सकता तो ऐसे में न्यायालय के निगय जा क्‍या महत्व रह 
जाता हैं। 

3 उस तरह न्यायालय हर राजनीतिक विवाद को समाधात। फ्रन का स्थल बन 
जायेगा आर राजनीतिज्ञो द्वारा प्रत्येक राजनीतिक विवादों को हल यरन के लिय न्यायालय 
की शरण ली जाने लगेगी। इसब्म प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायधीशा क चुनावा पर पड़गा क्योंकि 
वतमान ससदोय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिये कबल व्ववस्थापिक्ञा के प्रति 
जवाबदह हाती हं। अत प्रश्न यह उठता है क्रि क्या ससद यह चाहगा वा उसके अधिवाग 
मे न्यायालय हस्तक्षेप करे। अत न्यायधीशो के चुनाव मे भी राजनीति का प्रदेश ह जायगा 

वर्तमान में फेसले द्वारा न्यायालय ने ससदीय सर्वाच्व पर प्रश्न चिन्ह लग दिया 
जबकि उसन कर्माटक, मेघालय ओर नागालंण्ड सरकारों का बर्खास्तगी को अवध घोषित का 
दिया, जबकि ससल ने उत्घाषणा सम्बधी प्रस्ताव पर अपनी मजूरी दे हो थी। इस प्रकार देश 
मे एक नय विवाद के खडे होने की सभावना है, जिससे नविष्य में समद व न्यायपालिका के 
पध्य टक्र्गव से इनकार नहीं किया जा सक्ता। क्योंकि भविष्य म॑ यह प्रश्न निर्धारित होगा कि 
टाना में से कोन प्रमुख हैं। हमारे सविधान में भी ससदीय स्वाच्चिता के सिद्धान्त का प्रतिषादन 
किया गया ह।। 

लेक्नि इस सबंध मे न्यायाधीश चद्धचूड़ का विचार था कि उन लोगों दा 
लिनके लिये संविधान बना है यह नहीं आभास होने लगे कि न्यायालय इस पर निर्णय 
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दन से अपने को बचाती ह। उनका विचार था कि न्यायालय का सबिधान द्वारा साथा 
गयी एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना हे। 

न्यायाधीश बेग का विचार था कि वास्तव में यह देखना न्यायालय का काम 
ह कि कहीं उन्ह घ्रापषणा केवल उस लाभ लिये ना की गयी हा जञा झा संविधान मे व्यय्त 
हा नहीं की गयी थी। उनका विचार था कि ऐसी स्थिति म न्याबायय अनुच्छेद 350 के 
आचवित्य पर निर्णय दे सकता हे कि किसी राज्य में सबिधान + आशय के अनुसार 
कार्यााही की गयी हे या केवल कसी दल विशेष के विरुद्ध । ऐसा किया जाना सविधान 
के अनुसार अनचित है व दुर्भावनापूर्ण हं। 

न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त क्यि गये विचारों से आगे के व्यायाधाणा ने मार्गदर्शक 
सिद्धाला की तरह अनशरण क्या। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 4 अमन फसल मे मध्य 
प्रटणाण साकार की वर्खास्तगी को अवब घोषित कर दिया आर कहा के उनका 38७ थे 
अनगनत की गयी उद्घोषणा की वधता वी जाँच का अधिकार न्यायालय का हू, 

न्यायालय न अपने निर्णय म कहा कि अपुच्छेद 35७ फद्ध सरकार दा प्राप्त 
एसा अधिकार ह जिसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी पूर्वक ही किया ज्ञाना चाहिय। कायवाहां 
कान से पूर्व केद्ध का प्रथए कर्तव्य यह होगा कि राज्यपाल का रिपार्ट की गहराई से 
नाँच वबरे चाहिये आर राज्यपाल की रिर्पाट से भिन अन्य स्रोतों स भा सूचनाये एकत्र 
करना चाहिये आर गच्यपाल राष्ट्रपति उत्पोषणा यारी करने का मात्र मध्यम भर होना चाहिय, 
क्याफि राष्ट्रति संविधान द्वाग मत्रिपरिषद की सलाह पर काप्र करने का बाध्य होता है। 
आर गष्टरपति का झानून के अधीन न्यायालय में एक पल नहीं बनाया जा सकता। कद्ध 
पा टस संविधा का लाभ या इस बात स कि तो अन्य सूचना जिसके आधार पर 
आपात स्थिति लागू की गयी है, का सार्वजनिक ना करें, इसका लाग नहां पा सकता। 
कयाकि सवान्च न्यायालय ने अपने हालके फ्सले द्वारा यह अनिवाय का दिया है कि 
अनुच्ठत “4 (2) क्॒ प्रावशना के बावजुद अढालत वे दस्तावेज मंगा सकतों है जिसे 
आध्रा" पर राष्ट्रपति द्वारा आदश जारा क्या वेण हो साथ ही यह था स्पष्ट क्या हैं कि 


न्यायालय ऐसे दस्तावेज भी मगाने को स्वतन्र है जिसके आधार पर केंद्रीय सरकार + 
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इतना होते हुये भी यहाँ यह महत्वपूर्ण ह कि बहुत से राजनातिक प्रश्ना का 
निपटारा न्यायालयो द्वारा हो निर्णित होता है। लेकिन इन राजनीतिक मुद्दा पर न्यायालय को 
क्व दखल करना चाहिये, यह न्यायालय द्वारा कभी बहस का विषय नहीं बनाया गया। 
सुब्वाराव द्वारा को गयी अतिरिक्त न्यायायिक टिपणी मभ यह स्पष्ट कया गया था कि 
मुख्यतः ऐसी समस्याये, जिसमे वो राजनीतिक प्रश्न जिससे सवधानिक मामले आते है, 
न्यायालय के परिक्षेत्र में सवेधानिक मामले के रुप मे आते ह। राजनीतिक प्रश्न का सिद्धान्त 
टो शासना के मध्य विवाद से उत्पन होता हे। सविधान केद्ध की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका 
आर न्यायपालिका को राज्य को व्यवस्थापिका कार्यपालिका व न्यायपालिका से अधिकार क्षेत्र 
स पूर्णत अलग रखता है, और ऐसी स्थिति मे यदि केन्द्रिय कार्यपालिका राज्य की व्यवस्था 
म अनुचित दखल देता है, तो न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर सकता, आर न्यायालय के 
द्रारा उपस्थिति ऐरो प्रश्नों पर निर्णय देना सवेधानिक व राजनीतिक दृष्टि से अनुचित नहीं 
होगा। कसी भी सरकार की सफलता के लिये यह आवश्यक ह 7 वा जनता के प्रति 
जवाबदेह हो नाकि तानाशाह के प्रति। 

लेकिन फिर भी न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार के प्रश्नों का 
निपटारा राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय द्वारा नहीं कराना चाहिये। इन्ह आपसी समझ द्वारा 
राजनीतिक स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिये। न्यायालय का यह दृष्टिकोण उचित भी है। 
इसके प्रमुख कारण ह॑ जिनके कारण न्यायालणे को इनसे बचना चाहिये- 

- पहला कारण यह ह॑ कि यदि सरकार इस प्रकार का प्रत्येक मामला न्यायालय 
म पेश करने की प्रवृत्ति अपना ले, तो न्यायालय के समक्ष इतने अधिक विवाद उठ खड़े हांगे 
की उन सभी का निपटारा करना न्यायालय द्वारा सभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये विवाद 
मवल न्यायिक आदेशो के लिये ही प्रस्तुत नही किये जायेगें बरन्‌ न्यायालय का हस्तक्षेप राजनितिय 
विपभिया को दबाने या उखाड़ने के लिये किया जायेगा जैसा की ॥977 के मामले के सबंध मे 


सत्य भी ह। । 








! न्यायालय के निर्णय के बाद ही ना राज्यां की विधार सभाओं बाय भग किया गया था। 95॥ 
मे भी नो राज्या की विधान सभाआ को भग केते का प्रमुख आधार न्यायालय द्वारा ह्यि 


गया निर्णय ही था। 
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एष्रयात का सम्बद् मामल मे जादेश जारी करन की सलाह ही 7 इस प्रजा न्यायालय 
के इस फसल से निरवय हा कार्यपालिवा के उस गोपनीय कृत्य पर राज लगगी। गोपनीयता 
का बहाना कर उन तथ्यों को सार्वजविक करने से रोक दिया जाता था। 

जत यह स्पष्ट ह कि न्‍्याणलय ने अपन निर्णयों द्वाग समय -समय पर राष्ट्रपति 
फ्ग्सा लागू कये नाने वी आचित्यता पर विचार करने का दावा क्या ह लब॒कि संविधान 
निमाताआ का प्रयोजन इन शआवधानों को न्यायिक समीक्षा से दूर रखना था जसा फि अनुच्छेद 
742) में वर्णित हे। 977 के फैसले में यायाधीशों ने इन सीमाआ का स्वावासत हुये 
इस पर अपना निर्णय देने से इनका: कर दिया था क्योंकि उसका विचार था ऊि ऐसे 
राजनीतिक मामलों म निर्णय देकर न्यायालय विवाद का विधप्रय था जायगा लेमिय 994 
मे सर्यान्च न्यायालय ने बोम्बई बनाम भारत सघ के मामल पर उंचता का फैसला कर 
नहाँ एक ओर अपने को राजनीतिक विवादों में फसा लिया ह वहा "सा आर न्यायालय 
ने अपना सीमाओं का ध्यान ना रखते हुये अपने क्षेत्राधिकार का पस्तार कर लिया। यह 
स्पष्ट ह कि सविधान निर्माता न्यायालय दो इस विवाद स बचाना चाहते वे, परन्तु ऐस। 
हा नहीं सका। सभवत यह न्यायिक सक्रियता वाद का उदाहरण ह। 

अत म यह कहा जा मकता हे कि अनुच्छेद 356 जा हि एक राजनाति 
प्रावधान ह का दुम्प्रयोग न्यायालय के निर्णयो द्वारा नहीं रोका जा सकता अपितु राजनीतिक 


लो की इच्छा शांक्त ही इसके दुरुपयोग को रोकने का कारगर उपाय ह। 


अध्याय 6 


राष्ट्रपति शासन ओर राज्यपाल 
की भूमिका 


राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका 


गज्यपाल की सर्वेधानिक स्थिति 

अनुच्छेद 356 के लागू किये जाने के दौरान राज्यपाल एक महत्वपूर्ण कड्ठी का काम 
करता ह। राज्यपाल की रिपोर्ट क्सी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का प्रमुख आधार 
हाती हं। यद्यपि सविधान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अधीय कार्यवार्त करने के लिये गज्यपाल 
की स्पोर्ट अनिवार्य नहीं करता, लेकिन यदाकदा कुछ अपवादा को छोव्कर अधिकतर अवसर 
पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की गयी हे। 

राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की बर्खास्तगी के लिये केद्ध को रिपार्ट भेजना, विधान 
सभाओ को भग करना तथ्ग मुख्यमत्रियों की नियुक्ति आदि ऐसे अधिकार ह जिसके प्रयोग मे 
पक्षपातपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के कारण राज्यपाल का पद आलोचनाआ का शिकार रहा 
ह। चूँकि राष्ट्रपति शासन के दारान राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का सचालन कन्द्र, राज्यपालो 
के माध्यम से ही करता है अत राज्यपालो की इस अत्यन्त महत्वपूण भूमिया को देखते हुये 
राज्यपाल की सवेधानिक आर राजनीतिक अधिकारों का विश्लेषण आवश्यक ह। विपक्षी दला 
द्राग इस सवध म राज्यपालों की भूमिका पर सदह व्यक्त किया गया ह। उस पर केद्ध के 
अभि््ता की भूमिका अदा करने का आरोप लगाया गया है। 

वास्तव में इस अध्याय मे इस बाव का विश्लेषण आवश्यक पतीत होता ह कि क्‍या 
वास्तव म राज्यपालों ने सविधान द्वारा सोपी गयी अपनी स्वेधानिक प्रमुख की भूमिका से हटकर 
काम कया ह अथवा एक दल के राजनीतिक नेता की तरह। स्पष्ट ह कि राष्ट्रति शासन को 
पृष्त कार्यवाही के दासन राज्यपाल महत्वपूर्ण कड़ी होता है अत अनुच्छेद 356 के गहन अध्ययन 
या लिय राज्यपाल की इस सवध में निभावी गयी भूमिका की जाँच आवश्यक है। 

भारतीय सविधान में चूकि ब्रिटिश प्रणाली के समान ही ससलीय व्यवस्था को स्वीकार 
क्या गया ह जिसमे यह आम धारणा ह कि यदि राज्य के सवंधानिक अध्यक्ष की व्यवस्था कर 


[यदि ग्रपति वा विसा राज्य के राज्यपाल बने प्रतिवेदन मिलन पर या अन्यथा बह सम्राधान 
हा जाता ह कि एसी स्थिति उत्पन हो गयी हैं जिसम उस राज्य झा शासन सबिधान के 
उपबधा वा अनुसार नहीं चलाया जा मकत्ा तो साट्रपति उदघोषणा कर सस्ता ईै-सविधान का 
जन 356 (]) भारत क्र सविधान (विधि व न्याय मशलय, नयी हिस्राी) 
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दा जाये तो समदीय प्रणाली सुचारु रूप से चल सकती हं। चूक्ति भारताय संविधान ने संघ आर 
गाय दोना सता पर सरकार को इसी प्रणाली को स्वीकार कया ह, अब इन दाना हे स्तरा पर 
सव्रबानिक प्रधान का व्यवस्था वी गयी है अर्थात्‌ केद्ध म राष्ट्रपति आर गज्या मे गचयपाल 
अधिका' आग शक्तियों के मामल में भा दोना की स्थिति समान 7 | 

भारतीय संविधान में राज्यपाल को सविधान के सजग प्रहरी ऑर मप व गाज्या के 
मध्य महत्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु की भूमिका प्रदान की गयी है। सविधान निर्माता ने ग़ज्यपाल क 
पद का सृजन करते हुये ऐसे सविधानिक प्रमुख की कल्पना वी थी जो मत्रिमडल के लिये एक 
द्रदर्शी परामशदाता तथा सलाहकार हो तथा राज्य के मुखिया के रूप मे निष्मत आर ईमानदार 
उबि वाली भूमिका का निर्वाह कर सके। अत राज्यपाल के पद पर ऐस व्यक्ति की बल्पाा की 
गया थी जो हलीय राजनीति में लिप्त ना हो।“ संविधान लागू होने के छ यपा के उपरान्त हीं 
इस महत्वपूर्ण तथ्य को विस्मत कर दिया मया आर राज्यपाल का पद पणन रालननातिक हा गया 
जिमया कन्र म मत्तारूट दल द्वारा टस्पयोग कया जाने लगा यहाँ तक कि उस केद्ध म॑ राज्य 
का एजण्ट मान लिया जायेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वी जाती है तथा अपने पर 
ग्रहण की तारीख से पाच वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। लेक्नि राज्यपाला को अपने 
कायकालकी सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी ह ।इस प्रकार राज्यपाल केद्र के प्रभावी एजण्ट की भूमिका 
का निर्वाह काना है। “राज्य के सवेधानिद मुखिया की भूमिका में राज्यपाल राज्य वा आपचारियए 
प्रधान होता ह। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तिया राज्यपाल के नाम पर राज्य मत्रिमडल द्वारा 
प्रयुक्त की जाती ह जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वार ही की जाती ह है 

सविधान का अनुच्छेद 63 >रज्यपाल के लिये यह अनिवार्य करता है कि वह अपने 


सभा कार्यपालक ओर विधायी कार्यों को मत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों 


] था आर ववणरमन माट प्रसीडसिए्ल ईयर्स पृष्ठ ।28 पृवावन 
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3. प्रणाइन्ट हल इन दण्डिया-राजाब धवन पृष्ठ $ पूर्वाक्त 

4. लिन श्रा जान्म वा मानना हे कि; राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति व रामान नहीं है यह बात 
दना वी जयाव पद्धति से स्पष्ट ह। राज्यपाल की नियुक्त व पदच्युति राष्ट्रपति क्र) कर 
टच्छा पर रिभर हाता ह-भारतीय शासन एवं राजनीति-मारिस जात्म-सुरजीत पब्लिकेशन्स 
(दिल्ला, एप्ट 75 


न ््‌ 


5 अनच्छद 63 (3) पृवोधूत- 


हि 


न्‍अिकमनन्‍भल्‍्वनसब्जकम्न्‍»०»» मम |. जर-क2०७०++मममकन सार स्‍मामकन *० क्‍ापक-क-+ १३ कपकनाक्ाक भडेफ+न० हज +४+8-. आधाआजपक-न७७-८मा 443 "कामना अपमान 3०५... धा अमान सम्मान ऋरा धर 8३७३७ + था ०छक.<३+३५-३९-म 








२०००-७३) आे सकता) 4 ७७४५-५६ पालक कपाक मा फ-३० (७ कान मर 
अशकनल्‍-नलक+, हक 
30600 220 कक 24 कम रमन,.]वतममक०+-३क 76% कमर: >ककृरसड५ +रेक 


में 7यपाल भयत्र जिवेक के अनुसार भा वार्यवरागी कर सकता ह सावधान “| आए पक शल्य 
की समस्त काणारी शक्तिया को राज्यपाल मे निहित करता है| 
6 निणय करना कि गज्यपाल कसा मामल मे अप विबरेक के अनमार 
कण्वाहों कर अथता नही यह निधारित करना स्वय राज्यपाल के हा निर्णय का विधय हे 
आए उसके द्वाव लिया गया निर्णय अतिम होगा। गज्यपाल द्वारा क्िय गये कसी भी काय 
की बधता पर इस आधार पर कोई आपति नहीं उठायी जा सकती कि अमुझ कार्य उसे 
अपन विवेकानसार करना चाहिये था अथग नहीं। काई भी न्यायालय इस प्रएन पर विचार 
नह का सकता कि क्‍या मत्रियों ने राज्यपाल को कोई मत्रणा दा था भा ली थी ता 
यया हो था, : 

सतियाव मे राज्यपाल के लिय विवेकीय शक्नि के प्रयाग के लिय कोई मानक 
नहीं निधाणि कया जया है। लेक्नि इस सवध मे सरझारिया आबय्ण का विवार है कि 
जब तक मत्रिणरेष्तर को विधान स्रभा का विश्वास मत प्राप्त ही गन्यणल के लिये सभी 
शामला मे उसकी सलाह मानना बाधथ्मरी होगा, जबतक कि ऐसा सलफ अस्पष्ट तथा 
अणयदानिक ना हो! केगल उन मामला में जहा ऐसी सलाह क्ष अनुसार कार्य करने से 
कियी संवद्याणत उपयंध का उल्लपन होता हो या जह्य मत्रिपीषी ने जिधात सभा का 
पिवास खा दिया हो। राज्यपाल को अपने विवेकाधिक्ग का प्रयाग अतिम हथियार के 
रूप मे हीं काया चाहिये।£ 

यह स्वावृत सिद्धान्त ह कि उत्तरदायी ससदीय प्रजातल्र म॑ राज्य के संवैधानिक 
अध्यव के अधिकार को वास्तविक कार्यपालिका की तुलना मे नहीं बटाया जाबड्न जा सकता । 
नच्यपाल के विद्रशाधिकार जा प्रयोग क्षेत्र सीमित है, उसका कार्य निरकण या वल्पनाशील नहीं 
हाना चाकह्य 7 चेयाय हवपूर्ण तथा सावधानी पूर्वक किया जाता चाहव । 

गरझ। फफ भी बुऊ एसी परिग्थितिया हो सती है भे। |+ "ज्यगल के लिय 
शत्र॥ का सागह ७ अनुसार कार्य करना व्यवहार्य नहीं होता जपे- 


हा 


| अनच्छद [69 (!) भारतीय सवधातिक विधि श्री एम पा जे इलाहबाद ता एक्स 
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3». सखारिया क्माशन रिपर्ट भाग । पृ 425 (988) 








[- चुनावों के तुरत बाठ यदि किसी भी दल का स्पष्ट बहमत ना मिल एस 
म मत्रिमण्डल का निर्माण विभिन दलो अथवा गुटो द्वारा कयि गय दावा की जाच के 
आधार पर करना।/ 

2- विधान सभा का सत्र बुलाने सत्रावसान करने अथवा सभा विष्रटित करने 
के सबंध में £ 

3- राज्या म आन्तरिक उपद्रव अथवा विधान सभा में गज्य सरकार के विरुद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी त्याग पत्र ना देने के प्रश्न पर। जिसके कारण राज्य 
मे सवधानिफ गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति का तत्सब॒धी रिपोट 
प्रेषित करता ह।” 

4- राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के 
लिये सुरक्षित रखने के विषय मे । जे 

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जब राज्यपाल राज्य के सवधानिऊ तत्र बरी विफलता की 
रिपोर्ट केद्र को भजता है तो उस समय यह स्वाभाविक ही ह॑ कि इस विषय पर मत्रिमण्डल से 
परामर्श नहीं कर सकता, क्योकि सवधानिक तत्र के विफ्ल होन का काण मत्रिया का आचरण 
भी हो सकता ह । ऐसी स्थिति में अपने विवेकानुसार कार्यवाही राज्यपाल के लिये उचित होगी । 
इसके अतिरिक्त सावेधान में कुछ ऐसे भी उपबध हे जिनमे स्पष्ट रूप से राज्यपाल के द्वारा 
कार्यवाही करने की व्यवस्था है- 

([) कुछ अन्य विषयों म, जैसे राष्ट्रति के विचार के लिय विधेयक का 
आरक्षित क्याजाना (अनुच्छेद 200)। यह आवश्यक नहीं ह कि राज्यपाल मत्रिपरिषद से 
मसदेव सहमत हो। विशेष रूप से तब जबकि राज्यपाल ऐसे दल का ह जिसका मत्रिमण्डल 
नहीं ह। ऐशी दशा में विशेष परिस्थितिया मे राज्यपाल के लिये बह उचत होगा कि वह 


मत्रिम्डल की सलाह के बिना कार्य करें- यदि वह समझता है मि उक्त विधेयक सथ 


]! सिधान वा अनुच्छेद 6+ 
2 सवविधान का अनुच्छेद ]74 
3 अनुच्छेद 356 राज्यपालों वा समिति वी रिपोर्ट!0 नवम्बर 97॥॥ खात-प्रसीडन्ट रुल इन 


एण्डिया राजीव धवन, पृष्ठ--9] 
+ अनच्छद 200 व 20] 
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का शक्तिया पर प्रभाव डालेगा या गत्रिधान के उपबधा का उल्लपन करगा फिर चाह 
पत्रिमण्डल की राय भिन ही क्यो या हो। 

(2) अग्णाचत प्रदेश, असम, मेघालय, मिजारम, नागालण्ड सिक्रिक्म आर त्रिपुरा 
के गज्यपाला का अपने विवेकाधिकार से कुछ विशिष्ट कार्या की करन की जिम्मेदारी सोपी 
गया हैं| 

(3) अरुणाचल प्रदश आर नागालण्ड के राज्यपाला पर राज्या के कानून व 
व्यवस्था के सबंध म विशेष उत्तरदाविच सोपा गया है। अपने उत्तटायिलत्वा के निर्वहन मे 
उन्ह अपने मत्रिपरिषद से परामर्श करन के बाद अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना 
टाता ह। एसे विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल को समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा 
दिये गये निदशों के अनुसार काम करना होगा और उसके अधीन रहते हुय वह स्वविवेकानुसार 
कार्य करेगा।“ 

सविधान वा अनुच्छेद 355 केद्ध सरकार का यह कर्तव्य निर्धारित करता ह कि वह 
प्रत्यक गज्य को वाध्य आक्रमणों से तथा आन्तरिक दुर्व्यवस्था से बचाय तथा यह भी सुनिश्चित 
कर कि प्रत्येक राच्य का शासन सविधान के प्राविधानों के अनुसार चलाया जा गहा ह या नहीं। 
अनुच्छद 356 केन्र के इस दायित्व को पूरा करने के लिए यह अधिकार गदान करता ह॑ जिसके 
नहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासात्रेक शक्तियों को 
स्वय ग्रहण कर ले जवकि राज्य मे सवंधानिक तत्र भग हो गया हो। लक्नि राष्ट्रपति को ऐसी 
सूचना जिसके माध्यम से प्राप्त होगी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्ययाल क पद की सरचना 


॥ - उगरहण +77 लीटों यो खपत वृत्य विववाधीन है आर न्यायालया द्वारा इसका निर्णय नहीं 
प्रिया जा सदता। हवस्ट परामास्युटेिविल बनाम वित्र गज्य, एु) आज) आग) 953 एस॥ 
रूप) [0]9 परा ५७४। 

2 अनच्छद 37] छठा अनुसूची वा पा 9 

3. मारत वा सविधान-एक परिचय डी डी बसु घूवाधूत 

न. [७ वाते तपय ॥$ 4 जिता५ 5$फाप्प. ए ७ पथ ॥ ना 0ए७८ा क॥। 
६ ता क्‍0 70शते८ ॥५०७्वाए बाप वज़शाणावाप वैछीए ॥0 धीए तजतए वीटार 


ाए 4. एस गापावीा॥ ५ पपवा) बट" फि्राणा शिफ्रापया था हि 


५०ा [वववत्या हि, शिधष्ञपपाावों एटवा* की है| 


>00० 
० कल न कक लक न पल थक 
का गयी ह जा राष्ट्रपांत वा राज्य की वास्ततिक स्थितियों का सत्ता 7पाट प्रापत करता ह। 
लक्नि यदि राज्यपाल राज्य में मुख्यमत्री में मिलकर राज्य की स्थिति का सूच्ना राष्ट्रपति को ना 
” ता एसी स्थिति से वचाव के लिये केद्ध को यह अधिकार भी प्रदान किया गया हे कि वो 


रिपोर्ट ३ ] (े हि ह ] 
| 


बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी कार्यवाही कर सकता हे 


ग़ज्यपाल द्वागा केच्च को प्रतिवेदन भेजना 

राज्यपाल द्वारा केन्र को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने के सबंध मे पर्वाधिक विवाद ह, 
नवाज राज्यपाल द्वारा राज्य मत्रि परिपट से सलाह नहीं ली जाती। संविधान के लागू होने के 
पच्नह वर्षा तक राच्यपाल की भूमिका के सबंध में काई विवाद नहीं था। क्योंकि स्वतन्रता के 
वाट के इन वर्षा में अधिकाश राज्यों म एक ही दल सत्तारूट था आर सघ राज्य सबधी कार्य 
प्रणाली स जा भी समस्याये उत्पन होती था उन्हे आमतार पर पार्टी स्तर पर ही सुलझा लिया 
जाता था आर राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकारों के प्रयोग का अवसर जम हा रहता था। इन 
वर्षा के दारान राज्यपात की संस्था को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पायाथा इस जवाध के दागा 
क्वल केरल मे 959 का मामला ह जवक्ि राज्य में राष्ट्रपति शासन गागू किया गया था उस 
समय राज्यपाल वी भूमिका का कडी आलाचना वी गा थी। 

करल में जहा 957 के चनावो के बाद पहली बार कसी राज्य म गर काग्रेसी दल 
की सरकार सत्तारूट हुई थी, राज्यपाल श्री कृष्णाराव ने केनद्र के अभिकता की भूमिका अदा करते 
हुये बहुमत प्राप्त सरकार को बर्खास्त कर दिया था। केन्र को भेजे गये अपने प्रतिवेदन म 
गज्यपाल न राज्य सग्कार पर कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार का आगेप लगाया था। “पोर्ट में यह भी 
क्ह्न गया था कि केरल की सरकार से जनता का विश्वास उठ गया था। 

केरल के मामलो में राज्यपाल की भूमिका निश्चित रूप से पपात पूर्ण रही थी 
क्याक्ति संविधान म यह कहीं भी नहा कहा गया ह कि राज्यपाल बहुमत प्राप्त मंत्रिपरिषद को 
क्वल इस आधार पर बर्खास्त कर दे क्‍्याकि राज्य की जनता का बहमत सरकार के पक्ष मे 
नही रह गया ह॑ वह इसलिये भी ऐसा नहीं कर सकता क्योकि जब तक विधान सभा का सदन 
मे वहमत रहता ह राज्यपाल के प्रति मुख्यमत्री नहीं उत्तरदायी होता ह। वारतव में संविधान 








'च्कषपपद-डअपलबा+ पक्का पधहन्‍क 


|. सवाच्च यआायालय न हाल हा मे दिय गये अपने निणर्य म बिना राज्यपाल बार रिपोर्ट वे, 
बार्यब'ल वश) मे बचने वी सलाह दा हे- एसआर, बोम्बई बनाम भारत सप, एआई आर 


पृष्ठ-- पृवाध्धत 


ञच्यपात को यह देखने का गायित्व कदाचित यही सापता। वाप्तव मे हम थक के क्वार्य संविधान 
के विपत ह क्‍्यायि यह महत्वपूर्ण नथ्य है कि राज्यपाल जब अपना पद ग्रहण करता ह॑ तब 
दत यह शपथ लेता ह कि वह संविधान की रक्षा करेगा, उस स्थति म गज्यपाल का यह कर्तव्य 
यनता 8 कि बह राज्य मे सवधानिक कानूना का पालन होना सनिश्चित कर, जिमसे राज्य म 
जनतीतन घालित हो सकेगा जबकि प्रपातपूण राजनीतिक भूमिका की »दा ही द्वाग राज्य वे; 
स्वधावनिर तत्र मे बादया उपस्थित कर। ट्स सबंध म राज्यपालों को त् वात या हमेशा ध्यान 
“प्रना चाहिये कि राज्य सरकारा से उनका सबध न केवल एक सवधानिर मुखिया के तार पर 
हवा ह अपित ऐसी परामर्शी भूमिका का भी निर्वाह कर॑ जिसस मत्रिपरिषट मे उत्पल हुये विवाटा 


करा सलजाया ना सक।! । 


अनुच्छेद 256 व राज्यपालों की भूमिका 

ग़ज्यपाला की भूमिका म परिवर्तन मुख्यत ५67 के बाट से आया जबकि आम 
चनावा के बाद से अधिकाश राज्यों म मत्तारढ़ पारी से भिन्न दल सन्र्ढ़ हुआ। बाद के 
व्शका मे यह देखन म आया कि राजनोतिक पार्टियों के विखण्डन के पश्यात बड़ नयी क्षेत्रीय 
पार्टिण का प्रादुर्भाव हुआ जिसके परिणान स्वरूप ऊई गज्या मे दीर्घकानाय अस्थिरता उत्पल हा 
गयी। फ्लत राज्यपालों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने विवेकाधोन अबिफारा का प्रयोग 
कर लक््नि अपेक्षित भूमिका का निर्वहन ना करने के कारण उसका साथा प्रभाव मध्र राज्य सबंधा 
पा पडा आर तत्पश्चात राज्यपाल की भूमिका जन विवाद का विषय बनी। टधर बुछ वर्षों के 
दागन राज्याल का पद आझको दबावा आर तनावों का शिकार हुआ ” जिसकी सत्तिषान को 
रचना करे समव कल्पना भी नहीं का गयी थी। जसा कि डा अम्बेदकर ने उसे ' अलकारिक 
कार्यकर्ता ' की सज्ञा दी थी' “उच्चतम न्याथालय ने भी राज्यपाल के पद के बारे में इस प्रकार 
के विशोर हक दिये गये है“ 

जसा क्र पतले कहा जा चुका ह पहले तीन आम चुतवा + दारान राज्यपाल आर 
पत्रिपाषित ने ससतीय व्यत्रस्था मे लगभग पूर्ण आर मुचारु टग में काम क्या। राज्यपाल के 
प्र दी प्रकृति इतती आपचारिक हो गयी थी कहीं-क्ही उन्हे केद्ध की पाहर मात्र बताया जाता 
था। लक्नि चाथ आम चुनावा के बाद देश के राजनतिक वातावरण मे जवस्टस्त बदलाव आया । 





। पाइ प्रसाइस्टल ईवर्स- श्री आर वबाग्ग्मन, पृष्ठ 87 पृवाधृत 
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कद्ध मं ता कांग्रेस अपना बहुमत बरक्गर रखने मे सफल हो गयी परन्तु अनक राज्या मे काग्रेसी 
सरक्ाग का सफाया हो गया और गर काग्रेसी गठबन्धन की सरकार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 
विहार, उत्तर प्रदेश, करल, पजाब, मध्यप्रदेश आर हरियाणा में सत्तारूढ हयी। 

]967 के बाद कई राज्या मे राज्यपालों के क्रियाकलापा पर सवालिया प्रश्नचिन्ह 
खड़ा हो गया क्‍्याकि थे राजनीति में लिप्त हो गये थे। 

गजस्थात में राज्यपाल के कृत्य को शका की नजर स॒ देखा गया क्‍योंकि 
!५67 के चुनावों के तुरत बाद ही विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया था क्योकि 
उज़्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द विपक्ष के सरकार बनाने के दावे को नहीं स्वीकार किया था | 

967 के चुनावों के पश्चात राज्य में काग्रेस पार्टी- सबसे बड़े दल के रूप में उभर 
कर सामने आयी था लेक्नि उसे पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ३ 

राज्यपाल ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए जहा कि राजनतिक दल 
चुनावा म अपने दल की नीतिया के आधार पर चुनाव लड़ते ह ना कि व्यक्तिगत आधार 
पर। मतदाता निर्दलीय उम्मीदवारों की नीतियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हा 

वास्तव में राज्यपाल ने 952 में मद्रास के मामले कीं ही पुनरणवृत्ति की थी 
जबकि राज्यपाल ने राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली काग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिये 
आमत्रित क्या था जबकि उसे विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त था, जबकि 
विपक्षी नेता श्री टी प्रकाश ने बहुमत के समर्थन के आधार पर सरकार बनाने का दावा 
प्रश कया था। 

श्री सुखाडिया को सरकार बनाने का आमत्रण देते समय राज्यपाल का विचार 
था कि उनके समक्ष दो विकल्य थे। 

!- विशन सभा को भग कर पुन नये चुनाव के आदेश दिये जाय। 


[. ८ राल आप गवर्नर इन इण्डिया पालटिक्स सिन्‍स 967 शिवरजन चटजी-इण्डियन जनरल 
आप पालिटिबिल साइनस अकटूयर दिसम्बर, !97] न--4 वाल्यूम पृष्ठ 3४७ ॥| 7:2० 

- वहा 

३ चुनावा ४ बाद विभिन्‍न दला वी स्थिति इस प्रवार थी-बुल स्थान-[0+ वाश्स-89 स्वतत्र-40 
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2- राष्ट्रपति शासन लागू कर प्रजातात्रिक सस्थाओ का अस्थायी तार पर निलम्बित 
खा जाय | ह 

लेक्नि गज्यपाल का विचार था कि तन दोना ही विकक्‍लपा पर गहराई से विचार 
काने के बात उन्हे यही उचित प्रतीत हुआ कि राज्य में लोक्तत्रात्मक सम्धाओं को अपनी सार्थक्ता 
आः अ_्मता सिद्ध करने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। 

लेकिन राज्यपाल के कथित निर्णय की विपशी दला द्वारा कई आलोचना की गयी-- 

- राज्यपाल ने काग्रेस हाईक्मान के इशारे पर कार्यवाही का ।* 

2- राग्यपाल के लिये यह अत्यन्त अनुचित था कि उन्हान निर्दलीय सदस्यों वी 
नितान्त अपेक्षा की तथा उनके मतो की गणना करने से इनकार कर दिया। 

3- यदि सबसे बडे एक राजनीतिक दल को ही सरकार बनाने के लिये आमत्रित 
काना था तो राज्यपाल यह कार्य पूर्व म ही कर सकते थे। उनवे; लिय यह विल्कुल आवश्यक 
नहीं था कि वे इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा करते तथा कांग्रेस आर बिराधी दलों के समर्थवा 
का सख्या वी अलग-अलग जाच करते। 

4- राज्यपाल सयुकत मोर्चे क अस्तित्व की अपेक्षा नहीं कर सकते थे क्योंकि सयुकत 
मोर्चा भी अन्य किसी भी दल को भाति पूरी तरह से एक विधान मण्डलीय दल था, उमझा एक 
सुनिश्चित कार्यक्रम था, निर्वाचित नेता थे, राज्ययाल को इन सभी बातो की विधिवत सचना दे 
दी गयी थी। 

5- यह वात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जिस दिन काग्रेस के नेता को सरकार बनाने के 
लिये आमत्रित क्या गया था, उस दिन विधान सभा म काग्रेरा को बहुमत नहीं प्राप्त था। विगेधी 
दला ने अपने संयुक्त व्यक्तव्य मे कहा कि राज्यपाल ने अल्पमत को बहुमत में बदलकर लोकतत्र 
तथा विधि क शासन के उपर प्राणान्तक आघात ही नहीं किया वरन्‌ सविधान की शब्दावली तथा 
भावना दोनों का भी उल्लघन किया है। राज्यपाल का यह निर्णय राजनीतिक पक्षपात वा स्पष्ट 


] हल बदल आर गज्या वी राजनीति-सुभाष सी वश्यप-पृष्ठ ५4 मात्राक्षा प्रवाशन, पृष्ठ 
>0(-- मरठ) | 
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उदाहरण था। इससे यहीं प्रकट होता 6 कि राज्यपाल + केन्र म मत्तारूट (काग्रस) की हो 
ट्न्छाआ का ही ध्यान रखा, लोक्तत्र जयता के निर्णय तथा सविधान का नहीं। 

लक्िन गज्य को राजधानी मे हिसक उपद्रवा आर विगेध को हते टये श्री सुखाड़िया 
प अतत साका' का गठन करने स इनकार कर दिया, तत्पश्चात शज्य + शप्ट्रपलि शासन घराधित 
कर टिया गया लेकिय राज्य विधान सना मग नहीं की गयी। स्वतत्र पाटा के नतृत्व मे विरोधा 
टला ने ग़ज्यपाल थी नेवनीयती पर संदेह किया आर शिकायत की कि वर यद्ध सरकार के 
निदेशा पर कार्य कर रहा ह, जो यह स्पष्ट रूप से चाहती ह कि काग्रेम पार्टी गज्य मे सत्तारूढ़ 
हा। सर्वादयी नेता औ जयप्रकाश नारायण का विचार था कि विरेधी दला के मगठना को सरकार 
बनात का अवसर ने देन का कोई न्यायोचित कारण नहीं दिखायी देता ' श्री मीन मसानी ने इसे 
'कत्मित जार श्रीपाद अमृत डागे ने उसे असवेधानिक तथा "मिद्धालहा। कटा विभिन्न समाचार 
प्रा न इस निर्णय को एक निर्लग्य निर्णय, क्षुद्र पडयन्र/ 'सकुचित मताबूनि * मयक्र भल 
आदि की मझज्ञाओं सम सवोधित किया। 

वाद म कारय्नेस कुछ विधायका को अपने पक्ष म करने मं पफल हा गया। अवत 
ग़ज्यपाल ने विद्वान सभा वे उन सदस्यों से जिनकी निष्ठा विवादाम्यद था मिलने था वाद देखा 
कि काग्रेस पार्टी का बहुमत था ओर उन्होंने उसके नेता श्री सुखाडिया को मरजार बनाने के लिये 
पुन जामातत क्या। 

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होता हु कि राज्यपाल ने उपना संयधातिक्र प्रधान 
की भृमिका के स्थाय पर केद्ध के इशरे पर काम क्या। 

अनेक मामला म॑ राज्यपाला ने अपने पट आर गरिश का दुरुपयोग किया है आर 
निश्चित तार ऐसा केन्द्र के इशारे पर क्या गया। वास्तव में इस बात से कतई इनकार नहीं 
क्या जा रूख्ता कि इस प्रकार की कार्यवाही कदन्र में सत्तारढ दल के हित में का गया। इस 
प्रवाग वी कायबराही संविधान निर्माताओं के शाब्दिक व भावनामक दाना ही बातों वा उल्लंघन 
” जा फि नही जिया जाना चाहिये। 

वास्तव मे राज्यणल को मुख्यमत्री का नियुवित ठ समय नस बाता का ध्यात 
खना चात्िय- 

! सरकार के गठन के लिये बहुमत प्राप्त दल के नता का या एसी पार्टिया के 
नता का जिल्‍्यय मिलकर चुनाव लड़ा हो, सरकार के गठन के लिये "ज््यपाल द्वारा आमयित 


.०। 
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विया जाना चाहिये । बहुमत शप्त दल या सयुकत दल कान से # इसका नाग चुनाव परिणामा 
के आधार पा लिया जाना चाहिये। 
वियान समा म कमसि दल की सरकार का वह्मत ह या सह्मत नहीं रहा ह इस 
प्रश्न का निपटाणश सदन मे होना चाहिये राज्यपाल के स्वय के मल्याजन द्वारा नहीं 
3- यदि कसी दल की सरकार का बहमत समाप्त हो गया हो हो राज्यपाल के 
लिय जरा 


नता का साकार के गठन के लिये आमत्रित करें आर इस प्रग्गर बरुताये गय नेता के लिये जरूरा 


ह कि वह दूसरे नवर पर ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त टल या सयवक्‍त मोर्च की 


+ 
जा । 


होगा वह तुरत मत्रिमण्डल के निमाण स पूर्व सदन से विश्वाम प्राण करे । 

कर्गटया श्वेत पत्र में भी कहा गया है कि गज्यपाल व लिये भी एसी परम्परा 
पड़ना आवश्यक ह कि पद त्याग के पश्चात राज्यपाल सक्रिय पथपाती पजनीति मे नहीं 
लाटगी । मुख्यमत्रिया की नियुक्ति के सबंध म कसी राज्य दे मुख्यमत्रा का चयन करते 
ममय राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्ता का अनुपालन करना चातह्यि। 

। उम्र दल या दलां के समूह को सरकार बनाने के लिय आमत्रित करना चाहिये 
निन्र विचान सना में सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो । 

> राज्यपाल का कार्य यह देखना ह कि कोई सरकार बन उसी सरकार बनाये का 
प्रयाय नहीं करना चाहिये जो कि उसे द्वारा बनायी गयी नीतियो का हा क्रियान्विदर करें। 

यदि विधान सभा में क्यिी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहा प्राप्त ह तो राज्यपाल 


द्राग अन्य ग॒भों दलों के ग्रुपो को सचना देकर निम्न आधार पर मख्यमत्री का चयन करना 


प जँ 


चाहिये 
| चनाव से पूर्व बने गठबंधन के नेता को। 
» शाण मसंदस बड़ी पार्ट जो अन्य पारथ्या के समर्थी लसम निदलीय शामिल 


के साध साका बनाने का टावा फरती हो। 
९ पार्टियों झा एक निर्वायकेतर गठबंधन जिसमे सरकार यान के लिय आपस मे 


गठयचन झिय हुये दल सहित आर जिह निर्दलीयों का समर्थन सरकार से बाहर रहते हुव बाज 
वश विदिनल इला के गठबंधन को सबसे बड़े दल द्वारा बाहर से समर्थन दिया जा रहा हो ' 


उककारनलाहामभाउ-ए ९७न९ दरार भनानल- 
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राज्यपाल को उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुवे ऐसे नेता का चयन फरना चाहिये निसे 
कि गज्यपाल के विवेकानुसार बहुमत प्राप्त करने की पूर्ण सम्भावना हो >ज्यपाल द्वारा लिये गये 
आत्मपाक निणय की बहुत अहम भूमिका ह। 

“क्सी मुख्यमत्री को जब तक कि वह विधान सभा में पूर्ण बहुमत बाले दल का 
नता ना हो, द्वारा शपथ ग्रहण करने के तीन दिन के अदर विश्वास मत प्राप्त किया जाना चाहिये 
टुम प्रकार के नियम का पवित्रता के साथ कडाई से पालन किया जाना चाहिये ) 

यदि विधान अनेक सदत्य शज्यपाल से मिलते हे आर विधान सभा में पदधारी 
मुख्यमत्रा को बहुमत के समर्थन का दावा वरते हु, तो राज्यपाल को विधान सभा के बाहर इस 
मद्दें पर स्वव कोइ निणय लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहिवे। उसके ।लय बुद्धिमतापूर्ण तरीका 
होगा कि वह विरोधी दावों का विधान सभा मे परीक्षण करवाये। ऐसी प्रक्रिया न केवल 


| 
* 


न्यायोचित होगी वरन्‌ इससे न्यायोचितता सुनिश्चित हो जायेगी। इसके परिणामस्वरूप राज्यपाल 
द्राग निर्णय लेने मे होने वाली किसी गलती से उत्पन परेशानी से भी वचा जा सकेगा। 

973 में उडीसा मे 3 असतुष्ट काग्रेसी विधायक अपने मूल दल वाग्रेस (ओ) आर 
स्वतत्र हल में सम्मलित हो गये । श्रीमती नन्दनी सत्पथी जो कि उस समय मुख्यमत्री थी, विधान 
सभा म अपनी भावी हार को देखते हुये त्याग पत्र दे दिया था जवाय विधान सभा का सत्र 
चल रहा था। विपक्षी दल प्रगति पार्टी ने श्री बीजू पटनायक के नेतृत्व म 72 सदस्या के समर्थन 
का दावा पेश किया जिसको विधान सभा के स्पीकर ने प्रमाणित क्या था तथा इसकी सूचना 
राज्यपाल श्री जत्ती को सभा के सचिव ने दी थी। प्रगति पार्टी को सदन में बहुमत प्राप्त है, यह 
बात एक अन्य तरीके से भी प्रमाणित होती थी कि प्रगति पार्टी के उम्मीदवार श्रा देवानन्द | 
माच, 973 को राज्य सभा के लिये काग्रेस उम्मीदवार के विरुद्ध 60 के विरुद्ध 77 मतो से 
विजयी घ्राषित हुये थ। 

लक्नि इन सभी तथ्या को नजरदाज करते हुय श्री बीहा जन्ता ने प्रगतिपार्टी 
का सरकार बनाने का अवसर नहीं प्रदान कया। इसके स्थान पर श्रीमवी सत्पथी की 
मिफारिश स्वीकार करते हुये अनुच्छेद 356 के तहत राज्य म राष्ट्रपति शासन की सस्ततुत्ति 
कर टी जिसके आधार पर 5 मार्च, 973 को राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 

श्री पटनायक और उनके साथिण ने उडीसा उच्च न्यायालय में याचिका दायर को। 
उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया लेक्नि गज्यपाल के व्रृत्य की आलोचना को । 
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यह मामला बन्‍त ही महत्यपृूण ह जिसे न्यायालय मे पेश क्या गया था आर जिसम 
राच्यशल को समदीय परम्पराआ को ना मानने को दोषी ठहराया गया था। राज्यपाल द्वारा 72 
मरम्या के दावे का परीक्षण किया था। जबकि 25 सदस्य सत्ता पल मे अलग हा गय थे। 
राज्यपाल ने अपनी पोर्ट में बह भी लिखा था कि 72 सदसया म से 2 सदस्य कुछ हों घण्टा 
बाद दल से अलग हो गये थे। तत्पश्चात राज्यपाल सभी सम्भावगाओ पर विचार करने के बाद 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्तमान बहुमत का दावा करने वाले दल भी बहुत लम्बे समय तक 
स्थिर सग्कार नहीं दे सकते। इस आधार पर राज्यपाल मे विपक्षी टल के नेता का सरकार बनाने 
क्र लिये आमत्रित नहीं क्या। लेकिन विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिये बुलाये जाने की 
कायवाही इस आधा पर नहीं हुयी कि उसे बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त ह, वग्नू उनको यह 
भा अठेशा था कि सरकार बहुत दिनों तक्न बहुमत नहीं कायम रख सकगी। ग्रेट ब्रिटेन में जो 
समलीय परम्परा कायम हु, राज्यपाल का निर्णय उसके विपरीत था उसवा पालन राज्यपाल द्वारा 
नत क्या गया । सत्पथी ने जिन्हाने सदन म बहुमत का समर्थन खो दा क पश्चात त्याग पत्र 
” टया था। अत विपक्षी दल का कतव्य था कि वो यह स्पष्ट करे कि वह सरकार बना सकने 
मे समथ ह या नहीं क्‍्याकि विपक्षी दल के नेता ने सरकार बनाने का दावा पश किया था, आर 
यदि गज्यपाल को विपक्ष के बहुमत वे समर्था के बारे में संदेह था तो उनके उसकी जाच सटन 
मे प्रत्यल रूप से करानी चाहिये थी, जोकि उस समय सत्र में थी। इसी प्रशार वा मामला नवम्बर 
|५67 म पर्चिम बगाल में हुआ था जब कि राज्यपाल ने श्री अजब मुखर्जी मत्रिमण्डल को 
वर्खास्त कर दिया था। यह राज्यपाल क अधिकार क्षेत्र से बाहर वी वात है क्रि वह यह देखे 
कि सरकार स्थायी होगी या नहीं। यदि बाद म विपक्षी सरकार गिर जाता ह तो राज्यपाल का 
राष्ट्रति शासन लागू करन का फ्सला उचित होता क्योंकि तब कोई ?मरा दल सरकार बनाने 
का म्थिति मे नहीं हता जो कि अपना बहुत सिद्ध कर सके। 

डा जे आर सिवाच ने इस बाव का ओर सक्ेत क्या है हि तय कभी कआग्रेस दल 
का या कग्यस दल का जिस सरकार को बाहर से समर्थन प्राप्त हो या जिसम कांग्रेस सहभागी 
दल हो, की सप्कार गिरी हो या गिरने डाली हो, सभा को सिलम्बित करने के स्थान पर अनुच्छेद 
!7+2॥बी) के अन्तर्गत सभा भग कर दी गयी जेसा कि प्रिवाबुर कायान में 95-+ म, केरल 
म ]9०) मे पश्चिम बगाल ओर विहार मे 97 मे और अनुच्छेद 350 # अन्तर्गत आख्य प्रदेश 
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ए ]954 मे, पाण्डररगी मे [968 मे, पश्विम बगाल में आर पुन 90] मे गणिपुर मे उडीसा म 
973 मे हुआ। इसके तुरत बाद हीं हीयाण, उत्तर प्रदशश आर मन्य प्रदश में 967 म ओर 
विहार भ [०७५ मे हुआ। 

पश्चिन बंगाल का मामता बहुत ही रोचक ह जब अजब मुखर्जी का मत्रिमण्डल 
पिग्न वाला था आर इस मरकार में कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख सहयोगा दल था। विधान सभा 
का बुगवा के यार माह बाद ही भग कर दिया गया। इन सभी मामला म विपक्षी दल सरकार 
बनाने को तयार थी। वास्तव में त्रावनकार कोचीन में ।954 मे पाण्डचगी मे 968 में, आर 
मणियुर मे 969 में जबकि सरकार की सदन मे प्रत्यक्ष तार हुयी था विपक्षी दल को यह 
अधिकार था कि उसे सरव्मर बनाने का अवसर प्रदान किया जाये। 

अन्य मामलो मे जबकि वाग्रेस मत्रिमाष्डल या उसके द्वाग समर्थित मत्रिमण्डल अपनी 
सभावित हार का खतरा महसूस करते हुये त्याग पत्र दे देता हे जमा ति पश्चिम बगाल म हुआ 
जहाकि चुगाव कुछ दिन पूर्व ही कराये गये थे, और सबसे बड़े दल का सरबार बनाने का जदसर 
नहा प्रदान कया गया था, विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत दावे को नजरदात्र ।क्या जाना गलत था 

इस सबंध म यह भी ध्यान देने योग्य बात 6 कि न4 कयी भी अनुच्छद 

।74(2/(वी) अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गर काग्रेसी सरकारों द्वाग सभा भग वरन की 
सिफारिश की गया उसको अस्वीकार कर दिया गया जबकि राज्यपाल को उत्तके बहुमत वे 
वर में सटेह था आर प्लाथ ही काग्रेस दल सरबार बनाने का इन्छेक था। उदाहरण क 
लिये राव बीरेद्र सिंह हरियाणा में, गुरनाम सिह पजाब मे 957 चरण मिह उत्तर प्रदेश 
मे 95९ भोला पासवान शाख्री बिहार म 968 म, राजा नरेश चन्र सिह मध्य प्रदेश मं 
!962 में आर नितेन्द्र देसाइ गुजरात मे आः कर्पूरी ठाकुर ने विहार मे ।97 को अनुच्छेद 
|-५ (2) व 356 के अन्तर्गत विधान मभा भग करने की सस्तुति शा थी जिसे राज्यपाल 
ने अस्वीक्ृत ये दिया। 

विधात सभाओं को भग करने के समान ही राज्यपाल द्वाग मख्यमत्रियां वी नियुक्त 
मर नो एक प्नीय निणय केन्द्र म सनाल्ट दल के हित के अनुरूप लिया था जबकि विपक्ष को 


| जुआ शग्विच' (दि पॉलिटिेॉ आप दि प्रेगाडेन्ट रल इन झीतया प्र।-भारतीय उच्च 


में यान सम्या। शिमता (979। 


| 439अ कप कक ८२५ 42५ - अफक-क.. 
५-3 ाक कमर धा ९७७3७ साफ कहया.3ई.++ ७38. )७- कान ॥भमनकत,. अंनेकपलआमक, 


मका' वनान का अयसर नहीं प्रदान किया गया, जबकि उसे प्रदान क्या नाना चाहिय था। ऐसा 
चार नियना की अवहेलना करके किया गया। सभी मामलो से यही निष्कर्ष निकलता ह कि जसा 
केद्ध के हित में उचित था बसा ही राज्यपालो द्वारा निर्णित किया गया, 

970 के उन्तर प्रदेश में ग़ज्यपाल श्री बी गोपाल रेड्डी न राष्ट्रपति को लिखा कि 
पच्य मे गष्रपति शासन लागू कर दिया जाय क्योकि राज्य म स्थायी मार बनाना सभव नहीं 
॥ क्याकि विभिन्न दलों की स्थिति स्पष्टि नहीं ह लेकिन अपगी बात के विपरात ॥5 दिन वाद 


१ 


हर श्री टाएन सह जो कि काग्रेस दल के नता थे, को सरमार बनाने य लिय आमजत्रित क्या। 

नवम्बर ०67 को हरियाण में गष्टपति शासन की सिफपार्श की गयी जबकि 
-व वारख्द्र सिंह को सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। ग़ज्यपाल द्वाग जा आधार यताय 
गद्य उसमम कहा गया कि असतुष्टा द्वारा चलायी जा रही मुहिम के काश्ग राजनीतिक अस्थिरता 
यना हयी है! 

968 म राज्यपाल श्री चक्रवर्ती ने असतुष् बी आवाज +क। पग तरह से अनस्लुना 
का दिया लबकि ॥5 काग्रेस़ों विधायवा द्वारा दल से विलग हा जान + माण दल की क्षमता 
8 सदस्यीय सदन में घटकर 32 हो गयी थी। राव वारेद्र सिह जा का 40 विधायका के गुट 
का नतृत्व कर रहे थे, ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश क्या था 

965 में केरल में 33 सदस्यीय सदन में 40 स्थान प्राप्त क* मीपीएप सबसे 
बड़ा दल था। उसके नेता श्रा ईएमएस ने राज्यपाल से मिलकर 33 अन्य सदग्या ये समथन 
के आधार पर सरकार बनाने का दावा पश किण। लेकिन विना उनसे टाव का पणथ्ण किये 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जाकि प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों क विपरात या। यद बात 
विना णक के कही जा सकती ह। इन सभी मामलों में अनुच्छेद 365 था दुस्पयोग किया गया 
माय हा राज्यपाल जये प्रतिप्टित सवधानिक पद का भी मजाक उडाया गया क्‍्याएि इस आन्तरिक 
पतनाति मे राज्यपाला ने एक पक्षीय भूमिका अदा की। वास्तव मे राचपालो द्वारा जिस प्रकार 
के गननीति का संचालन किया गया वो उनकी पद की मर्यादा के प्रतिकल था क्‍्याक्ति विभिन्‍न 
वा पर कांग्रेस हल को सरकार बनाने म जिस प्रकार की सहायता पहुचाया गयी आर इसके 
लिय अनचछ्छेट 350 करा सहग लिया गया वो सविधान के इस आतम्मा प्रावधान का खुला 


जनक 


अनिक्ष्मण है, जाकि सविधान निर्माताआ की भी मशा के विरुद्ध ह। 








केवल गेर काग्रेसी सरकारों पर ही प्रहार नहीं हुआ अण्ति कांग्रेस पार्टी ने 
अपनी ही सरकार के विरुद्ध भी इस धारा का प्रयोग किया जबकि राज्य में किसी मुख्यमत्री 
क्र बदलना था जो कि हाईकमान को सतुष्ट नहीं कर पा रहा हो। ऐसे ही दो मामलों 
की व्याख्या वी जा सकती ह। 

975 में उत्तर प्रदेश म मुख्यमत्री श्री बहुगुणा ने हाइकमान के निर्देश पर 
अपना त्यागपत्र दे दिया तथा नेता पट का कलह ना सुलझ पाने ऊ कारण राज्यपाल ने 
रष्ट्रति शासन की ससस्‍्तुति कर दी जबकि सभा को निलम्बित रखा गया था। 29 नवम्बर 
975 को लगाया गया राष्ट्रपति शासा 72 जनवरी 976 को हटा लिया गया जबकि श्री 
एनडी तिवारी मुख्यमत्री बनाये गये। केद्धीय गृहमत्री ने इस कार्यवाही को उचित ठहराया 
क्याकि उनका विचार था कि आन्तरिक गडबडियो को ठीक करने के लिये जिसमे दल के 
नता पद का चुनाव भी था, के लिये यह कार्यवाही की गयी थी। 

उद्दीमा म 6 दिसम्बर 976 को मुख्यमत्रा श्रीमती नन्‍्दनी सत्यथी ने त्यागपत्र 
7 लिया। राष्ट्रपति शासन केवल 3 दिनों पश्चात्‌ ही उठा लिया गया जबकि श्री विनायक 
आचार्य को अनेर स्थान पर नियुक्त किया गया । 

यह भी शवदा व्यक्त की गयी थी कि तमिलनाडु में दुमुक सरकार को इसलिये हटा 
दिया गया था, क्योकि उन्होंने आपात काल का विरोध क्या था। 

जनवरी 29, 976 को राज्यपाल श्री के के ने राष्ट्रपति को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में 
राज्य सरकार पर दुष्प्रशासन, भ्रष्टाचार ओर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके 
टो दिना बाद ही राष्ट्रपति ने उदघोषणा जारी वी जिसके द्वारा सरकार बपस्ति कर सभा भग कर 
हा गया: 

3 फरवरी, 976 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री आरएस सरकारिया के नेतृत्व 
मे एक जाँच आयोग की नियुक्ति की जिसे मुख्यमत्री श्री करणानिधि के लगाये गये आरोप का 
जाँच क्रा क्राम सापा गया। 

सितम्बर, 979 को मद्रास मे श्रीमती इन्टिरा गाँधी न स्पष्ट किया कि उनके 
करर्यक्ताआ के मन मे दुविधा बनीं हुयी थी क्योंकि द्रमुक का कांग्रेस के साथ गठबन्धन 


शा। जनवरी ॥976 को उसका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था आर उन्हें उसकी अवधि 


ब्रटदान का वाई अधिकार नहीं था, साथ ही सीपी आई आर अनादुुमुक उन्हें सरकारिया 
वमीशन की नियुक्ति के लिये उन पर दबाव डाल रहे थे। 

उपगेक्त तथ्य निश्चित रूप स इस ओर इगित करते ह कि राज्यपाल की एिपोर्ट 
पृणत राजनीति से प्रेरित धी | 

हग्याणः विधान सभा के मई 982 म हुये चुनावा म राज्यपाल श्री जीडी 
तापस ने श्री देवी लाल से ॥0 बजे दिन तक राजभवन में अपन समथका को उपस्थित 
चने या निदेश दिया। 90 सदस्यीय सदन मे काग्रेस को 26 स्थान प्राण थे। लोकदल 
का 3] आर भाजपा को 6, काग्रेस एस को 3, निर्दलीय सदस्य |2 थे। भाजपा आर 
कागम जो लोकदल का अपना समर्थन देने को तेयार थे और जिनम चार निर्दलीय सदस्य 
भा शामिल थ। जबकि श्री भजनलाल ने कुछ निर्दलीय उम्मीटवारा व समथन के आधार 
पर कुल 42 सदस्य थे। लेकिन राज्यपाल श्री जीडी तापसे ने था भजनलाल को जोकि 
काग्रस पार्टो के नेता थे, को मुख्यमत्री पद की शपथ दिलायी। राज्यपाल की इस दार्यवाहा 
की बहुत आलोचना हुयी । 

असम म पिछले तीन सालो ग इसके बावजूद कि विपक्ष झा सरकार बनाने के लिये 
पर्याप्द समर्थन प्राप्त था आर उसके द्वारा सरकार बनाने के लिये चलाने जाने वाल अभियान को 
झउठलाया जा रहा था, इसके बावजूद कागस (ह) जोकि बहुमत का दावा कर रही थी, वास्तव मे 
गलत सावित हो चुका था। राज्यपाल ने इस पूरे मामले मे भदभाद पृण नमिवा अदा की थी। 
अमम म केद्धीय गृहमत्री श्री जल सिंह ने लोकसभा म यह दावा क्या हि काग्रेस (३) को 
विधान सभा मे पूर्ण बहुमत प्राप्त है ओर वो सरकार निर्मित करेगी जबकि जून 978 को हुये 
चनावा म काग्रस (३) को केवल 8 स्थान प्राप्त हुये थे। जनवरी 98) तब दलबदलुआ के कारण 
फायस ।३) अप्या ने चनने में असमथ रही। तथा यह दुविधापूर्ण स्थिति दिसम्बर ५४0 तक 
चलती रही जबकि विधायक दल ने श्रीमती गाँधी को नेता चुनने का अधिकार प्रदान किया ४ 
टसवे तीत लिना बाद ही 6 दिसम्बर को राज्यपाल श्री एल पी सिह ने श्रीमती 


अनवरा तमूर को मुख्यमत्रा पद की पथ दिलायी। काग्रेस (॥) ने ।॥8 सदस्यीस सदन मे 


[ हिन्द! 24 मई [982 तथा 24 मई का ही स्टेट्समैन देखें। 
2 टाइम्स ऑप इण्डिया, 4 दिसम्बर, 980 | 
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52 सदस्था के समर्थन का दावा किया था। कुल सदस्य सख्या [20 थी जबकि 8 स्थान 
रिक्ति थे। काग्रस (३) के 45 सदस्य थे, कुछ निर्दलीय सदस्या के प्रमर्थन वा भी दावा 
किया गया था। विपक्षी दला से सग्पाग के बहुमत को चुनोती दी लकिा उाकी आपत्तिया 
ऊ अम्वीगार कर दया गया। 

तमूर का कमी प्रकार सत्तारूढ़ हुआ मत्रिमण्डल अस्थायी सिद्ध हुआ। उन्होंने 
28 जून 90] को त्यागपत्र दे दिया, जबकि उसके सहयोगी दल पीटीसीए ने सभा कीं 
बठक के एक दिन पूर्व ही अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा जर दी। लेकिन विपक्ष 
को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया और जून 30, 98| को राज्य मे राष्ट्रपति 
शामन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति 3 जनव" ५98” को हुयी जब 
आरा कशव चद्र गोगई जा कि काग्रेस (३) दल के सदस्य थे, १९ राज्यपाल श्री प्रकाश 
मररात्रा द्वारा मुख्यमत्री पद की शपथ दिलायी गयी। इससे पूव श्रीमती तमर के त्यागपत्र 
दन के बाद विपक्षी दल ने श्री शर्‌ चनद्र सिन्हा के नेतृत्व में 6६ मास्यों के समर्था 
वा दावा कया था, लेकिन राज्यपाल ने उसे अस्वीकार कर दिया 4 आर साथ ही यह 
वायदा भी किया था कि श्री गोगई को तुरत हीं विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने को 
कहा जायगा। 

मार्च 77 982 को बजट सत्र के प्रारम्भ होने पर विपली दल और लोकतात्रिक 
माच न तरत ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। लाकतात्रिक मोर्चे ने 
दस दला के सहयोग सम्मिलन से 65 सदस्यों के समर्थन का दावा क्या था। लेकिन अगले 
दिन जब प्रस्ताव पर विचार होना था। थ्रा गोगई ने बिना सभा का सामना किये हीं त्यागपत्र दे 
दिया। राज्यपाल श्री प्रकाश महरोत्रा ने एक बार पुन विपक्षी गठबन्धन क नेता श्री सिन्हा को 
सरकार बनाने के लिये आमतग्रित नहीं किया। इसके पूर्व तीन अवसरा पर भी उन्होंने यही रुख 
अपनाया था। मार्च 49 982 को राज्य विधान सभा भगकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
गया। गोगाई मत्रिमण्डल केवल 65 दिना तक ही चल सका | 

बधानिक तार पर राज्य का मुख्यमत्री राज्यपाल के प्रसाठ पर्यन्त ही अपने पद 


पर यना रहता ह। राज्यपाल की इस स्वेच्छा पर केवल एक ही ।नियत्रण है कि मुख्यमत्री 


].. हिल एनवरी व], 982 
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भ अप्न सम्यूण कार्यकाल के दारान विधान सभा मे बनुमत का समथन प्राप्त हो। टूसरे 
झब्ण में गज्ययाल की कृपा विधान सभा मे मत्रिपरिषद के विश्वाम के अधीन हे। बोई 
प्रख्यमत्रा जिसे राज्यपाल का प्रसाद” नहीं प्राप्त होता ह, परन्तु फि भी राज्यपाल उसके 
विन्द्ध कोई कर्यवाही नहीं कग्वा सकता ह जसाकि पश्चिम बगाल म अजय मुखर्जी के 
साथ हुआ क्याकि विधान सभा मुखर्जी के साथ थी। 

दूसरी आर तो मुख्यमत्री जिसे राज्यपाल की सरक्षण प्राप्त हा लेक्नि विधान 
सभा में बहुमत का समर्थन ना श्राप्त हो तो राज्यपाल उसे किसी भा स्थिति में पट पर 
नहीं बनाये रख सकता है। 

अत कानूनी दृष्टि से चाहे जो हो लेक्नि ससदीय व्यवस्था क्रे अनुसार मुख्यमंत्री 
वध्नी तक अपने पट पर बना रहता ह जब तक कि उसे विधान सभा म॑ बहुमत का समर्थन 
प्राण हो" केवल विधान सभा का बहुमत समाप्त होने पर हा वो मत्ता से हटाया जाता 
हु अन्यथा नहीं। यहा यह प्रश्न उठता ह कि यह किस प्रकार ज्ञात क्या लाये क्रि मुख्यमंत्री 
का विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इस सबंध में निम्म स्थितियाँ हो सकती 

। यह -ज्यपाल के विवेक के लिये छोड दिया जाये कि मुख्यमत्री को बहुमत का 
समर्थन प्राप्त ह या नहीं। 

2 किसी मत्रिमण्डल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं, इस बात का 
निर्धाण केवल विधान सभा में ही क्था जाना चाहिये। बहुमत के निर्धारण के प्रश्न को 
नाँच क्सि अन्य स्थल पर नहीं की जानी चाहिए। 

5 इस प्रश्न के निर्धारण का प्रश्न जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिये। यदि 
“च्य का मुख्यमत्री ऐसा कोई राय गज्यपाल को दे दे तो ऐसी मलाह मानना राज्यपाल 
के लिये अनिवाय होता ह। 

३ मत्रिमण्डल के पराजित होने अथवा उसके बहुमत के वार म॑ सशय होने पर 


मविधान राज्यपाल का मत्रिपरिषद को वर्खास्त करने का अधिकार ग्रदान करती हैं। इस दोरान 
विधान सभा को या तो भग कर देगा या केवल कुछ अवधि के लिये निलम्बित ही रखता है 


व राज्य को अनुच्छेद 356के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन रखने सयबी प्रतिवदय केद्ध को 
मजता हू । क 

इस प्रकार सविधान राज्यपाल को निर्णय लेने का अधिकार सापता ह जोकि राज्यपाल 
को स्वतन्र रूप से केनद्र सरकार के नियत्रण मे अधिकार प्रदान कर देता हे। 

उपरोक्त चारों व्यवस्थाओं में से अधिकतर अवसरों पर पहली आर वोथी व्यवस्था 
का हा इस्तेमाल एसे राजनीतिक निर्णगे के हल के लिये किया गया ह जो कि लोकतत्रीय 

सिद्धान्त क विपगत है। निष्कर्षत भारतीय सविधान के उपरोक्त प्रावधाना स राज्यपाल को 
मुख्यमत्री वी नियुक्ति आर बर्खास्तगी करने की व्यापक शक्तियाँ पाप्त हो जाती ह। हॉलाकि 
सविधान निर्माताओं का यह मतव्य कदापि नहीं था साथ ही यह कायवाह् ससदीय व्यवस्था के 
स्वीकृत मानकों के भी प्रतिकूल है। 

967 के चुनावों के बाद से कई राज्यों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन हुयी, जबकि 
मुख्यमत्रियों क सबध म॑ राज्यपालो ने स्वय निर्णय लिये। उदाहरण वे लिये श्री धर्मवीर द्वारा 
अजय मुखर्जी को हटाया जाना तथा राव वीरेन्द्र सिह को (हरियाणा म) हटाया जाना ऐसे ही 
उनहरण ह। राव वीरेद्ध सिंह के मामले में सत्ता मे बने रहो के लिये इस प्रकार वी राजनीतिक 
धाँधली की गयी कि यदि राज्यपाल अपनी सतुष्टि को लागू करके सरकार को ना हटा देते तो 
रज्यपाल का होना ही बेमानी हो जाता क्योकि राज्य मे जिस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त 
हा गया था उस स्थिति मे राव वीरेन्द्र सिह का पद पर बने रहना राज्य की सुरक्षा के लिये 
खतरनाक था ।- वास्तव मे राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया यह बहुत ही उचित 
कदम था, क्योंकि राज्य विधान सभा जो स्वय मुख्यमंत्री का बधक बन गया था अर्थात ऐसी 
स्थित मे था जबकि वो राज्य की स्थितियो का सही मूल्याकन करने की स्थिति मे नहीं था। 
गज्य म सवधानिक धोखाधडी जो कि राज्य के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों द्वारा चलायी जा रही थीं, जोकी 


] ड्ाएच0 एम0 जन” चजिग पटन आफ सेन्टर स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया, एडिटड-बिद्युत 
चत्रवती, सेजमण्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ--39 

2 तल्वालीन बद्धीय गृह्मत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने दलबदलुआ वार आया राम, गया राम, 
वा मज्ञा दी राज्य में विधायवों वा वीमते क्रमश 20,000 ओर 40000 रुपये लगाबी जा 
रही थी, दलबदल ओर राज्यों वी राजनीति, 'सुभाष सी0 कश्यप” पृष्ठ-29 प्रकाशित-मीनाक्षी 
प्रवाशन मेरठ। साथ ही राज्यपाल वी रिपोर्ट के लिये देखें-दि टिय्यन, नवम्बर 22 967 
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मत्ता मे वन रहने के लिय घृणित गजनतिक खेल खेल रहे थ, एमा म्थिति मे ग़ज्यपाल व 
किवात दूसग कार दोता जा राज्य की जनता को ऐसी स्थिति स छुटकाग दिलाता, वास्तव म 
गज़ा पविधान का सरक्षर होता हं। इस सद्धान्त को यद्यपि ब्रिटेन में तो अस्वीकत कर दिया 
गया लक्नि हरियाणा की घटनाये जिससे राव वीरेंद्र सिह की सरकार गिरी थी, यह साबित 
करता ह कि वास्तव मे राजा सविधान का सरक्षक होता है। यद्यपि हार्याणा व पश्चिम बगाल 
| उटाहरण से यह स्पष्ट हे कि राज्यपाल का निर्णय गभीर आलोचना का विषय नहीं है लेक्नि 
कछ एसी भी परिस्थितियाँ होती हे जबफ़ि राज्यपालो ने केनद्ध के इशारे पः गहुमत प्राप्त मत्रिमण्डला 
की बर्बास्तगी की ह अथबा राज्य म गत्रिमण्डल के पतन के याद तााल्यिक सरकार के गठन 
का कोई प्रयास नहीं कया जबकि उसने बहुमत के समर्थन वा दावा पण क्या था। 

ऐसा हा मामला कश्मीर का ह॑ जब कि 2 सदस्यों वाली सनारूढ नेशनल 
झग्रेम दल के श्री जीएम शाह के नेतृत्व में अपने दल से अलग होकर एक मगिर्दलीय 
सदस्य के साथ राज्यपाल का यह सूचित क्या कि वे फारुख अब्टल्ला के नेतृत्व वाली 
सरकार को अपना सर्मथन नहीं दें रहे है। 26 सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी ने श्री शाह को 
सर्गथन देने की सूचना राज्यपाल को दी। इस सूचना के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 
त्यागपत्र देगे को कहा क्‍योंकि थे इस बात से सतुष्ट थ कि उन्होंन विधान सभा म अपना 
बहुमत खो दिया ह ओर अब उन्हे सत्ता भे बने रहने का काई अधिकार नहीं हैं। 

राज्यपाल वो कथित सलाह के प्रत्युत्तर मे मुख्यमत्री न विधान सभा की बेठऊ बुलाने 
वी माग वी जिससे विधान सभा की बैठक मे सरकार के बहुमत का निर्णय हे सके | 

डॉ अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वे विधान सभा वी बेठक म 
अपना वहमत सिद्ध करने में असफल हाते हे। ऐसी स्थिति में वेकल्पिक त्ववस्था जी जा सकती 
ह , उन्हान रज्यपाल से इस बात का अनुरोध क्या कि यदि वे ऐसा नहा करते तो उन्हें विधान 


० 


मभा भग कर जनता के सम्मुख जाने का अवसर दिया जाना चाहिये। 


गज्यपाल ने उनकी इस राय पर कोई ध्यान नहीं दिया श्लाथ ही मुख्यमत्री को 


०] अ ५ क७ ५ # [&- क्ने बखास्त ४ वर 
विधायक क सर्मथन खोने की सूचना दी इसके साथ ही मुख्यमत्री को बखस्त वर दिया गया। 


]. ज0 आए) सित्राच हे ऑपिस आप द गवर्नर, ए क्रिटिवल अनलिमसस, नई दिल्‍ली, स्टरलिंग 
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ट्सम कोई शक्त नहीं था कि राज्यपाल का सलुष्टि जाएम शाह के नतृत्व बाल 
गठबन्धन (46) को 76 सदस्थीय विधान सभा मे पूर्ण बहुमत प्राप्त था, लेकिन सर्वैधानिक 
व्यवस्था के अर्न्तंगत तथा निथमा के अनुसार मुख्यमत्री को विधान सभा के अदर बहुमत 
सिद्ध करने की सिफारिश मानना उचित होता। इस सवध मे सरभारिया आयोग का भी 
विचार ह कि राज्यपाल को विधान सभा से बाहर अपने स्वय के कथा पर बहुमत समर्थन 
के निधारण सबधा मामले का जोखिम नहीं लेना चाहिये। उसव लिये विवेकपूर्ण प्रक्रिया 
ता यह होगी जिसम वह सदन में विरोधी दावा का परीक्षण फरबाण । 

गज्यपाल द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय की तीन आधारा पर आलोचना की 
जा सकती ह- 

! गज्यपाल को यह कार्यवाही कि दो सत्ता से एक को हटाकर दूसर को 
नियुक्त कर दे तथा राज्यपाल सरकार बनाने अथवा ना बनान का निणय अपने हाथ रे 
ले ल, सविधान बी आत्मा के विस्ड्ध था। 

2- जीएम शाह को मुख्यमत्री बनाकर विधान सभा म बहुमत सिद्ध करने के 
लिय एक माह का समय दिया जाना स्पष्ट रूप से एकतरफा तथा भेइभावपषुण कायवाही 
थी, जबकि इससे पहले, मुख्यमत्री श्री फारुख की विधान सभा म तुरन्त बहुमत सिद्ध करने 
की नन्‍्यायोचित माग को नहीं स्वीकारा गया था, निश्चय ही सविधानातिरेक कार्यवाही थी। 

3- राज्यपाल ने राजनीतिज्ञों को अपने राजनीतिक लक्षयों को प्राप्त करने के लिय 
खरीदफ्रोज्ञ की राजनीति में सलग्न किया, जिससे दलबदल को बढावा मिला। 

श्री अब्दुल्ला की विधानसभा भग कर नया चुनाव कराने की बात राज्यपाल 
द्राग ना माना जाना निश्चित रूप से ग्यायोचित नहीं था, क्योंकि श्री अब्दुल्ला राज्य म 
लागा द्वाग वहमत व्यक्त करने के कारण ही सत्ता में थे, जबकि वे सफलतापूर्वक अपन 
दल का बहुमन अगम चुनावों मे सिद्ध कर चुके थे। ऐसी स्थिति म सिवाय जनता के 
मिमी को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि बहुमत प्राप्त नेता को सत्ता से पृथक किया 
जाव। यदि विधान सभा में नशनल कफ्रेस के सदस्य के रूप में बने गये विधायक बाद 


प्‌ अपन मूल दल से अपने को अलग कर ले तो ऐसा लोगो क विश्वास के साथ 
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विश्वासपात होगा। ऐसी स्थिति में मुज़्यमत्री का यह अधिकार ह कि उह यह माग कर 
कि वह सना मे रह या नहीं तथा जनता के समक्ष जाये।। 

यहा वह प्रश्न विचारणीय प्रश्न है कि एसे लोग जिन्ह जनता ने किसी दल 
विशप के कारण चुना हैं आर तत्पश्चातू उस दल को उनके द्वाग़ त्याग दिया जाता ह 
क्या उनको नतिक या राजनीतिक रूप से यह अधिकार ह कि व भख्यमत्री क भाग्य का 
पसला करें जबाके उन्होंने दोनों से धोखा कया ह। यदि मुख्यमत्रा अपने कुछ साथिया 
द्वार धोखा दिये जान के कारण विधान सभा भग करने की सलाः दता ह अत यह राय 
निश्चित ही अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यहा यह ध्यान देन याग्य बात ह॑ कि ऐसी 
स्थिति उत्पन्न होने पर ज्बकि मुख्यमत्री सदन में बहुम्रत प्राप्त दल जा नेता ना चुना जाता 
वग्न्‌ विभिन्न दलों के गटबन्धन से नेता चुना जाता तो यह एक विचारणीय प्रश्न होता। 
लेकिन उपरोक्त मामले म चूँकि अब्दुल्ला विधान सभा म बहुमत प्राप्त दल वे नेता थे 
अत यह उचित होगा फि उन्हें पन बहुमत प्राप्त करने के लिये जाता के समक्ष जाने का 
माका दिया जाता। सक्षेप म राज्यपाल का यह निर्णय कि मुख्यमत्री द्वाग सुझायी गयी 
व्यवस्थाओं को अनुचित माना जाये उचित नहीं था। इससे स्पष्ट ह कि उन्होंने सवैधानिक 
चगत्रि की अनदेखी की क्योकि जम्मू कश्मीर राज्यपाल की कथित कार्यवाही जो की केद्ध 
के टशारे पर की गयी थी उसे केवल केद्ध का एजेण्ट ही नहीं बनाता वरन्‌ उसकी स्थिति 
कद्र के सेवक की भाति दिखायी दी जिसने केद्ध के इशारे पर राजनतिक पक्षपात का 
अश्र अपनाया । 

आख्य प्रदेश म अगस्त 984 मे, राज्यपाल की पुन विवादास्पद भूमिका उभर कर 
प्ामन आयी, जबकि राज्यपाल ने श्री एनटी रामाराव सरकार को ब्खस्त कर उसके स्थान पर 
एन भास्कर राव के नेतृत्व वाले मत्रिमण्डल का गठन कर दिया गया जबकि तलगुदेशम में एक 
छोट से विवात के ह्मग्ण दरार उत्पन्न हो गयी थी, जबकि पार्टी के नेता श्री एन भास्कर राव 
तथा तान अन्य के इस्तीफे में स्पष्ट हुआ था। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमत्री श्री रामाराव के 
बहुमत खान का कोड सकत ही था। डब राज्यपाल द्वारा उन्हे बर्खास्त जरने संबंधी प्र प्रेषित 
प्राआझ्ञ झगा कछक्षत्न॒ करत वी गजनीतिक व्यवस्था, प्रवाशित हरियाणा साहित्य अकादमी 
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क्या गया था, तब भी उन्होंने 295 सदस्यीय सदन में 68 सद॒स्या व समथन का दावा पेश 
क्या था। 

बहा यह महत्वपूर्ण प्रश्न हे कि राज्यपाल इस निष्वर्ष पर क्सि प्रकार पहुँचे 
कि रामाराव ने बहुमत का समर्थन प्राप्त खो दिया है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई 
सूचना नहीं थी, सिवा इसके कि असतुष्ट दल के नेता ने उनके समन बहुमत के समर्धन 
का दावा कया था। भास्कर राव ने 9 सदस्यों के समर्थन का दावा किया था, जबकि 
काग्रेस के 58 सदस्यों ने बाहर से समर्थन का आश्वासन दिया था। 

राज्यपाल ने असतुष्टो के कथित दावे के जाचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया 
था, जसाकि पूर्व राज्यपाल श्री एलपी सिंह का विचार था कि जम्मू व कश्मीर में राज्यपाल के 
कर्यवाही करने के लिये कुछ आधार तो बनता था जबकि इस वात की पुष्टि हो गयी थी कि 
विवान सभा में श्री शाह को सदस्यों का समर्थन प्राप्त था लेक्नि आम्र प्रदेश के मामले में 
राज्यपाल ने बिना रामाराव को अपना बहुमत सिद्ध करने का मोका दिये बिना ही जघन्य निर्णय 
ले लिया था। समस्त विपक्ष ने राज्यपाल की कार्यवाही की आलोचना की। 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यपाल के कृत्य को लोक्तत्र की हत्या की सज्ञा 
दी, तो श्री एचएन बहुगुणा का विचार था कि राज्यपाल ने अपने पद का सत्तादल के लिये 
अनुचित प्रयोग किया हे ।. 

सम्पूर्ण विपक्ष ने 27 अगस्त को एक प्रस्ताव रखा जो ग़ज्यपाल को निलम्बित 
करने के लिये था। जिसमे बिना बहुमत का जाच क्ये राज्यपाल द्वारा बखस्तिगी को 
कार्यवाही वी आलोचना की गयी थी। साथ ही राज्यपाल को तुरन्त हटाये जाने की भी 
भाग की गयी थी। विपक्षी दलो ने एक प्रस्ताव भी पास किया, जिसम रामाराव को हटाये 
जान की कार्यवाही की निर्लज्ज, गर कानूनी कार्यवाही बताया। राज्यपाल की कार्या को निम्न 
आधारो पर विचार करने से उसके ओचित्य व अनोचित्य पर प्रकाश पड़ता है- 

।- |5 अगस्त को श्री एनटी रामाराव की अध्यक्षता मे मत्रिपरिदद की एक 
आपात बठक बुलायी गयी जिसमे राज्यपाल से यह सस्तुति की गयी थी कि वे 8 अगस्त 


का विधान सभा की बठक बुलाये जिससे राज्य विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर 


| दि टाइम्स ऑफ इण्डिया अगस्त 27 984 (दिल्ली)। 


सक राच्यपाल ने [७१ तेलगूदेशम विधायकों तथा कुछ गर कात्रेसी विधायका वो जो की 
|५ घण्टे तक अपना विश्वास जाहिर करने के लिये राज्यपाल या इनजार कर रहे थे 
जिन्हन श्री रामाराव में विश्वास व्यक्त क्या था, उन्होने राज्यपाल का इस बात से सचेत 
क्या था कि जिन 9 विवायकों को सूचा भास्कर राव द्वारा राज्यपाल ये सम्मुख प्रस्तुत 
का गयी था, उनम से बहुत से विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे। एसी स्थिति म॑ राज्यपाल 


क्मसि यकार इस नतीजे पर पहुँचे कि श्री भास्कर राव को विधायका का समर्थन प्राप्त था 


ग्जा 


तथा यह भी मदेहारपद था कि इस प्रकार का निर्णय करन से पूर्ण विधान सभा की बेठक 
क्या नहीं वुलायी गयी? वास्तव में राज्यपाल की यह बहुत दृष्टतापूण कार्यवाही थी, जबकि 
मुख्यमत्रो सदन म बहुमत सिद्ध करने की इच्छा रखता हा आर उम् ऐसा करने से केवल 
ट्स आधार पर वचित होना पड़े कि उसे बहुमत का समर्थन खा दिया है, एक अनुचित 
वात थी। 

यह बात सही नहीं है कि एसा निर्णय करते समय राज्यपाल रामलाल वास्तविक 
विकल्प से अनभिज्ञ थे अथवा उन स्थितियों से जो वहा उपस्थित थी उम्म ह दूसरी कार्यवाही 
क्ग ही नहीं सकते थे । 

इस सबंध म 20 अगग्न को तत्कालीन गृहमत्री श्री पाया नरसह सब लोक 
सभा मे राज्यपाल की कथित कार्यवार्ह क वार में जो बयान दिया था वा सत्य के काफी 
नतर्तक था। क्याकि उन्हाने इस मुद्द पर बहस के दारान कहा कि एज्यपाल वा सविधान 
पे स्वविवेक का अधिकार मिला हुआ है। अर्थात्‌ उसका दुरुपयोग आर उल्लंघन किया जा 
सकता ह। तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने इस पर जोर लिया था कि रामाराव 
का वर्सास्त कर शास्कर राव को मुख्यमंत्री ब्नाया जाना पूर्णत राज्यपाल का अपना निर्णय 
थी, उन्हान विपली दलों के इस आराप का खण्डन क्या था कि इस कार्यवाही म उनके 
हल या सरकार का कोई हाथ था। 

इसम काई शत्र नहीं हे कि राज्यपाल रामलाल ने भारतीय संविधान के अन्तर्गत 
गच्वण्ला को एक नया अधिकार प्रदान किया, जिसके अन्तर्गत मुख्यमर्री की नियुक्त करना 


या हटाया जाना सम्मलित है। इस प्रकार के विवाद पहले भा उठाये गये थे, जबकि 
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राज्यपाला ने इस प्रजार की कार्यवाही झा थी। लेकिन आशख्र प्रदेश का मामला पूर्ण पिल 
था क्याकि जहा तक सनाधारी मुख्यमत्रा का प्रश्न था, इसमे कोई शऊ नहीं था कि जुडे 
विश्राय सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। यह बिल्कुल स्पष्ट ह कि गननेतिक व्यवस्था 
पर एसी स्थिति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हे। अतत राज्यपाल श्री रामलाल को 
अपन कृत्य की घोर आलोचना के कारण त्याग पत्र देना पडा था। हम प्रकार की कार्यवाही 
के दोहराव से बचने क लिए यह आवश्यक ह कि मत्रिमण्डल के वहमत का निर्णय सदन 
मे ही क्या जाये ना कि राज्यपाल के विवेक क आधार पर जसा कि विभिन समीतियो 
ने भी समय-समय पर सिफारिश की ह कि कोई मुख्यमत्री तमी हटाया जाये जबकि विधान 
सभा मे उसके विरुद्ध मत प्राप्त हो जाये। साथ ही कोई अन्य व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री 
ना बनाया जाये जब तककि विधान सभा में बहुमत का समर्थन ना प्राप्त कर ले। यहा 
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मुख्यमत्री की नियुक्ति इस आधार पर होनो चाहिये कि 
उसे विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हे ना कि राज्यणल या काल्पनिक सोच के 
आधार पर। श्री रामलाल का श्री राम'राव से असतुष्ट होना सवंधानिफ कमजोरी को पूर्णरूप 
से स्पष्ट करता ह तथा स्णट्ट रूप से यह उजागर करता है कि सवरधातिक व्यवस्था ओर 
परम्पराय राजनतिक व्यवस्था के घृणित खेल के आगे कुछ भी नहा कर सकती ह। जब 
कसी समाज म राजनेतिक व्यवस्था बहुत नीचे स्तर तक आ गयी हो, ऐसी स्थिति मे 
मवंधानिक प्राविधाना का सहारा लेकर स्वार्थी तत्व स्थान पा लेते ह। 

यहा यह बात निश्चित तार पर कही जा सकती हे क्र यत्रपि कुछ मामलों मे 
रान्यपालो के निर्णय की आलोचना की गयी है, वो विवाद के मात्र एवं पहलू को ही उजागर 
करता ह। कयाकि वास्तव म राज्य भ राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था म॑ बहुत महत्वपूर्ण होता 
ह। सविधान सभा म भी यद्यपि इस प्रकार के टसके पद के दुरुपयोग ऊये जाने बी आशका 
व्यय को गयी थी, तथापि अधिकतर सदस्या ने राज्यपाल के पद वो कद्र राज्य सबधों के 
प्रध्य एक बडी” के रूप म देखा था। 

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का विचार है कि 'अखिल भारतीय एकता के हित मं, तथा 
कद्धाभिमुख प्रवृत्तिणे को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि श्रातों के ऊपर 


भारत सरकार की भत्ता अनश्ुण बनाये रखा जाये। 








रच्यपाला द्वारा विभमिन राज्या मे समय-समय पर लिये गय दिर्णय से भा यह स्पष्ट 
हता ह कि अनेक गज्यों में बहुदलीय भत्रिमण्डलो की स्थापना के साथ गजनीतिक मानकों आर 
व्यवहगें मं विऊति, अत दलीय ग्रतिद्वन्द्रित, राजनीतिक दलबदल आर राजनीतिक दलों का विखण्डन 
उन विवाटों वी जड है, जो राज्यपाल वी भूमिका के सवाल से जुड़ गय है। वास्तव मे भारत 
जसे देश म जहाँ प्रधानमत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है. आर चूंकि राज्यपाल भी य्याप 
राष्ट्रपति द्वाग तियुक्त क्या जाता ह तथापि वो प्रधानमत्री के प्रति ही अनुग्रहीत होता हे अत 
गज्यपाल मात्र कन्द के निर्दशों का पालन भर करता है। अत राज्यपाल मी स्थिति की वास्तविक 
समीक्षा केद्र का शक्तियाकों ध्यान में गखकर ही की जा सकती ह आए चूकि सभी राजनीतिक 
टला न इस पद का प्रयोग अपने हित के लिये कया ह अत राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव 


मे राज्यपाल वेद्ध का इच्छाआ की पूर्ति करने का साधन मात्र प्रतीत हाता ह | 


राष्ट्रति शासन के दोरान राज्यपाल की भूमिका 

अनुच्छेट 356 के अन्तर्गत हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल की भूमिका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हो जाती ह। यद्रपि वह राष्ट्रपति के निर्दश के अनसार कार्य करने का बाध्य हें, 
फिर भी सम्पूर्ण प्रशासनिक तत्र में उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता ह। ऱज्यपाल धर्मवीर 
न यह विचार व्शक्त्त क्या था कि अनुच्छेद 556 मे हस्तक्षेप क बाद गज्यपाल केद्धीय 
मत्रालया के अधीन कार्य नहीं करता हं। दिन प्रति-दिन क प्रशासन म राज्यपाल को अपने 


|] 


विवेक से कार्य दरने की स्वतत्रता होनी चाहिये। यदि सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के 
लिये केद्धीय निर्दश या सहमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाये तो इससे प्रशासन में 
अत्यधिक विलम्ब होगा ओर इससे राज्यपाल की स्थिति स्वेधानिक रूप से हास्यास्पद भी 
ते सकती ह। बर्मबीर का यह वक्तज्य उपर्युक्त विश्लेषण की पुष्टि करता ह कि राज्यपाल 
का स्थिति परीजतित पग्विश मे मह्लपूर्ण हो जाती ह। 

गज्यपाल यदि कांग्रेस दल से जुड़ा था, तब समस्या विशेष गभीर नहीं रहती थी। 
लॉन जय राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होता ह जो राजनीतिक व्यक्ति था आर अपने सक्रिय राजनीतिक 
जावर मे काग्रेस दल का नहीं था और केद्ध मे सत्तारूढ़ काग्रेस ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 
हतक्षेप किया, इस समय प्रशासन के सच्ालन के लिये उसे विशेष प्रबन्ध को आवश्यकता महसूस 
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हवा हैं; इगे आवश्यकता के पूर्ति के [लय भी समवत ऐ व्यक्तिया + पगमण दाता नियुक्त 
क्या जाता ह जिन पर केद्ध सरकार को गगेसा रहतः है। 
गष्ठपति शासन के दोरान राज्यपाल की सहायतार्थ सलाहकागे की नियुक्ति 
भारतवर्ष म प्रशासनिक गतिविधियों के सचालन में एक यद्धिय तत्व सत्ता प्राप्त 
का्ता रहा ह आर यह सत्ता चुनावों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता ह। इसलिय राज्य वे 
प्रशमन का राज्य में भावी चुनाव के दृष्टिकोण से अपने अनुरूप बनाने का भी प्रयास अनुच्छेद 
350 म हस्तक्षप के बाद बराबर किया गया है। इस प्रयास म॑ परामणद्राता महत्वपूर्ण योगदान 
कर सकते ह। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण के माध्यम स॒ प्रशासनक तत्र को 
जरेद्धीय सत्तारढ दल के अपुरूप बनाने की चेष्टा की जा सकती ह। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया मे 
परामर्शदाता महत्वपूर्ण कार्य कर सकते है। इसलिये भी परामर्शदाता का नियुक्ति महत्वपूर्ण है। 
पगमर्शदाता की नियुक्ति गृहमत्रालय द्वारा की जाती है क्यो।ऊक गृहमत्रातय के अन्तर्गत 
हा ऐसे राज्या क समस्त कार्यों का सचालन किया जाता है, जिनमे अनुच्छेद 356 क अनर्गत 
स्म्तक्षेप किया गया 5 । यह नियुक्ति जनिवार्यत राष्ट्रपति के लिये की नाती ?। वास्तव में इन 
नयुक्तियो के पीछे प्रधानमत्री वी सहमति होती है। प्रधानमत्री इन परामर्शदाताआ शो अनापचारिक 
निदेश भी देते रह # । परामर्शदाता जिन राज्यों मं नियुक्त किये जाते ह उन राज्यों के श्शासन 
का प्राय पूर्व अनुभव भी रहता है ।“ ऐसे व्यक्त प्राय परामर्शदाता नहा नियुक्त किय जाते कि 
उस राज्य के प्रशासनिक स्थिति का उन्हे अनुभव ना हो जहाँ पर उनवा नियुक्ति की जा रही 
ह। क्सि राज्य में क्तिने परामर्शदाता नियुक्त होगे इसके लिये काई निश्चित सिद्धान्त नहीं है 
फिर भी इतना अवश्य कद जा सकता है कि राज्य विशेष की भोगोलिक स्थिति शेषफल तथा 
जनम व्या आर प्रशासनिक समस्याये आदि कुछ ऐसे तत्व है जो परामर्शरताआ की सख्या को 
निधारित कर सकता है। इतना अवश्य कह सकते है कि कसी भी राच्य म आज तक अधिक 
मे आधक़ पाँव परामश दाता ही नियुक्त क्ये गये है स्‍ 
ग़ज्यपाल ओर परामर्शदाताओं के पारस्परिक सबंध बहुत सहन नहीं रहें ह। 


8 सबंध प्राय व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित हुआ है। प्राय इस प्रकार के सबंध मधुर 
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नहा रह 2, वद्धीत ग्रहमत्री वाईवी चद्दाण ने इस सवध मे उत्त प्रटश, बिहर आदि 
नया के जिसम अनुच्छेद १56 के अन्तर्गत हस्तक्षेप क्या गया था, राज्यपालो को परिपत्र 
प्रजा था जिसम परमर्शदाताओं की स्थिति स्पष्ट की गयी थी, ओर यह बताया गया कि 
उनकी स्थिति लगभग मत्रियों के समान ही होगी। 

राज्यपाल आर परामर्शदाताआ के बीच मधुर सबंध ना होने झा एक कारण यह भी 
हा सकता ह कि प्राय राज्यपाल ऐसे व्यक्ति हाते हे जो पूर्व मे सक्रिय ग़जनता रह चुके होते 
हं। एसे राज्यपाला का मत्रिमण्डल से सहयोगात्मक सबंध इसलिये भी हा जाता ह कि मत्रिमण्डल 
भा सक्रिय गजनेताओं द्वारा गठित किया जाता ह। राज्यपाल और मत्रिमण्डल दोनो एक ही वर्ग 
के होते है आर इस तरह उनमे पारस्पाक सम्मान की धारणा विकसित हो जाती ह। परामर्शदाता 
भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसके प्रति भारतीय राजजीतिक नेता सहज सम्मान की 
पावन विकसित नहीं कर पाता ओर इस तरह उनके सबंध मधुर नहा हो पातें। प्रशासनिक 
अधिसरी के मन मे कहीं यह ग्रथि होती होगी कि उसे प्रशासन का ॥धक अच्छा आर गहरा 
अनभव ह आर वह कन्द्र के उिदेश पर कार्यकर रहा है। राज्यपाल ने उसझा 'नयुद्नित नहीं का 
द। टसरी ओर राज्यपाल व्म यह दृष्टिकाण हो सकता है कि उसे राज्नातिक आर? सामाजिक 
अनुभव अधिक हं। इसलिय उसके निर्णय या उसकी धारणा अधिक ह। इस प्रकार की भी 
चर्चाय प्रदाश म आयी है कि परामर्शदाता से प्रशासनिक मतभेद के कारण भी राज्यपाल ये 
त्यागपत्र दे दिया हे । ऐसा मतभेद स्वभाविक है यदि राज्यपाल किसी ऐसे राजनीटिक दल से 
सवधित रहा ह जो केन्द्र में सत्तारूढ़ नहीं है तो ऐसी स्थिति मे राज्ययाल आर 
परामर्शदाताओं के उद्देश्य में अन्तर स्वभाविक है। केन्र सरकार परामर्शदाताआ के माध्यम से 
ग़ज्य विशेष मे अपने राजनीतिक उद्देश्य का प्राप्त करने की चेष्टा कर सकती ह। उद्देश्य का यह 


अनर भी मतभद का कारण है । 


[_ पिहर रल्स ऑफ बिजनस (968) 

मध्य प्रदश क राज्यपाल बुँवर महमूद अली खान तथा हिमाचल प्रदेश वे राज्यपाल वीरेद्ध 
वर्मा स परमर्शदाता से मतभेद के बारे में समाचार प्रकाशित हुये ₹। वँबर महमूद अली खान 
व संपत्रध मे यह खबर प्रवाशित हयी थी कि उनन्‍्हने मतभद हान व वारण त्यागपत्र को 
ध्रमवी टा धी तथा बीवबासी (लद॒न) रेडियो रिपोर्ट दिनाक 26-2 ५१ 740 बजे साथ तथा 
स्वतत्र भार दिनावा 23-] 93 
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राज्यपात याद वरिष्ठ प्रशाशनिक अधिकारी रहा ह तो एसी स्थिति मे परामर्शदाता 
का महत्व कम हो जाता हं। दोना एक ही श्रेणी, प्रशासनिक श्रेणी के “हते ह। परिणामस्वरूप 
परयमर्शाता आए राज्यपाल में वरिष्ठ आर वनिष्ठ की धारणा विकसित थ सकता ह। इस स्थिति 
मे पामर्शशाता अपनी ओर से नीति निर्धारण का प्रारम्भ नहीं करता बरन्‌ वह आज्ञापालन म्‌ 
ज्याता मचि रख सकता ह। ऐसी स्थिति में परामर्शदात। का महत्व गोड हा जाता हा 

पगमशदाताओं को विभिन्‍न विभागों का दायित्व राज्यपाल ही सापता हं। लेकिन 
एसा केद्ध के अनापचारिक निर्दश पर ही होता है, उनके दायित्वों मे परिवर्तन भी केन्द्र से परामर्श 
के उपगत ही प्राय होता है। मध्यप्रदेश में राज्यपाल बुँवर महमूद अली खा ओर उनके परामर्शदाता 
वह्म्रकाश क वारे म समाचार पत्रों में जो विवरण प्रकाशित हुये थे उनसे यही निष्कर्ष निकाला 
जा सकता हं कि केन्द्रीय शासन राज्यपाल के पद की प्रतिष्ठा को कम ता नहीं करना चाहती हू, 
लफ््नि वह राज्यपाल के कार्यों से भी सतुष्ट नहीं थी। | इस घटना से यह मिष्कर्ष मिक्‍ालना 
स्वभाविक है हि अनुच्छेद 356 के अनर्गव हस्तक्षेप के उपरात राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय 
नहीं ल सकता इस सबंध मे एक अन्य त्थ्य भी उल्लेखनीय है, सविधात के अन्तर्गत भाग-2 
गच्य म प्रारम्भ से ही अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जब हस्तक्षेप क्या गया तब उस हस्तक्षेप के 
साथ राष्ट्रति का जो आदेश निर्गत किया गया उस आदेश में यह स्थर कर दिया गया था कि 
रत प्रमख को परामर्शदाताओ के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा।” इसका कारण 
क्वल एक ह, गज्यप्रमुख भूतपूर्व देशी नोश थे जो सबधित देशी रियासमता वे सगठन मे सबसे 
बड़ी ग्यासत के गज़ा या नवाब इत्याटि थे।” उनकी नियुक्ति कद्स्‍ न अपन विवेक से नहीं 
क्या था, वरन वे स्वत उस पद के अधिकारी मान लिये गये थे आर इस तरह से वे ऐसे 
व्यक्ति थे जिन पर वेन्द्र राजनीतिक दृष्ट्रकोण से भरोसा कर सकता था आर जब ऐसे राज्यो मं 
अनुच्छट 356 के अन्तर्गत हस्तक्षेप किया गया तो इसका एक आशय यह भी लगाया जा सकता 


[ अका 


ह कि इन राज्या मे लाक्तात्रिक प्रक्रिया कमजोर थी। ऐसी स्थित मे शासन का दायित्व सामन्तवादी 


३ 


तत्व (भूतपूर्व देशी नरेश) के हाथ में नहीं छोडा जा सकता था ओर इस लिय जन्ध ने यह स्पष्ट 
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एस आर मह्श्वग पृष्ठ 23, परवाधत 
पप्म व ब्रावन बोर वोचीन के राजप्रमुख वहा के भूतपूर्व नरेश शा थे अत वेच्र सखार 
नहाचाटता था व्रि व राष्ट्रपति शासन के दौग़न पन कारगर शासव उन जाये अत इन दोग 
गन्या मे राष्ट्रपति शासन वे तुरत बाद ही सलाहवारों वी नियुक्ति त्रर दी गयी। 


जज्जी जी 





व्यवस्था की थी वि राजप्रमुखा को अनुच्छेद 356 के उन्तगत हस्तक्षष के लाद राज्य यर 
परामशदाताआ के अनसार ही कार्य कग्ना होगा। 

गज्यपाला के सबंध में स्थिति भिन होती ह। उनकी नियुक्ति कद्ध स्वय करता है 
अर्थात ग़ज्यपाल ऐसे व्यक्ति हे जो ततलालिन वेन्द्राय सरकार के राननातिक विश्वास पात्र ह। 
ट्सलिये जब ऐस रज्या म इस अनुच्छद के अन्तर्गत हस्तक्षेप किया गया ता स्पष्ट निर्देश नहीं 
व्या गया कि राज्यणल परामर्शदाताआ के परामर्श के अनुसार ही काय फरेगा। टसरें शब्दों म 
ग़ज्यपाला की नार्यपद्धात को सलाहकागे की व्यवस्था से अलग हटकः नहीं देखा जा सकता। 

राष्ट्रतति शासन के दौरान राज्यपाल जो भूमिका अदा करता ह वह निश्चित तौर पर 
प्रशासन के लम्बे अनुभव तथा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता हे 


7 जब मे [5] मे ईसा मे 90 मे राष्ट्रपति शासन वे; दौयन दि'ग राज्ययाल वी नियुवितत 
पी गए गयी था। निश्चित तोर पर यदि राज्यपाल गर व्यवसायिवा हा शा सलाहबार का 
पट आचित्वपूर्ण बन जाता है। श्री एचसी शान जा कि आशय प्रदश मे श्रा थान्दभाई दसाई 
वा सलाहयार थ, तथा गुजणत मे ॥974 में भी 4, बहुत ही अनुभव प्राप्त व्यक्ति १। आन्ध 

प्ररश म॑ मरीन प्रत्यक्ष कम महत्वपूर्ण थ। गुजरात मे शज्यपाल है अधिक चुस्त हाने के 


बगग शायर हा वर्भी सलाहवार की आवश्यकता प्रतीत होती थी। 


अध्याय 7 


राष्ट्रपति शासन: 
राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण 


राष्ट्रपति शासन : राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण 


प्रस्तुत अध्याय में हम विभिन राजनेतिक दला द्वारा समय-ममय पर व्यक्त क्ये 
गये विचारों का विवेचन करगे जो कि उन्होंने राज्यों मे समय-समय इस शक्ति के प्रयोग किये 
जाने के समय पर व्यक्त किये है। पिछले अध्याय में जैसा राज्यपालो की भूमिका विचार किया 
गया है, जो कि इस पूरी कार्यवाही किये जाने के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसकी भूमिका 
के बारे व्यक्त की गयी आशकाओ का भी वर्णन किया गया हे, जो की राजनेतिक दलो ने अपने 
विचाग म द्वारा व्यक्त किया है। 

जिन राजनंतिक दलों के विचार हमने लिया हे दो श्रेणिया म विभयत किया है- 

! अखिल भारतीय दल जिसमे प्रमुख दल हैं। 

(5) भारतीय राष्ट्रीय काग्नेस (आई) 

(8) जनता दल (पूर्व की जनता पार्टी) 

(2) क्म्युनिस्ट पार्टी (समस्त वामपथी दल) 

(70) भारतीय जनता पार्टी 

2 दूसरा श्रेणी मे कुछ क्षेत्रीय दलो के विचार है-- 

(४) द्रविड मुनेत्र कषगम (डीएमके तमिलनाडु) 

(8) शिरोमणि अकाली दल 

(2) फारवर्ड ब्लाक (पश्चिम बगाल को पार्टी) 

(0) तेलगुदेशम्‌ (आन्ध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल) 

स्वतखता के बाद अधिकतम वर्षो मे केन्द्र व राज्यों में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही अत 
जब भी राज्यों मे उसके भिन्न दल सतारूढ हुया तो उसके हमेशा सरकार के अस्तित्त को 
आशक्मा बनी रही। 

प्राय सभी गर काग्रसी दलों ने समय- समय पर इस वात का माँग की है कि 
अनुच्छेद 356 के प्रावधाना का कम से कम प्रयाग किया जाये यहा तक की कुछ दलो न विशेष 
कर वामपथी दला ने तो इसे सविधान से हटाये जाने को माँग को है। इसका प्रमुख कारण, यह 


रहा ह कि इस अनुच्छेद जा प्रयोग अधिक्तम्‌ (विपक्षी) गेर काग्रसी दलो के विहुद्ध हो क्या 
गया ह। विशेषकर साम्यवादियो के विरुद्ध प्रमुखता से किया गया है इस सवर्ग मे [959 का 
केग्ल का उदानग्ण देखा जा सकता ह॑ जहाँ पर पहली बार विश्व मे किसी साम्यवादी दल का 
लोकतात्रिक पद्धति से सत्ता पर कब्या हुआ था। लेकिन काग्रेस ने साम्यवादियों द्वारा घाषित व 
चलायी जा रही नीतिया के विरुद्ध एक प्रकार से आन्दोलन सा छेड दिया था जिसने सरकार के 
विरद्ध एक व्यापक्र जनान्दोलन का रूप ले लिया था। परिणामस्वरूप केरल की साम्यवादी सरकार 
का पतन हा गया था। यही स्थिति अन्य विपक्षी दलों की सरकारों की भी रही है। अत सभी 
विपक्षी दला विशेषकर क्म्युनिष्टो ने अनुच्छेद 356 की राज्यो म प्रयोग क्यि जाने का सर्देव 
विय किया ह। 

लेकिन विशेध के स्वर उस समय बदल गये थे, जब दिसम्तर 992 को भारतीय 
जनता पार्टी को चार राज्य सरकारों वी एक साथ बर्खास्त किया गया था। उस समय सभी प्रमुख 
विपक्षी दलों ने केचद्र सरकार की कथित कार्यवाहीका स्वागत किया था। न कबल इस एर 
प्रसन्‍नता हो जाहिर की थी अपितु बर्खास्तगी की मॉँग भी सबसे अधिफ़ साम्यवात्यों द्वारा हो 


ह यह उनके राजनीतिक द्वेष ओर अनेतिकता के ही परिचाण्क ह। 


की गयी थी। 

इस सन्दर्भ में भी स्मरणीय हैं कि 3977 म जब जाता सरकार केद्ध मेपहली 
वार किसी गर काग्रेसी दल के रूप में सत्तारूढ़ हुयी थी तब उसने या कांग्रेस शासित 
राज्य सरकागे को जिन्हें विधान सभा मे पूर्ण बहुमत प्राप्त था को अपदस्थ करने के लिये 
अनुच्छेद 356 का ही प्रयोग किया था। ज्ञातव्य हैं कि जनता पार्टी में जनसध, लोकदल 
तेलगुदेशम, काग्रेस एस सभी विपक्षी दल शामिल थे, साथ ही सरकार को सभी वामपथी 
टला का भी बाहर से समर्थन प्राप्त था। जनता पार्टी की सरकार द्वाप लोकसभा चुनावा 
मे वत्मत ना पान के आधार पर राज्य सरकारों को अपदस्थ कया था आर सयक पीछे 
प्रमा॥ भूमिका तत्कालिन गृहमत्री चाधरी चरण सिह द्वारा निभावी गयों थी। अक्टूबर 970 
म॑ ज्यक्ति वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री थे की सरबार को कांग्रेस द्वारा भग कर दिया 
था। उम्र समय उन्होने केद्र सरकार थी कथित दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही की तीत्र आलोचना 


!  वम्यनिस्ट पार्टी के महासचिव हरिकिशन सिहसुरजीत ने इस फैसले पर अपनी प्रतिद्रिया पज्यवत 
बग्ते हय कहा कि वेन्द्र द्वारा साम्प्रदायिक राकतों में निपटने के लिय उठाया गया एक अंग 
वदम हे-- नवभारत टाइम्स 6 दिसम्बर 992 पृष्ठ (6) (दिल्ली) 





की थी इस पक्मर दिसम्बर ॥992 मे भध्य प्रदेश, हिमालय प्रदेण आर राजस्थान की 


साकझाश को उग उसने की कायवार्ी की समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चद्रशेखर 
ने आजाचना का था। लक्षिन जत्र ये स्वयं सरकार मे थे तो इस प्रन पर उनका क्‍या 
व्रिचा था ? चंद्रणखर ने 30 जावरी !989 के राज्यपाल का राय के विरुद्ध एम 
कस्णानिशि का सरकार का कानून व व्यवस्था के बिगडत हालात का बहाना बनाकर भग 
कर दिया था। यह भी अब छिपा नहा हे कि 992 मे भाजपा अपनी सरकारों को गिराये 
जाने की विगेध् का रही थी जबकि आज उत्तर प्रदेश के मुलायम सिह यादव के नेतृत्व 
वाली सपा-बसतरा गठबन्धन की बर्खास्तगी की मॉग कर रही ह।। 

उसी प्रदार 99] में जम्मू कश्मीर को विधान सभा को थी तन्कालिन प्रधाममत्री 
वीपी मिह ने भाजपा के दबाव में चलते भग कर दिया था जय वहा के प्रभारी भी 
जान फ्नोॉडीज इस प्रकार को कार्यवाही के विरुद्ध थे। 

टुप सब तथ्या से यही प्रमाणित होता है कि सत्तारूढ हाने पा प्गा राजनांतिक दलों 
”े अनच्छेद 35७ का प्रयोग किया है परन्तु विरोध पक्ष मे होत पर उनय उष््िफोण मे परिवर्तन 
हर जाता हे। 

इस सम्तध मे समय-समय पर जो विभिन राजनीतिक 7ल द्वारा इस अनुच्छेद 
वा सम्बंध म जिचार रखे गये है वो इस अध्याय में दिय गये ह साथ ही इसमे विरोधी 


टला द्वाग आयाजित गोष्ठियों सम्मलनों आदि का भी विवरण दिया गया ह। 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस (आई) 
सबसे पहले हम काग्रेस (आई) के विचारों को लेगे क्‍्याकि कांग्रेस पार्टी सबसे 
अधिय लम्बी अवधि तक केद्ध व गज्या में सत्ता में रही हे ओर इस धारा का प्रयोग भी सबसे 
अधिक उरी वो द्वारा किया गया ह। इस सवध मे काग्रेस का विचार ह कि- 
यद्मपि ग़ज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु प्रतिवेदन 
गष्ठपनि को भेज सकता है लेकिन ऐसी कार्यवाही करने की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा तभी 
!.. शध्ष प्रय/। पर किये जाते समय उत्तर प्रदेश म क्रमश दो सरब्गरा-मुलायम सिंह यादव के 
नतृत्वत वाली हे गठबन्धन व सुश्री मायावती के नेतृत्व वालां बासपा सरकार (भाजपा 
पर्भार्थित) वा पतन हो चका है व वर्तमान में राज्य म॑ राष्ट्रपति शासन लागू है। 


(जे 
का 
(१ 


भर्ज चाहिये जबकि उरणक्रे पास राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने के अलावा 
आर कोई विकल्प शेष नहीं रह जाये। अर्थात्‌ अनुच्छेद 356 ([) के अधीन यह कार्यवाही 
अन्तिम उपाय के रूप में की जानी चाहिये। इस प्रकार राज्यपाल को व्यवहार कुशलता, 
परिपक्वता आर अपुभव राष्ट्रपति का शासन लागू करने की आक्स्मिफ्ता से बचने के लिये 
बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योकि जनता केप्रतिनिधियो द्वारा चलाये जा रहे प्रजातन्र 
को हमेशा अन्य उपायो से बेहतर समझा जाता हे। 

दल का विचार हे कि वस्तुत यह अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 935 की 
धारा 93 के स्थान पर ही ह।* इस अनुच्छेद मे राष्ट्रपति द्वारा उदघोषणा जारी किये जाने का 
उपबन्ध ह, जिसके द्वारा वह राज्य सरकार के सभी कार्यों अथवा किसी कार्य को ओर राज्यपाल 
अथवा सरकार के किसी ऐसे निकाय, को जो राज्य विधान मडल से भिन हो, म निहित अथवा 
उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कसी भी शक्तियो को अपने हाथ म लेगा आर उससे 
सम्बन्धित कुछ निश्चित कार्य करगा किन्तु उद्घोषणा जारी करने का प्राधिकार अपने हाथ में 
लेने से पहले राष्ट्रपति को इस बात की सन्तुष्टि करनी होगी कि ऐसी स्थिति उत्पन हो गयी 
हैं कि राज्य की सरकार सविधान के उपबधो के अनुसार नहीं चलायी गा सकती। राष्ट्रपति की 
यह सतुष्टि राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने या अन्य प्रकार से भी हो सकती हं। इस उपबन्ध से 
हमारे सविधान में एक्र नयी व्यवस्था जुड़ गयी है जो इस दावे से असगत ह॑ कि हमारे देश में 
सही अर्था मे सघीय राज्य व्यवस्था है।* 

दल का विचार है कि यद्यपि इन उपबन्धो को 90 से अधिक बार प्रयोग किया जा 
चुका है लेक्नि यदि अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति के प्रयोग के प्रत्येक भामल की उसके 
गुण दोषो के आधार पर जाच करे तो निश्चित रूप से यह स्वीकार करना पडता ह कि अधिकतर 
मामला म इस शक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत बड़े लोक और राष्ट्रिय हित मे ही किया गया था। 
जसी कि विपक्षी दला द्वार आलोचना क्री जाती है, कि इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढग से 
क्या जाता ह यह शिकायत ठीक नहीं है, क्योकि सविधान मे यह प्रावधान ह कि राज्य विधान 


सब रिपोर्ट भाग 2, पृष्ठ 588, 988 केद्ध राज्य सबंध आयोग,पृष्ठ 588 988 
वहीं - पृष्ठ 587 
वहीं - 588 


ड्् '्म्की 


-- 
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पर्वोधृत सके रिपार्ट 
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माइल का एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता। यद्यपि ऐसे दृष्टान्त 
था मिलते है जा इन आरापा को ठीक पुष्टि करते ह। 

इसका एक्र स्पष्ट उदाहरण जनता पार्टी को सरकार द्वारा 977 में का गया कार्यवाही 
उस समय ना राज्यों मं इस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू किया कि उन राज्यों के निर्वाचन 
वर्ग न ससदीय निवर्चिन में जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था।“ राज्यों मे उस समय 
शासन कर रहीं कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता ने जनादेश दिया ह। सबंधित राज्यों की 


हे 


अमेजन» 


मरकाग ने संघ सग्कार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे मुकदमा दायर क्या। उच्चतम न्यायालय 
न मामल की जाँच वी आर निर्णय दिया कि उस समय विद्यमान स्थिति पर अनच्छेट १56 लाग 
किय जान का निर्णय उचित था आर मुकदमा खारिज कर दिया। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय 


न भी उपर्यक्त आधार पर ना गज्यों म राष्ट्रपति का शासन लागू करन को जनता सरकार को 


कार्यवाही का समर्थन कर दिया >> 


980 में जब काग्रेस सरकार सत्ता मे आयी तो यही प्रक्रिया दोहराइ गयी। भिस्सदेह 


उस समय इस वार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय मे चुनौती नहीं दी गयी इस प्रकार ये सभी मामले 


! बही-पृष्ठ--59] 

2 वही-पृप्ठ-589 

3 सब रिपोट, वही -, पृष्ठ - 590 राजस्थान राज्य बनाम भातर सध ए. आई आर 56] 
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4 980 में सबधित राज्य सरकारों द्वारा केद्ध के प्रमुख वारण था-]977 म सर्वाच्च न्यायालय 
द्वारा दिया गया निर्णय जब कि न्यायालय ने राजनीतिक मामला म हस्तक्षेप करने मे अपनी 
अनिच्छा प्रवट्ट वी थी। लेकिन वास्तव मे ऐसा माना जाना गलत था क्योंकि राजस्थान का 
निर्णय 42 वे राशोधन अधिनियम 976 द्वारा अनुच्छेद 356 म खण्ड (5) के अत स्थापित 
विय जान वी तथ्य स प्रमाणित था। इस सशोधन मे यह वहा गण था कि राष्ट्रपति का 
स्माधनन अतिम व विनिश्चापक ह और किसी अधिनियम 978 द्वारा खण्ड (5) का लोप 
वर दिया गया था जिससे न्यायेक पुनर्विलाकन पर इस उपबध के रहने पर उच्चतम 
न्यायालयअपनी राय व; पुनरीक्षण कर सकता था यहा यह ध्यान देने योग्य बात है कि कांग्रेस 
पाठी न भी अनुच्छद 356 का राजनीतिक उददेश्यों की पूर्ति हेतु हुए प्रयोग की बात अस्पष्ट 
रूप स स्वीवार यी हे लेकिन केद्ध को इसके लिये स्पष्ट तौर पर दोषी ठह्य कर राज्यपाला 
वा दापारापित किया ह जबकि वास्तविक तथ्या की जाँच से यही स्पष्ट होता है कि राज्यपालो 


न हमेशा ही कद्ध के इशारे पर ही निर्णय लिया है। 





(>मानव का नतकराखओ २» परी 3०००-३० 2-कनशृमक 


एक है अणी मे आ गये अ थीत ससद के निर्वाचन का परिणाम जिसम निवाचक वर्ग ने एक 
दिशप पाटी बे प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। | इसके अलावा अब तक के राष्ट्रपति शासन 
लाए कर के कारणा को दखे तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते ह॑ कि कोई भी पार्टी दल बदल के 
काग्ण अथवा क्िसा अन्य कारण से सरकार बनाने दी स्थिति मे नहीं थी। तथापि मुख्य कारण 
टल बदल का परीक्षण से पता चलता क्रि राष्ट्रपति ने क्सो विशेष पार्टी के हित को बढाने 
के लिय जानबुझ जर हस्तक्षेप नहीं क्या। विरोधी पार्टी की यह शिकायत कि केद्ध सत्तारूढ 
टल के हितों को बढ़ाने के लिये इस उपवध का दुरूपयोग कर रहा ह, गजनीतिक से प्ररित है 
वास्तविक तथ्या पर नहीं। ऐसा हो सकता हे कि एक-दो मामलों में ग़ज्यपाल ने गलत निर्णय 
लिया हो आर ऐसी स्थिति ना दोहराये जाने का उपाय राज्यपाल वी सतक्ता है ओर यह उसकी 
टरटर्गिता राजनीतिक आर अनुभव पर निर्भर करेगा |: राज्यपाल द्वारा अधिक से अधिक सावधानी 
ठते नाने पर भी इस वात की अचूक गारण्टी नहीं दी जा सकती कि वे कभी निर्णय लेने म 
गलती ही नहीं करगे। 

इस प्रझ्र काग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 356 के बने रत्न वी आवश्यकता पर 
बल दिया ) पार्टी का विचार है कि इस मुद्दे पर सविधान सभा मे लम्बी बहस हुयी आर 
अत # सर्वसर्म्मत से यह निर्णय किया गया कि (सवंधातिक उपबधा मं) नर्धारित 
परिस्थितिया में राज्य का प्रशासन अपने हाथ मे लेने की शक्ति फेद्ध के पास अवश्य 
होनी चाहिये। इसवा कारण यह है कि राज्य मे अस्थिरता स्थिति उत्पन होने पर सबसे 
पतले वहा कानून आर व्यवस्था समाप्त हो जायेगी और राष्ट्रति का शासन लागू किये 
जाने से इस प्रकार वी जटिलताओ और विपत्तियों से बचा जा सक्ेगा। केंद्र दल- बदल, 
अस्थिर मत्रालया ओर व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था का पतन होने पर वद्ध मूक दर्शक 
नहीं बना रह सक्रता। अत यदि ऐसी कोई परिस्थित विधान हैं वीं वह ना वेवल 
आवश्यक ह, बल्कि केद्ध का यह कर्तव्य भी है कि वह सवेधानिक प्रक्रिया के अनुसार 


सज्य का प्रशासन अपने हाथ म ले ले, वहा स्थिति को पुन सामान्य बनाये तथा लोकतात्रिक 


)  पृवाबृत--पृष्ठ--593 
2 वहीं-पृष्--594 
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मावा उहात ये पत्ल भी यही क्रिया अपनयी जाती झी ह आए इस सिद्धान्त ऑर 


प्रक्रिग से विचलित होने का कोई कारण नहीं है। दल बदल विरोधा कानून से इस स्थिति 
म बहा अभिर्के सुधार आया हैं। | 

अनुच्छेद 356 के खण्ड 4 ओर 5 के मम्बन्ध मे यह सुझाव दिया कि सविधान 
के 44व सं्धोध्न को ग्राख्यापित करने से पहले विद्यमान स्थिति कक गज्यों के अनुभव 
को ध्यान म रखते हुए पुन लाई जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूए सावधान में सशोधन 
करना पडा। भारतीय शरज व्यवस्था म ऐसी स्थिति को सभावना का ममाप्त नहीं किया जा 
सकता आर एसे प्रयोजनों के लिये हर बार सविधान में सशोधन करन' एक अनावश्यक 
सुविधा होगी, यदि खण्ड 4 मे परिवर्तन किया जाता हे तो कम स फ्म खण्ड 5 को उसी 


रूप में रखा जाता चाहिए जंसा कि वह 44वे सशोधन से पहले 4, | 


जनता दल 
इस सम्बन्ध में जनता दल का विचार ह कि अनुच्छेट 350 को सतिषान से हटा 
दना चाहिय आर यदि ऐसा कग्ना सम्भव ना हो तो उसमें इस प्रकार स सशाधन किया जाना 
चाहिय कि जिससे इसका दुरूप्रयोग सम्भव ना हो सके ओर इसका प्रयोग केवल अत्याधिक 
आवश्यक परिस्थितियों मं ही किया जाना चाहिए > 
पार्टी का विचार है कि यदि ऐसा नहीं किया गया ता देश का स्मात्मक 


व्यवस्था के भग होने की सभावना है। उत्का विचार है कि सविधान लागू हुये चार दशक 
मे अधिक व्यतीत हा चुके है। इत्र वर्षो मे उसकी कमिया और कमजोरिया सामने आयी 


हु नो की लोक्तात्रिक सधवाद ओर विकेन्द्रर्ण सहित हमारे सविधान के कुछ आधारभूत 


शक 


अहललपत्भकल्काननसक इाकासत्लाब+ब्यन्‍मबात! 


] सब; रिपोर्ट पृदाधृत संविधान के 52व संशोधन अधिनियम, 985 था धारा 6 द्वार 965 
स [0व्री अनसूचा जाड़ी गयी जिस्म दर्यदलकोरोकने हेतु कुछ नियन निश्चित विये गये ₹ 
आरस्मया उल्लखन बार्ने पर सदस्या वो उनवी सदस्यता से वचित होना पड़ता है-भारखतर का 
शत्रिधाय भारत सखार विधि जे न्याय मत्रालय 990 

३ वा 32वा व 44व सशोधन का विस्तृत वर्णन अध्याय एक मे क्या गया है। सक 
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मूल्या आर सकलल्‍पनाओं को खण्डित व क्षीण कर सकती है। सुदृढ केद्र का प्रसाद केवल 


सुदृढ राज्यों की ठोस आधारशिला पर ही खड़ा किया जा सकता ₹। 


इस सम्बन्ध में पार्टी ने जो प्रमुख विचार प्रकट किये वो निम्न प्रकार से हे- 

अनुच्छेद 355 के अधीन सघ सरकार राज्यों में वहा की परिस्थितियो को देखते 
हुए केद्धिय रिजर्व पुलिस आर अन्य अदर्ध संनिक बल तेयार कर सकती है। बहुत 
आपत्तिजनक प्रावधान है। इसमे इस प्रकार से सशोधन किया जाना चाहिये जिससे यह 
सुनिश्चित हो सके कि यदि राज्य की परिस्थितियों को देखते हुय सम्बन्धित राज्य मे इस 
प्रकार की कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता भी पड़ती हैं तो अदरर्धसैनिक बल की 
तेनाती से पूर्व राज्य सरकार की सहमति ले ली जायेगी। हे 

जनता दल ने भी राज्यपाल को केन्द्रिय अभिकत्ञा की भूमिका पर बड़ी आपत्ति 
प्रकट की ह आर इसे रोकने के लिये तत्काल उपाय क्ये जाने की माँग की। राज्यपाल 
की नियुक्ति सम्बन्धी सुनिश्चित मापदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिये 

इसी पार्टी की सरकार जो कर्नाटक में सत्तारूढ़ थी, के मुख्यमत्री श्री रामकृष्ण 
हेगड़े ने राज्यपाल के पद के सम्बन्ध मे 22 सितम्बर, 993 को एक श्वेतपत्र जारी किया। 
जिसमे केन्द्र राज्य सम्बन्धो पर चर्चा की गयी विशेष कर केद्ध द्वारा राज्यो की स्वयत्तता 
पर प्रहार किये जाने के सम्बन्ध में विशेष जोर दिया और उसमे राज्यपालो द्वारा पक्षपात्पूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करने के सम्बन्ध में ध्यान आर्कषित किया। 

श्री हेगडे ने श्वेतपत्र पर अपनी टिप्पणी करते हुये कहा कि राज्यपाल पर राज्यों 
की स्वायत्नता तथा केद्ध राज्य सम्बन्धी की मजबूती निर्भ' करती ह हर 

इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी उचित है कि राज्यपाल भारत सरकार 
के आदेशों के अधीन नहीं है ओर न ही उस तरीके के बारे मे जबाब देह ही है जिस तरीके 
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से वह अपना काउकर रहा ह। सज्यपाल का पद एक स्वतल्र सविधानिक पद है जो भारत 
सरकार के नियत्रण के अधीन नहीं ह ।/ 

लेकिन न्यायालय के इस निर्णय का एक से अधिक बार उल्लबन किया गया हे। 
मुख्यमत्री का नियक्ति आर राज्य विधान सभा को भग करने स सम्बन्धित राज्यपाल को शक्ति 
का जनता की अभिव्यातर इछा का दवाने के लिये प्रयोग क्या गया #। राज्यपाल के पद की 
गमा की उपक्षा जरके उसे सघ के गारन्वित सेवक के रूप म परिवर्तित कर दिया गया ह। 
ताकि केच्धरिव सत्तारूढ़ हल के हितों म अभिवृद्धि हो सके। इसके परिणामम्वरूप न केवल संघीय 
सिद्धान्ता म विकृति आ जाती है वरन लोकतञ्र को भी नकारा जाता ह। यह मुद्दा केवल एक 
गज्य बनाम सघ का नहीं हे वरन राननैतिक कदाचार बनाम सविधानिक विधि का है ।सविधान 
सभा में भी कछ सदस्यों ने यह शका जाहिर की थी कि कहीं राज्यपाल क माध्यम से प्रान्तीय 
स्वायनता पर प्रहार न होने लगे लेकिन सदस्यों की इस शका का समाधान करत हुये यह कहा 
था कि स्रिधान वे; अनूरूप सामान्य रूप से कार्य करते रहने के लिये भारत सरकार राज्य 
मत्रिमण्डल से परामर्श की परम्परा अवश्य निभायेगी लेक्नि डॉ अम्बेडकर को इस बात के अपवाद 
भी मिलते हे।“ 

967 तक प्राय इसका पालन क्या गया लेक्यि बाद के वर्षा में इसकी अवहेलना 
टपी आर जिसके कारण यह विवाद का विषय बना। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति उठार्ण। 
लेक्नि अम्बेडकर की इस बात का बाद के शासकों ने अपनी नीति मशामिल नहीं किया। श्वेत 
पत्र म राज्यपाल के विवेकाधिकार की विशेष तौर पर अनुच्छेद 356 के तहत उस जा राज्य के 
साविधानिक अध्यक्ष की हेसियत से प्रदान की गयी है, का विशेष उल्लेख क्या गया है । 

अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल बिना मत्रिपरिषद को सलाह के भी कार्यवाही 
कर सकता हे। यह उन परिस्थितियों में हो सकता है जबकि राज्य वा स्वाधानिक तत्र 
मत्रीपरिपट के कार्य सचालन के कारण असफल हो जाता ह। राज्यपाल को संविधान द्वास 
व अअगवख्िल उनमे ह* गाविन्द पत एआईआर 979 एससा धवादव श्वत पत्र भाव [)79 
यनाटशा शवत पत्र भाग- | सब; रिपोर्ट पृष्ठ 239, भागन। 
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यह अधिक प्रदा। करने का मुख्य कारण यह ह कि राज्यपाल गष्टपति को राज्य का 
वास्तविक सिति ते बारे में सूचित कर सके। क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य विषयों मे 
उसे 'ज््य मत्रिपरिष् की सलाह के आधार पर ही कार्य का पड़ता ह। इस सब्दर्भ मे 
यह भी माँग रखी गयी ह कि अनुच्छेद 63 में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये ॥क राज्यपाल 
के विवकाधिकार के अधीन लिया गया निर्णय अन्तिम होगा आर उसकी मान्यता के सम्बन्ध 
में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। 

जनता दल ने राज्यपाल पद के गिरती प्रतिष्ठा पर चिन्ता व्यक्त की। वास्तव 
म यह जात निश्चित तार पर कहीं जा सकती है कि राज्यपाल सघ का एक गारसन्वित 
सेवक बन गया है। मुख्यमंत्री की नियुदित और राज्य विधान सभा भग करन जस महत्वपूर्ण 
मुद्दा पर जिनका राज्य को लोकतात्रिक सरकार पर प्रभाव पड़ता ह, "ज्यपाला ये स्पष्ट रूप 
स॒ कच्धर में सत्तारूढ़ दल के हितों के बढावा देने वाले ही निर्णय दिय ह। अनुच्छेद 356 
का लगातार दुरूप्रयाग किया जा रहा है और राज्य की स्वायत्तता तथा लोक्तन्र के सिद्धान्तो 
की हसी उडायी जा रही है।” 

यह बात सर्वविदित हे कि अनुच्छेद 356 का दुरूप्रयाग क्णि गया। इस बात 
को स्वीकार करते समय दुखद सच्चाइ जो की निर्विवाद रूप मे मात्ती होगा कि राज्यपाल 


| 


के पद का भी दुरूपयोग क्या गया ह। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया म राज्यपाल भी शामिल 


होता ह। “ 


राज्यपाल के विपक्षी दलों का न केवल उसके पद से वचित करने का ही कार्य 
किया है वरन कग्रेस पार्टी के आन्तरिक मतभेदों को सुलझाने का भी कार्य क्या है। ऐसा देखा 
गया ह कि विशिष्ट अवसर प्रदान करने के मामलो में राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया हे अर्थात 
गज्य म ऋग्रेस पार्टो का बहुमत बना रहने पर भी उसके नेतृत्व के संकट को दूर करने के लिये 
राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया। केवल पार्टी के उद्देश्यों को पूरा क्ग्ने क॒ लिये सविधान के 
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आपात स्थिति-सय | जययध का जस्यष्ट रुपए स दुरूपयोग दिया गया ह: ये मामले सवर्तिदित ह 
तथा विद्राना की मान कृतिया में उन्हें विशिष्ट श्रेणो का बताया गया ह - 

पजाव- 795/ आर 7०66 में 

उत्त प्रदेश-. /973 ओर 7979 मे 

आय प्रदेश- 7973 में 


गुजगत- 97४ में 
5 कही, 
उडीता- 4975 मे 


इनर प्रतज्ञ में एचएन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री प, से काण्स हाईकमान 
के निदश पर 29 नवम्बर 975 को त्याग पत्र दें दिया। राज्यपाल की सिफारिश पर 30 नवम्बर 
का शाष्रपति शासन लागू कर दिया गया तथा 2 फरवरी 976 को हटा टिया गया जब भी 
एनडी तिवारी मुख्यमत्री बने केन्दरिय गृहमत्री ने काम्ेस पार्टी द्वारा की गर्णी मार्यवाह्य को मात्र 
जोटी छोटी समप्याओं का समाधान करे केलिये जिसमें नेताओं का चुगव भी शामिल हैं उचित 
मात 

श्रामती नदनी सत्यपथी ने 6 दिसाबर 976 को उडीसा के गख्पमता पद से इस्तीफा 
6 दिया , राष्ट्रपति शासन लगाये जान के ॥3 दिनो के तुस्त वाद हा मे हंरा दिया गया आर 
उनक स्थान पर श्री विधायक आचार्य को नियुक्त किया गया रा 

तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कडगम सरकार को जनवरी !976 मे केवल इतनी 
सी वात पर समाप्त कर दिया गया कि वह आपात स्थिति लागू करन का विरोध कर रहा 


[2] 


शा। ८34 सदस्या की विधान सभा में इसके 84 सदस्य थे तथा जिसकी अवधि मार्च 
976 मे समाप्त होते वाली थी।29 जनवरा 976 को राज्यपाल श्रा केग्रे शाह ने राष्ट्रपति 


का गक ग्पाट प्रस्तत की जिसमे उन्होंने राज्य सरकार पर यह आराप लगाया क्रि पार्टी 


पा करन सतत -सकरबृत 

2 बनाटवा झ्वत पत्र वहीं-पृष्ठ-206 इन सभी अवसरों पर कांग्रेस पाटा ने अपनी ही बहुमत 
प्राप्त सग्वारा वो बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लाए किया था। इन सभी मामला मे शक 
समानता टखने मे आती हे विरूकाग्रेस हाईकमान विवर्तमान मुख्यमत्रिया मे अस्तुष्ट था। जिसको 


पट से हटाने व लिये अनच्छेद 356 वा प्रयोग किया गया। 


जले 
4 
है 


जज 
| 
(छज 


ग ९ बिक 


वे; उद्ददेश्या को पूण करन के लिये प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा शक्तियों के दुरूपयोग के 


अनेक आरोप ह अत केन्द से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। दो 


,न्‍्न्‍्मन्‍मूँ" 


दिन के बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के अधोन एक उद्घोषणा जारी को। राज्य सरकार 
का तत्काल वर्खास्त कर दिया गया साथ ही विधान सभा को भग कर दिया गया।' 

3 फरवरी 976 को भारत सरकार ने एक जाँच आयोग का गठन किया जिसमे 
मुख्य मत्री श्री एम करुणानिधि तथा उनके अन्य साथियों के ऊपर लगाये गये आरोपों दो 
जाँव करने के लिये उच्चतम न्यायालय के यायमूर्ति आरएस सरकारिया को नियुक्त किया 
गया।” 

सितम्बर 976 को श्रीमती इच्धिरा गाधी ने कहा कि उनके द्वारा जनवरी 976 
डीएमके की सरकार को इसलिये हटाया गया था कि उसको पाँच वर्ष की अवधि पूरी 
हो चुकी थी। आर उन्हें अवधि बढाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस सम्बन्ध 
मे कितना भी स्पष्टीकरण दिया जाये यह निश्चित है कि राज्यपाल की रिपोर्ट राजनीतिक 
दबाव के कारण ही दी गयी थी।' 

मई 982 में हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद राज्यपाल श्री जीडी तापसे 
ने श्री देवीलाल से आपचारिक रूप से कह कि वह सोमवार 24 मई प्रात 0 बजे राजभवन 
में अपने समर्थकों को लाये। सदन मे 90 सदस्यों मे से काग्रेस आई को 36 लोक दल 
को 3। भारतीय जनता पार्टी को 6 काग्रेस जे को 3, जनता पार्टी को, ।, निर्दलीय को 
[2 सीटे प्राप्त हुयी थी। भारतीय जनता पार्टी ओर कमग्नेस जे न लोकदल का समर्थन 
क्या आर इस प्रकार उनकी पार्टी म॑ चार निर्दलीय भी थे। श्री भजनलाल इन निर्दलीयो 


के साथ होने का दावा कर थे। 
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गविवार 25 मई को भी देवीलाल तथा उनके समर्थकों का प्रतीषा किये बिना 
हा राज्यपाल जी डी तापस ने मुख्यमत्री श्री भजनलाल को काग्रेस आई के नेता के रूप 
मे शपथ अह्ण कराई राज्यपाल के इस कार्य की सर्वत्र व्यापक आलोचना हुयो। 

असम मे ५83 के पूर्व क तीन वर्षा में विपक्ष को भानबुझ कर बार-बार 
साकार बनान के अधिकार से वचित रखा जा रहा था हालाकि उस विधान सभा मे बहुमत 
का समथन प्राप्त वा आर यह सिद्ध हो चुका था कि काग्रेस आई मा बहुमत प्राप्त काने 
का दाव्रा हर बार झूठा था। सभी राज्यपालो ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में पक्षपात 
क्यिा। 

असम के राष्ट्रपति शासन को समाप्त होने की अवधि 2 दिसम्बर 980 थी लगभग 
एक माह पूर्व ॥7 दिसम्बर 980 को केन्द्रिय गृहमत्री श्री जल सिंह ने लोकसभा में यह दावा 
क्या कि काग्रेस आई का मभा मे बहुमत प्राप्त ह आर वह सरकार वनायगी लेकिन बहुमत हाने 
की बात ता दर रहा कांग्रेस (आई) विधान मण्डल पार्टी अपना नेता चुनने की स्थिति मे भी नहा 
थी। यह स्थिति पार्टी में बहुत अधिक मतभेद होने के कारण था। १ दिसम्बर 980 को पार्टी 
न काग्रेस (आई) को अध्यक्ष श्री मती इन्दिरा गाधी को विधायक दल का दा चुनने का प्राधिकार 
दिया आर उमके द्वारा चुने गये नेता के प्रति अपना पूरा समथन व्यक्त किया “6 दिसम्बर के 
3 दिन बाद राज्यपाल श्री एमपी सिह ने श्रीमती अनवरा त॑मूर के मुख्यमत्री पद को शपथ 
दिलाई। कांग्रेस आई ने |8 सदस्या में से 52 सदस्या क समर्थन का दाबा बिया। जबकि 
वास्तव म॑ काग्रस आई के 45 सदस्य थे। बाद में बुछ निर्दलीय सदस्वा वे समर्थन प्राप्त होन 
का दावा भी किया गया। विरोधी पक्ष ने भी इस पर आपत्ति उठायी परन्तु उसको नामजूर कर 
दिया गया।“ 

श्रीमती तमर की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। उन्ान 26 जून 98] हु । 
टम्तीफा द दिया जब 29 जन को विधान सभा की बंठक से केवल एक टन पृत्र ही पाटासाए 
ने अपना समर्थन वापस ले लिया था किन्तु विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया। 


ट्सय बजाय 30 जन 99! को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया आः इस )3॥ दिसम्बर 98 


|. स्टटस मन मद 24 982 (दिल्ला) 
०2 टि टाइम्स आपा इण्डिया दिसम्बर 4, 980 (दिल्ली) 
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तक बटा दिया गया। रण्ट्रपति शासन को ]3 दिसम्बर को हटाया गया जब श्री केशव चद्ध 


कक । 
न्ल्यु 


गोगई जो कि कांग्रेस आई पार्टी के सदस्य थे, उन्हे राज्यपाल श्री प्रकाश महरोत्रा द्वारा मुख्यमत्री 
पद का शप » दिलायी गयी। उन्हे श्रीमर्ती तमूर के पार्टी के नेता पद म॑ त्यागपत्र दिये जाने के 
टा लिन बाद ]] जाववरी को पार्टी का नेता चुना गया था। एक बार पुन विपक्ष के बहुमत के 
दाव को अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष के नेता श्री शरत चन्र सिन्हा ने यह दावा किया कि 
उन्ह 65 सदस्या का समर्थन प्राप्त ह। लेकिन राज्यपाल ने यह वचन दिया कि श्री गोगई के 
वरहमत प्राप्त होने को जाँच शीघ्र हो विधान सभा मे करवायी जायेगी। श्री गोगई से दो माह में 
अपयी स्थिति स्पष्ट बरने झो कहा गया लेक्नि ऐसा करने मे वो असफ्ल रहे ।। 

[7 मार्च 982 का सभा का बजट अधिवेशन आरम्भ हुआ। वामगथी दल आर 
लोकतात्रिक दल के गठबन्धन ने तुरन्त एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना स्वीकार कर लिया 
गया। इस गठबन्धन ने ७5 सदस्यों के सर्मथन का दावा क्या जो कि मसतन के |॥8 सदस्या 
मे से तथा दस पर्णटिर्या से लिये गये थे। [8 मार्च को जिस दिन विधान मण्डल की बेठऊ हाने 
वाली थी उससे कुछ समय पूर्व हो श्री गागई ने मुख्यमत्री पद से इस्तीफा द दिया आर सभा 
में उपस्थित नहीं हुये। पुन राज्यपाल श्री महरोत्रा ने वामपथी अगर लोकतात्रिक गठबन्धन के नेता 
श्री शरत चन्द्र सिन्हा को सरकार बनाने के लिये आमत्रित नहीं क्या जबकि उन्हे ऐसा करना 
चाह्यि था विशेषरूप में तब जब कि वाग्रेस दल को पिछले तीन बार बुलाया गया था। विपक्षी 
गठबंधन को सरकार बनाने के लिये आमत्रित करने के स्थान पर राज्यपाल न राज्य म राष्ट्रपति 
शासन दी सिर्फाग्श कर दी साथ ही विधान सभा को भी भग कर दिया गया। श्री गोगई 
की सरकार कवल 65 दिनो तक ही चली।” 

इन चारों अवसरों पर विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया था 
आर न ही उसे विधान मण्डल में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने वी जाच का अवसर ही दिया 
गया था। अत जब यह बात बहुत दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती थी काग्रस आई अपनी 
सरकार चलाने म अमफ्ल रही तो राज्य का शासन वामप्थी आर लोकवात्रिक गठबंधन द्वारा 
शामित क्ये जाने को अनुमति ना देकर उसे सीधे केन्द्रिय प्रशासन वे; अधीन कर दिया गया। 
]. पूबंधित- प्रष्ठ-39 
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निपषक्षत यह क्ला जा सकता है कि अधिकाश मामला म राज्यपालों ने अपमे 
पत का इस्तेमल कद्ध में सत्तारुढ़ दल के हितों की रक्षा के लिये ही कया ह। सभी 
एहल्चपग मामला मे संविधान मे निहित भावनाओं का उल्लंघन क्या गया ह विशेष रूप 
से गष्ठपति शासा लागू करने आर मुख्यमत्री की नियुक्ति आर राज्य विधान सभा भग 

करन के मामले में उल्लघन किया गया है। 

डा अम्बेडजर ने सविधान सभा में स्पष्टरूप से कहा था फ़ि राज्य के सविधानिक 
प्रधान को हसियत से राज्यपाल को स्थिति वेसी ही ह जसी राष्ट्रपति की। (3) सविधान म 
उल्लोीवित इस स्थष्ठ स्थिति को राज्यपाल की स्वतन्त्रता समाप्त करने आर उसको निष्पक्षता की 
जपथ को मिथ्या करके उलट दिया गया ह। राज्यपालो को इस वात की अनमति नहीं है कि 
मुख्यमत्री क्री नियुक्ति तथा विधान मण्डल भग करने के लिये वह समदीय प्रणाली की पूर्व 
स्थापित परियषाटी का पालन करे ओर वे ऐसा नहीं करते है अपितु वे भारत सरकार के 
नताआ के निदशो से बाध्य होते हे। यह अपने आप में कट सत्य है कि ऐस निर्देश सत्तारूढ़ 
दल के हिता को बढावा देने के लिये ही दिये जाते है। 

इस प्रक्रिया में सघ के सिद्धान्तो तथा लोकतत्र के मापदण्डा का गम्भीर रूप से 
हनन हुआ ह। राज्य की स्वाबत्ता भग हुयी हैं। देश कौजनता को सम्ीय प्रणाली को पुरागी 
पपार्टी के अनुसार ननर्वाचित प्रतिनिधिया द्वार शासित किये जाने के अधिवार से वचित रखा 
गया ह जसा ॥क सविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था। 

पार्टी का विचार है कि राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 556 के 

ट्रूपयोग को गेक्‍ने के लिये सविधान के 44 वे सशोधन के अनुसार जो उपबध किये 
गये थे उन्हें रहने देना चाहिये।” 

गज्यपाल के विवेकाधिकार समान कर देना चाहिये आर मत्रिमण्डत बनाने के लिये 
विधान सभा मे बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबन्धन को सरकार यनोते के लिये बुलावा 


पर्वाधत, 7-24 

44 व सशाधन अधिनियम 987 द्वारा खण्ड (3) के अधीन का गया उद्घाषणा का अनुर्मादन 
बग्ने वाला सवल्प प्राप्त होने वी तिथि से एक वर्ष कर दिया गया था 42 वे सशोधन 
अधितियाय !976 द्वारा छ भाह मूल शब्दों के स्थान पर एक व१ दिया गया था 


| हुआ । 
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ग़ज़्यपाल के लिये अनिवाय होना चाहिये। यदि कसा भी नेता को सभा म बहमत प्राप्त नहीं 
ह तो मत्रिमण्डल बनाने के लिये सबसे बड़े दल के नेता को कहा जाना चहिये।/ 

इस सम्बन्ध म स्पष्ट सवधानिक उपबध ओर मार्गनिर्दशन बनाये जाने चाहिये। सबसे 
अधिक विवाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर मत्रिमण्डलो को भग करने के विषय में होता है अत 
इस सम्बन्ध म राज्यपाल को विवेकाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिये। पार्टी का विचार हे की 
विधान सभाआ को स्थगित करे की प्रथा पूर्णत समाप्त कर देना चाहिए।“ 


कम्युनिस्ट पार्टी 

अन्य सभा विपक्षी दलों के समान कम्युनिस्टो ने भी अनुच्छेद 350 को सघ्घाय 
सिद्धान्तों को नष्ट करमे वाला उपबध बताया है और इसमे सशोधन की माँग की हे।. इसके 
अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही राज्यों की स्वायत्ता को बहुत कम कर देती ह। उनका विचार 
ह कि बदलो हुयी राजनीतिक स्थितियों मे कई गैर काग्रेसी सरकारों के राज्या म सत्ता में आने 
से अपने अधिकारों के सम्बन्ध मे नयी चेतना की वृद्धि हुयी हे साथ ही वर्तमान असतुलन से 
अलगाववाटी आर पृथक्तावादी तत्वों को बढावा मिला है। अत केद्ध राज्य मम्बन्धो की पुत्र 
सरचना अत्यावश्यक हो गयी हे ।* 

कुछ उसी प्रकार की चिन्ता पश्चिम बगाल को कम्युनिस्टी सरकार द्वारा केद्र राज्य 
सम्बन्धा पर पेश किये गये प्रपत्र मे भी की गयी है" और इसके उपर्युक्त समाधान की भी माँग 
की गयी है। 

भारत की एकता ओर अखण्डता को उसकी भाषाई, सास्कृतिक ओर अन्य विविधताओं 
के ढाँचे के अन्तर्गत सुरक्षित रखने के लिंये केद्र राज्य सम्बन्धो का प्रश आज के आशान्त 
राज्या का देखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है और केद्ध राज्य सवधा म आये तनावों को 


]।  प्वधित, - पृष्ठ 240 
सक रिपोर्ट वही - पृष्ठ 627 
श्रीनगर घोषणा पत्र पृष्ठ 295 


4 सके रिपार्ट पू्राधृत पृष्ठ 569 
पश्चिम बगाल सरकार वा दस्तावेज 972, केद्र राज्य सबंध आयाग, शल अवतार शर्मा व 
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हट झान के लिय [बॉमिन्स अलसरोीं पर विपक्षी दलों न अणो सम्मेलनो के जग्यि प्रयास क्या 
] 


टट-॥ 


ट्। 

हुसी प्रण्न पर विचार करने के लिये अक्टूबर 983 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमत्री 
डा फारूख अब्दुल्ला ने त्रिपक्षी दलो का एक विशेष सम्मेलन आयोजित क्या था जिसमे 7 
टना के 5५ नताआ आर स्वतन्र विचारकों ने भाग लिया था 

सभी की सहमाते से डा अब्दुल्ला ने एक स्वेधानिक समिति का गठन किया 
था जिसके अ यक्ष कम्युनिस्ट पर्टी के श्री अशोक मित्रा थे। इस समिति द्वार जारी घोषणा 
हे श्रीनगर उत्घोषणा के नाम से जानी जाती है ।) 

घाषणा भे बढती हुयी केन्द्रियकरण की प्रवृत्ति पर अपनी विन्ता व्यक्तकी गयी थी। 
तताओ का विचार था कि राष्ट्र ऐसे दौर से गुजर रहा है, जिससे प्रजातात्रिक मूल्यों को खतरा 
उत्पन्न हो गया हे। सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रियकरण करते हुये देश तानाशाही को और अग्रसर 
हा रहा ह जिसके परिणामस्वरूप विभिन राज्यों मे असतोष के स्तर उम्र कर सामने आ रहे 
ह, भारत की सम्प्रनुतता तथा अखण्डा को इस महान देश के विभिन भाषा, मूल्या तथा 
सबभ्यताआ के मध्य मन्तुलन कायम करना आवश्यक है। देश को आजादा का लडाई के माध्यम 
स्‌ जो एकता का स्वर्णिम सूत्र उत्पन हुआ था उसे आगे आन वाले समव मे और सुदृढ़ करता 
होगा ओर इसके लिये आवश्यक है केन्द्र राज्य सम्बन्धों का पुर्ननिरीक्षण किया जाये 

इस सम्दर्भ मे सविधान में सशोधन किया जाना अलन्त आवश्यक है क्योकि 
वतमान में स्ीय व्यतस्था में केन्धर राज्यों पर हावी हो गया है। इसझा एक अन्य ममुख 
कारण यह ग्हा ह॑ वि देश में लम्हे समय तक एक ही दल का पुल खडे है जिसके 
काग्ण भी राज्या वी स्वायत्ता पर ऑँच आयी है। इस लम्बी अदेधि के दोदन इुदत 
अपवाद क्वल वछ ही राज्य रहे जर्हा केंद्र से भिन दल सत्तारुढ हुआ हं। 
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पिछले तीर दशकों से यड माँग ओर पकड़ती जा रही ₹ कि राज्या का अधिक 
शक्नि दी जाये ताकि राज्यों को स्वायतता वास्तविक व प्रभावशाली बन सक॑ वही राज्यों के सीमित 
अधिकारा को भी छीनने ओर वहा राज्यो को सरकार के मुताबिक कार्य पद्धति पर आघात करने 
को लगातार कोशिण की जाती रही ह।/ 

इस सभी कारणों से राज्य तथा केद्ध के मध्य आपसी सबंधा म तनाव पदा हा गया 
6 अत राज्या को स्वतन्त्रता को मजबूत करना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हा गया हे साथ ही केद्र 
तथा राज्या के कार्यो को सतुलित करना भी आवश्यक है। इसको प्रात्त करने के लिये यह 
आवश्यक ह कि राज्या के पक्ष में केन्र को जो इकतरफा अधिकार प्राप्त ह, उसे कमकर दिया 
जाये जिसके अर्न्तगत राज्यों को चुनी हुयी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता आर राज्य विधान 
सभाआ का भग कर दिया जाता है, एक पक्षीय है।* 

पार्टी का विचार है कि वास्तव में केद्र ओर राज्यों के मध्य सम्बन्ध साम्यिक आधार 
पर स्थापित होने चाहिये। यह सम्बन्ध प्रभु दशने का ना होकर सर्वोत्तिम राष्ट्रीय हित प्राप्त 
करने क लिये भागीदारी का हो। ऐसा सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने म संघ की जिम्मेदारी 
स्पष्ट है आर यह राज्या की अपेक्षा कही अधिक बृहत्तर है। लेकिन इधर कुछ वर्षो के दौरान 
केत्र म सत्तारूढ दल के प्रभारी ने उत्तरदायित्व पूर्ण और पक्षपात रहित ट्रष्ट कोण नहीं अपनाया 
ह। वे राज्यों की तुलना मे लोकतन््रीय व्यवहार का उचित स्तर नहीं विकसित ऋर पाते हे। 
जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र राज्य सम्बन्ध बिगड़ते गये जिससे राज्य निकाय म विखण्डनकारी की 
प्रवृति को बटावा मिला।“ दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण आकस्मिकरूप 
से उत्पन नहीं हुआ वरन्‌ यह तो एक नोति सी बन गयी है कि जो टल केद्र में सत्तारूढ़ है, 
वो राज्य स्तर पर अपने से भिन दल की सरकार स्वीकार नहीं कर पाता प 

उदाहरण के लिये 952 में मद्रास मे आम चुनावों के बाद विधान सभा में कांग्रेस 


वो बहुमत नहीं प्राप्त टुआ था जबकि केद्ध में वाग्नेस सत्तारूढ़ दल था। यूनाइटड फ्रट जिसकी 


अध्यक्षता श्रीप्रमाश कर रहे थे, को विधान सभा मे पूर्ण बहुमत प्राप्त था। किन्तु तत्वालिन 


2 वहा - पर 570 
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प्रधानपत्री पढ़ित नेहरू आर मृह्मत्री के निर्दशानुमार राज्यपाल न श्री ”क्ज् को सरकार गठित 
बाते का अधियार नहीं प्रदान किया वरन व्यग्रेम दल के श्री राज गोपालाचारी को सरकार बनाने 
वें लिये आमत्रित क्रिया, इस प्रकार प्रतातात्रिक मूल्या को अवहेलना कग्ते हुये, मतदाताओं की 
टुस्छाआ के विनद्ध मत्रिमण्डल का गठन जिगा गया। ; ओर इसी की पनरावरन जम्मू कश्मीर म 
डा फामख अजल्ला की सरकार के साथ हयी। 

पार्टी का विचार ह॑ कि अनुच्छेद 356 में सशोधा किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति 
ये “ज्य विवान सभा के विघटन आर निलम्बन तथा राज्य मत्रिमडल को बर्खास्तगी के 
आ्यापक अधिकाग को समाप्त किया जाये। ऐसी स्थिति उत्मनन हो जाय जबकि विधान सभा 
मे मत्रिमडल का बहुमत समाप्तहों जाये व कोई अन्य दल या गट बहमत का विश्वास 
प्राप करने की स्थिति में नहीं हो तो ऐसी स्थिति म नयी विधान सभा गठित करने के 
लिये जार माह के भीतर चुनाव कराये जाये। साथ ही वर्तमात सरफार काम चलाऊ सरकार 
के रूप में कार्य करती रहे (> 

किन्तु यटि ससद यह निर्णय लेती है कि हिसा के कारण जिससे सामान्य 
जनजीवन गठबड़ा जाता हे तथा जिसके कारण सम्बन्धित राज्य म॑ चुनाव नहीं करवाया जा 
सकता, उस दागन एक निश्चित समय न: लिये राष्ट्रति शासन लागू किया जा सवता हे > 

ट्यर कुछ वर्षा से केन्द्रिय रिर्जव पुलिस सीमा सुरक्षा बल आर आद्योगिक सुरक्षा 
बल के माध्यम से राज्यो के मामले में केद्ध का हस्तक्षेप अत्यधिक बट गया हे। यह हस्तक्षेप 
कानून आर व्यवहार के क्षेत्र म भी बटा ह जो औपचारिक रूप से राज्य का विषय होता हे । 
आपताकाल के दाराय असदिग्ध रूप से यह स्पष्ट करे की कोशिश वी गयी हं कि यदि राज्य 
पत्रिडल आर विधायिका केन्ध के निर्दशों का पालन ना करे तो सही या गलद कसी भी तरह 
राज्य सरकाग को वर्जधास्तगी का भय आफ रहता हैं। इस सबंध में दल का विचार ह॑ कि 
अनुन्पेद ३65 अनावश्यक्र 6 अत इस प्रावधान का समा कर देना चाहिये। 
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पश्चिम बगाल सरकार क दस्तावेज के माध्यम से भी अनच्छद 356 


कि 


357, व 
565 को हटाये जान की सिफारिश का गयी हे जिसके द्वारा राष्ट्रपति को राज्य सरकार को 
क्षम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता ह इसके स्थान यह व्यवस्था को जायी चाहिये कि 
गज़्य म यदि सावियानिक सकट उत्पन हो जाय तो राज्यों मे चुनाव करवाकर नयी सरकार 
स्थापित की जाये ताकि राष्ट्रपति का शासन, जेसी व्यवस्था केनद्र वे लिये हे। 

लेक्नि श्रीनगर घोषणा पत्र मे अनुच्छेदो मे इसमे केवल मशोधन की बात कही 
गयी हे आर यदि राज्य में चुनाव करवाना सम्भव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 
०63 के अनर्गत अर्न्तराष्ट्रीय परिषद से राय लेनी चाहिये ओर इसके बाद इसे समद में 
प्रस्तुत कर जिससे ससद विचार कर सके कि छ माह के लिय ही गए्टपति शासन लागू 
क्या जाये या आगे को अवधि के लिये बढ़ाया जाय। £ 


हक, [५] 


अनुच्छेद 365 में भी उचित सशोधन का सुझाव दिया जिससे इसके अनुचित 
प्रयोग को रोका जा सके ध 

नेताओं द्वाग राज्यााल की कतिपय राजनीतिक भूमिकाओं का कडी आलोचना 
की ह इनका विचार ह॑ कि अधिकतर मामलों मे राज्यपाल केन्द्रिय सत्तारूह दल को लाभ 
पहुँचाने हेतु अपनी शाक्तिया का दुरूपयोग करते रहे है।' वास्तव म केन्र मे शासन करने 
वाले सत्तारूट पार्टी द्वारा राज्यपाल के पद का इस्तेमाल राज्य के लोगो को उनको इच्छा 
के अनुसार सरकार चुनने से रोकने ओर उन पर अवाछित सरकार थोपने आदि के लिये 
क्या जाता ह। अब राज्यपाल को “निश्नक्ष” कहना हास्थास्पद हो गया है। अत पार्टी 
का विचार ह कि राज्यपाल को पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिये ओर यदि किसी 
काग्णवश ऐस्ग करना समभव ना हो तो यह पद ऐसे व्यक्त द्वारा भग जाये जिससे राज्य 
विधान सभा का विश्वास प्राप्त हो जाय। साथ ही यह व्यवस्था वी जानी चाहिये कि यदि 
निर्वाचित विधान सभा म परिवर्तन हो तो उसे राज्यपाल नहीं बने रहन दिया जायेगा विशेष 
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रूप 7ष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में राज्यपाल को रिपार्ट के आधार पर ही 
कायवाह अनिवाय का देनी चाहिये कि ऐिपोर्ट प्रस्तुत करने से पव राज्यपाल मत्रिपरिषट 
को नोटिस भजगा। जोटिस में इसे विशेष रूप से अन्य कारणों का उल्लेख करना होगा 
कि वह राज्य वी स्थिति क सम्बन्ध में राष्ट्रपति की रिपोर्ट क्यो भज रहा हे अर्थात्‌ उसे 
मत्रिपरिषद को यह देखने का अवसर देना चाहिये कि अब सरकार सविधान क उपबन्धा 
के अनुसार आर अधिक चलायी नहीं जा सकती। तत्पश्चात किन्ही आदशा को पारित करन 
स पूर्व राष्ट्रति को भा मत्रिपरिषद को समान अवसर देना होगा, यह आवश्यक नहीं हं 
कि मत्रिपरिषदं के विरुद्ध विधान सभा म पारित किये गये अविश्वाम प्रस्ताव के सम्बन्ध 
मे भी यहीं प्रक्रिया अपनायोीं जाये। शज्यपालों के लिये यह नियम बना देना चाहिये कि 


व विधान सभा म बहुमत प्राप्त मत्रिपरिषद को बर्खास्तना नाकरे सके।£ 


भारतीय जनता पार्टी (राष्ट्रीय दल) 
शरतीय जनता पार्टी हाल के वर्षो मे काग्रेस के एकमात्र विकल्प के रूप म 
उभर कर समाने आई हे। वर्तमान में देश का प्रमुख विपक्षी दल भी हं। अत हम प्रावधानों 
के सम्बन्ध म भाजपा के दृष्टिकोण को जनना अत्यन आवश्यक हे 
भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवानी का विचार है कि सविधान के प्रावधानों 
का सनाधारी दलो द्वारा इस प्रकार दरूपयोग किया जाना दुखद है। काग्रेस न इलीय हितो के 
लिये अन्‌ 356 का दरूपयोग किया है, यह निन्दनीय कार्य है।” इस दुरूपयोग को रोकने के 
लिये यह आबश्यक होगा कि लोकसभा के इस अनुच्छेद पर विचार हो जिससे इस दुरूपयांग 
का गेक्ने के लिय उसम उचित सशोधा फकिया जा सके, भाजपा अय विपला दला का इस 


४ डे रन 
माँग पर अनुच्छद 356 को हटा दिया जाना चाहिये सहमत नहीं ह। 
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जनसत्ता अप्रल 5, (नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू किगे जाने पर प्रतिक्रिया) 

टाइम्म ऑफ इण्डिया, अप्रैल 3993 (लखनको( मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वार दिये गये 
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देश को सप्रीय व्यवस्था पर टिपणी करते हुये आइवानी न कह कि भारा 
जसे विशाल देश ऋ्नो क्षत्रीय सरकार के द्वारा ही व्यवस्थित किया जा सकता है। अत 
गजनतिक यूनिटों के रूप में राज्यों का आस्तित्व अपरिहार्य है साथ ही वाछनीय भी हूं 
क्याकि देश के भिन्‍नन भिन भागो को अपनी-अपनी विशिष्ट समस्याये हे आर स्थान-स्थान 
के अनुसार उनका समाधान भी भिन्नभिन ही होग। अत राजनीतिफ अधिकारों का 
विकन्द्रियक्रण लोक्तत को मजबूत बनाने और देश के शासन को सुव्यवस्थित करने के 
लिये आवश्यक ह। 

पार्टी का विचार है कि सविधान मे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों 
आर कार्या के सवितरण के लिये आवश्यक व्यवस्था की गयी है। किन्तु इन उपबन्धों को 
अमल में लाने से केद्ध राज्य सम्बन्धो में काफी तनाव आ गया #। वास्तव में देश की 
एकता तथा अखण्डता को मददेनजर रखते हुये इन को दूर करों क लिये प्रभावी कदम 
उठाने होगे. यद्यपि केद्र को निरकुश सत्ता बने से रोका जाना चाह्यि तथापि राज्यसता 
के समानान्तर या परस्पर विरोधी, केन्र न बनाने पाये। दल कमजोर केद्ध का समर्थक नहीं 
ह। राज्या की स्वायत्ता आवश्यक हैं, लेकिन केन्द्र की कीमत पर नहीं। भाजपा ने इस 
सम्बन्ध म यह मॉग की है कि सही सन्तुलन बनाये रखने के लिये केद्ध राज्य सम्बन्धो 
को पुन समीक्षा की जाये _ 

केद्र ओर राज्यो मे व्याप्त तनाव शुभ लक्षण नहीं हैं इसे अवश्य समाप्त किया 
जाना छाहिये सविधान के उपवन्धो को विधि और मूल भावना दोना तरह अमल में लाया 
जाना चाहिये। लेक्नि दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा अभी तक नहीं क्या गया हे 

दल का मानना ह कि भारतीय सविधान समय की चुनातिया का मुकावला करने 


के लिये पर्याप्त रूप से लचीला ह। 3 सघ राज्य सबन्धों से जो विभिन आर समस्याय 
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आर जटिलताय पता हुयग्यो है वे अभो तक विद्यमन है क्‍्याकि उनवा इन सम्बन्धा को 
संविधान को सही तिचारधारा और उद्देश्यों के अनुरूप व्यवस्थित नहीं क्या गया है। इसके 
लिणे संत्रियार मे परिवर्तन की मॉँग रखी है।। 

लक्िन भाजपा कुछ मूलभ्त प्रावधानों को हटाने या पर्वर्तन का पक्षधर नहीं 
ह- क््यांकि उसका विचार ह कि सर्विधान निर्माताओं ने भारत की एक प्रतिष्ठित सघ्र के 
रूप म नहीं अधिप्टित किया हं। अर्नवस्तु मे यह अत्यावश्यक्र रूप म एकता पर आधारित 
है! यह दृष्टिकोण थुक्तियुक्त है ओर वे भी इसमे परिवर्तन के पक्ष में नहीं हे जिससे यह 
व्यवस्था ही खाखली हो जाये। 

विशेष रूप से अनुच्छेट 355 जो कि राज्यो को सुरक्षित रखन के लिये सप 
का कर्तव्य सुर्पुद करती है, मे परिवर्ता की पक्षधर नहीं हं। लेकिर अनुच्छेद 356 व 365 


का पन समीव्ग पर बल दिया जिससे इसके दुरूपयोग को रोड ज्ञा सके । 


कक 


अनुच्छेद 356 के तहत राज्या में राष्ट्रपति शासन को उत्वापणा जाग करने मे 
गज्यपाल की भूमिका कार्फी विवादास्पद रही है। राज्यपाल को प्रदन अधिलार का केद्धिय 
सत्तारपढ़ दत्त द्वारा अत्यधिक दुरूपयोग किया गया हैं! यदि राज्यपाल केद्धिय सरकार के 
टशार पर काम करो]े स इन्कार कर देता हैं तो उसे अपना पद गवाना पडता हैं इस 
सम्बन्ध म नागालग्ड का मामाला उल्लेखनीय हे जहाँ राज्यपाल श्री एसएम. थामस ने 
मुख्यमत्री श्रा जामुजें का इस्तीफा स्वीकार कर विधान सभा भग कग दी और थी वापुजों 
वो कार्यवाहक सरझर के रूप गे कार्य करने का निर्देश दिया लकिन ऊंद्ध सरकार ने 
राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। श्री आइवानी का कहना 
हु कि इस मामल में वास्तव में राज्यपाल ने अपने विवेक के उपयोग वा फेसला किया 
था। सरवार्या आयोग की सिफारिशों के अनुरूप गज्यपाल ने निबंगमान मत्रिमडल से काम 


चल्गझ मगकार के रूप म लागू बरते रहने के लिये कहा था जिसस राज्य में नयों सरकार 
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के गठन के लिय चुनाव कराये जा सके। श्री आडवानी का विचार हे केन्द्र द्वारा किया 
गया निर्णय सरकारिया आयोग को सिफारिशों की उपेक्षा है। 


गज्यपाल का पद राजनीतिक ना होकर सविधानिक होता ह केद्ध राज्य सम्बन्धों 
के मद्देनजर राज्यपाल को भूमिका काफी कठिन ओर विशेधामासी हाता ह। राज्यपाल का 
पद कद्ध आर राज्य के मध्य सम्पर्क बिन्दु होता हे। राज्ययालो न मविधानिक अध्यक्ष वी 
भूमिका के निर्वाह की उपेक्षा सत्तारूढ़ पार्टी के हित मे काम किया ह।- 

अत राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका की देखते हुये उसकी नियुक्ति के तरीके 
आर अधिकारों में व्यापक परिवर्तन को आवश्यकता है जिससे उसकी सविधानिक स्थिति मजबूत 
बनायी जा सके आर राज्यपाल अपनी निष्पक्ष भूमिका अदा कर सके। इस सम्बन्ध में पार्टी का 
सुझाव ह कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार से सलाह करके ही की जानी चाहिये। राज्यपाल की 
पदच्यति म सम्बन्ध मे भी नियम निर्धारित करना चाहिये कि उसे ससट मे महभियोग चलाकर 
ही हटाया जा सकता है > 

सभा मे किसी दल को बहुमत प्राप्त है या नहीं इसका फसला विधान सभा मे ही 
क्या जाना चाहिये। इसे राज्यपाल के स्वनिर्णय के आधार पर नहीं छोडना चाहिये। इसके लिये 
यदि आवश्यक हो तो सविधान मे उचित सशोधन किया जाना चाहिये जिससे केनद्ध द्वारा गज्यपालो 


के माध्यम से दुरूपयोग रोका जा सके। 


शिरोमणि आकाली दल (प्रमुख क्षेत्रीय दल) 
अकाली दल ने भी अनुच्छेद 356 को सविधान से हटाये जाने की माँग को। इस 
सम्बन्ध म अक्टूबर 973 को पारित किये गये अपने आनन्द साहिब प्रस्ताव” म॒ निम्नलिखित 
सुझाव रखे-- 
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एसे साविधानिक उपबध जा केद्ध को राज्य सरकार आर उसकी विधान सभ 
का भग को के लिये सशक्त बनाते है वे केद्र में नहीं होने चाहिय। साविधानिक व्यवस्था 
4ग हाने की स्थिति म तत्वाल चुनाव कगये जाने चाहिये आर नयी लोफ़्तात्रिक सरार 
का प्रतिप्ठित करने का प्रावधान होना चाहिये। यदि साविधानिक प्रक्रिया को विफलता की 
स्थिति म राष्ट्रपति द्वारा केद्र सरकार के कार्यभार को सम्भालने का कोई प्रावधान नहीं है 
ता इसका अथ हु कि जब इस तरह को आकस्मिकता की स्थिति राज्य में उत्पन होती 
ह उस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यों म॑ हस्तक्षेप करने सम्बन्धी शक्ति देने का कोई आचित्य 
नहीं ह। हे 

यह प्रावधान राज्यों के बीच बहुत अधिक भेदभाव पटा कग्ता हैं। राज्य मे 
माविधानिक व्यवस्था से पदा होने वाले गम्भीर स्थिति म राष्ट्रीय ]हत का सुरक्षित रखने 
का अपेला पार्टी के एक्तरफा हितों को ध्यान में रखने के लिये अनुच्छेद ऊेद 356 का कद्ध 
के शासक दल द्वार बहुत बार घृष्टतापूर्वक प्रयोग किया गया हैं। यहा काग्ग है कि जबकि 
सर्विधान निर्माताओं ने इसे वास्तव म गम्भीर उत्पन होने पर एक बड़ा कदम उठाने के 


रूप में संविधान म रखने का विचार किया था 2 


हक] 


अनुच्छेद 356 () के अधीन स्वाभाविक न्याय का मिद्धाल राज्य ग्रकासे को 
वरखाम्नगी पर लागू नहीं किया गया है) क्योंकि इन राज्य सरकारा गे यह प्रमाणित करने 
का उपर्यक्त अवसर नहीं दिया गया कि जो निष्कर्ष निकाला गया है उसस इस मभदार 
की स्थिति पदा हो गयी थी जिसमें सविधान के उपबर्न्धा के अनसार राज्य सरकार का 
बयाये नहीं रखा जा सकता था, वह न्यायसगत नहीं है। इस प्रकार राच्य क लोगो का 
उनक चुन हुये प्रतित्रिधिया द्वारा शासन करने का अधिकार अनुचित रूप स छीना जाता हैं 
जो अनचित ह॑ अत अनुच्छेद 356 का उल्लपघन स्वाभाविक न्याय वे सिद्धान्ता द्वारा नियत्रित 


होना चाहिय, दसरे शब्दों म मुख्यमत्री का यह सिद्ध करे के लिय समचित अवसर दिया 
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जाना चाहिय यि शाच्य म ऐसी स्थिति नहीं उत्तन हुयी ह जिसम अनुच्छेद 356 के अधीन 
कर्यवाती सायसंगत ह। । 
पार्ट का विचार ह कि यदि अनुच्छेद 356 के उल्लप्न जा मामला विचाराधीन 
ह ता अन्तर्--राज्य परिषद को भी इस बात की जाँच करने का माया दिया जाना चाहिये 
झि क्‍या यह प्रक्रिया न्‍्यायसगत होगी अथवा नहीं |: अन्तर राज्यपरिषद की राय को समान्यत 
गष्टपति द्वारा उपेक्षा नहा की जा सबती यह राय उसे थोपी नहीं जा सकती। 
अनुच्छेद 356 () मे उल्लिखित बातों का अनुपालन इस आधार पर समान 
रूप से अन्याय सगत होगा कि राज्य में विद्यमान सत्ताधारी दल का लोकसभा चुनावो म 
पराजित कर लिया गया हं, लोकसभा चुनावों में सत्ताउढ दल को हए का यह अर्थ कदापि 
ह कि निर्ताचन मडल उसमे यहा तक कि राज्य को सीमाआ के अन्दर आने वाल 
मामला के सम्बन्ध में अपना विश्वास खो बैठा है। हमारे सविधान के अधीन संघीय सरचना 
म॑ यह स्पष्टटया स्वीकार किया जाता ह कि यदि राज्य में एक दल का शामन हे तो 
दूसरे दल का केद्ध में शासन हो सकता हि 
टस सम्बन्ध में एक अन्य बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि राज्यपाल 
की नियक्ति, उसकी शक्तियों ओर कर्तव्यों का संघीय राज्य व्यवस्था की पद्धति के अनुरूप 
होगा चाहिये ताकि राज्यपाल कंद्ऑ के मात्र कार्यकारी एजेण्ट के रूप म ने बना रह वेरन 
यह वास्तव मे साविधानिक रूप से राज्य का अमुख बने | साथ ही राज्यों की कार्यपालक 
स्वायत्ता सनिश्चित करने वे; लिये यह भी अनिवार्य है कि केनद्र को सापी गयी व्यापक 
निर्टेशीय शक्रिताया हटा दी जानी चाहिये निदेश शक्तियों के स्थान पर राज्यों आर संघ 


राज्या के बीच समन्वय तथा परामर्शी तनत्र वी व्यवस्था होनी चाहिए । 
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द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डी.एम,के.) 


इएम+क के अध्यक्ष श्री करूणानिधि का मत ह कि चूँकि पद्ध म राष्ट्रति शासन 
वे; लिये काइ उपवध नहीं अत राज्यों मे भी ऐसा कोई उपबध नहीं होना चाहिए। उनका विचार 


दल का विचार है कि भारतीय सविधान कागजों मे तो म्राय ह किन्तु व्यवहार 
मे अभिकाधिक कद्धिकृत बनने कौ थ्रवृत्ति रखता है। इस सम्बन्ध मे उछोन जनता को 
सबवाद वी शिक्षा देने पर जोर दिया क्योकि राज्यों को केद्र के अधीन क्राम करने का 
लक्षय परे संविधान मे प्रभावित हे । यहाँ यह ध्यान देने याग्य बात ह छः चूँकि यर्तगान 
मविधान अधिकाश रूप से [935 के अधिनियम से ही लिया गया हैं, इसलिये वह व्यक्तिया 
ओर संघटक इकाइयों की आशकाओ पर आधारित है जो उस्त औपनिवेशिक युग म जरूरी 
था। इसी कार्ण अनेक राज्यों ने कन्र पर यह भी आरोप लगाया हक्रि उन्हें आन्तरिक 
उपनिवेशवादी शासकों ने अपने अनुरूए प्रयुक्त किया था जिनका तब काग्रेस दल ने पूर्णत 
विरोध किया था, उहें बर्तमान में हमार संविधान में शब्दश शामिल कर लिया गया ह 
जो की पूर्णतया गलत हं। हे 

>ेश की साविधानिक व्यव्स्था के सम्बन्ध में महात्मा गाधी के विचार थे कि 
देश का स्वधानिक ढाँचा विशाल आधार वाला और “परामिड” जसा होना चाहिये जिसका 
निर्माण आधार से छोना चाहिये। पर बाद में जो कुछ थी किया गया इसके विपरीत था। 
राज्या तथा लोगो से इसका नेतृत्व ले लिया गया और सभी शक्त्तिया केन्र में केद्धित कर 
दी गयीं। वास्तव मे इस तरह के सविधान की महात्मा गाधी ने तो इच्छा व्यक्त की 
थी ना ही कल्पना संघ राज्य सम्बन्धो पर जाँच के लिये नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग 
न भा कुछ नहीं क्िया। कयाकि उसका विचार था कि चाहे कोई भी दल सत्ता में हो 
संविधान पिश्चित रूप स सफलता पूर्वक कार्य करने क॑ लिये काफी लचोला है बशतें कि 
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सत्ताधारी दल उसी भावना से काम कर जिस भावना से काम कप झा आशा सबिधान 


निमाताआ ने का थीा। लेकिन इस “भावना” का कभी ध्यान नहीं रखा गया हूँ आर 


डर 


अनुच्छद 356 का दुरूपयोग सविधान ओर गणतन्र से धोखा करने क्र समान ही ह आर 
इसके कइ उदाहरण भी हमार सामोें हे। इस बात से इनकार नहीं कया जा सकता ह 
कि सस्थापका की उक्त भावनाओं का पता लगाने का काम न्यायपालिका की बजाय सत्ताधारी 
दल को सापने से स्वेच्छाधारी शासन की क्रूर योजनाओं को बढावा नहीं मिलेगा।' 

इस सम्बन्ध म यह भी उल्लखनीय है कि भारतीय सविधात भ जिस प्रणाली की 
सरकार का उल्लेख है वह व्यस्क मताधिकार वाली लोकतात्रिक सरकार ह। जिस व्यक्ति को 
विधान सभा का विश्वास प्राप्त होता है, उसे राज्यपाल द्वारा भुख्यमत्री तियुकत किया जाता है। 
आर वह राज्य का कार्यपालक मुखिया होता है। मुख्यमत्री को जब तक विधान सभा का विश्वास 
प्राप्त होता हे तव तक उसे मुख्यमत्री बने रनने का अधिकार हं।” क्न्तु पिछल अनेक वर्षा के 
दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से पता चलता है कि कार्यरत मत्रिमडल को बर्खास्त करन के बाद राष्ट्रपति 
शासन लागू करने वे सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अधीन दिये गये अधिकार का अनुचित ढंग 
स आर प्राय राजनीतिक उददेश्य से प्रयाग किया गया है। लोकप्रिय तरीक से चुनी गयी सरकार 
को वर्खास्त करने के बाद अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने के उदाहरण हं | 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि केन् द्वारा अनुच्छेद 356 के अधीन दिये गये अधिकारों का 
अनुचित एवं मनमाने ढ़ग से प्रयोग किया गया है दे 

पजाव, में मत्रिमडल को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये 
अप्रत्याशित परिणाम हुये कि यांद लोकप्रिय सरकार को बने रहने दिया गया होता तो उन 
परिणामा से बचा जा सकता था। आशख्ध प्रदेश मे हत्कालीन राज्यपाल श्री रामलाल द्वार 
एनटा गमाराव मत्रिमडल की बर्खास्तगी लोकतन्र की हत्या थीं। 
ये सभी उदाहरण राज्यो का दर्जा नगरपालिकाओं जेसा बना देते हे जिन पर 


केद्धिय शक्ति प्रभावी रहती है। दुमुक के अध्यक्ष श्री करूणानिधि का विचार है कि 


कुलनननरी 
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नच्यपाल का पद "ठ! दिया जाना चाहिप, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया राज्यपाल 


न पगवण 4 कि 4७७ [४ उपनिवेशवादी कि हे 
कर पुगवर्शप मात्र है जिसका अस्तित्व बतानी श पद्धति पर आधारित है! साथ 


श्भ्पु रे 


अब नक्त क उदाहरणा का देखने से पता चलता हे कि राज्यपगाल अपने अधिकारों 


| 


दुरूपयोग करने से पही ज्िझक्ते अधिकारों के इस प्रकार दुरूपयोग की पुररावृति को 
गेक़न के लिये राज्यपाल को हटा दिया जाना चाहिये। जसा कि दस सब मे राजामन्नार 
समिति का रिपाट मे भी सिफारिश वी गई ह कि राचपाल या नियुय्िति सदव राज्य 
मंत्रिपरिषद के पगशण से की जानी वाहियिे। इसका दूसरा विकल्प बट होगा कि इस उद्देश्य 
के लिये विशेष रूप से गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय या साथ परामर्श करक 
नियुक्त किया जाये -साथ ही उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जाये जब तक कि उच्चतम 
ज्यायालय की जाँच के बाद उसका दुगचरण अथवा दुर्घ्वहार अथवा अक्षमता ना सिद्ध हो 
जाये 

सब्िधान का यह प्रावधान भी हटा दिया जाना चाहिये तिसक अवुसार मत्रिमण्डल 
राज्यपाल की इच्छापर्यन्त पद पर रहता हे [/ साथ ही मत्रिमडल वर्खास्त करने सम्बन्धी 
अपो विवेकाधन अधिकारों का प्रयोग केवल तभी करना चाहिये जबकि मुख्यमंत्री सदन मे 
विश्वास प्राप्त करने में असफल रहता है। 

सविधान म दिये गये अनुच्छेद 356 तथा 357 के पावंधना को पूर्ग तरह 
हटाया जा सकता हाँ तथा इसके कार्यवाही के खिलाफ राज्यों के तिता की सुरक्षा के लिये 
सविधशन म ही पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान क्ये जाने चाहिये। 
इन प्रावधानो को उसी स्थितियों मे बनाये रखा जा सकता है जबकी- 
। क़िस्ता राज्य म कानून ओर व्यवस्था का पूर्ण ध्वल जबर्कि राज्य सरदार 


स्वय ग़ज्य के जनध्न की रक्षा आर बचाव करे में असमर्थ अथवा अनिच्छुक होती हैं, 


फुकूलक-न 
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एकमाह आकस्मिकता ह जिसम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित 


ठहगया जा सकता 5। 


९ 


2 अनुच्छेद 356 के खण्ड (]) में आने वाले शब्दा अथवा अन्य को हटा दिया 
जाना चाहिये उथा। - 

3३ अनुच्छेद 356 () में एक उपबध जोड़ा जाना चाहिये जिसके तहत घोषणा जारी 
करन से पहल यह जरूरी ह कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को सर्वाधत राज्य की विधान सभा 
के पास एक निश्चित अवधि के भीतर जिसका विशष रूप से उल्लेख उस सन्दर्भ में पहले ही 
कर दिया गया हो अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिये भेजे |“ 

गजामनना' समिति की रिणेर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुय कहा कि 
चाहे कोई इन सिफ्मारिशों को स्वीकार करें या नहीं पर इसमे कोई सन्देह नहीं हे कि यह 
रिपोर्ट इस विषय पर कसी चर्चा के लिये प्रारम्भिक बिन्दु हो साता ह साथ ही पूर्ण 
गज्य स्वायत्ता के माव वस्तुत संघीय ढॉँचा स्थापित करने के लिय केद्र सरकार राज्य 
स्वायना के सम्बन्ध म राजामननार समिति की सिफारिशों को अवश्य स्व्रीवार करें साथ ही 


को दल ९ 
भारतीय सविधान म तत्वाल परिवर्तन करने के लिये कदम उठाये। 


आल इंडिया फारव& ब्लाक 
यह भी एक वामपथी दल है जो प बगाल की मोर्चा सरकार में भागीदार है 
लोकसभा में इसके सदस्य रहते है। इसकी स्थापना सुभाष चद्ध बोस द्वार हुयी थी परल्तु 
कोइ विशेष स्थान बनाने म असफ्ल रहा परन्तु वामपथी दलों म॑ असको गिनती हाती हैं। 
ल्ल का विचार हैं कि केन्द राज्य सम्बन्धों को पुन साचना के लिये सविधान 
मे सशोधन करना अनियार्य है ९ क्‍योंकि स्वाधीनता के बाद तैयार ॥यि गये सविधान वा 
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बच्यपि सप्रीय कहा जाता है लेकिन यह स्वरूप में अनिवार्यत एफ्ात्मक ह। इसम केद्र 
द्राग गज्या जी आर्थिक आर वित्तीय तथा दोनो ही मामलो में स्वायना तूम अतिक्रमण कर 
वृहत शक्तिया दी गयी ह जो कि सविधान को 8 वी अनुसूत्री म दी गयी प्रवृष्टिया के 
विप्लेषण से स्पष्ट जे जाती ह इसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्घीय स्वरूप था, उसे पिछले 
चालीस वर्षों के दागन राज्यों की स्पायत्ता का उप्हास करते हुये अधिक्राधिक क्षीण कर 
दिया गया ह। राज्यों वी शक्तियों को क्षीण करने की प्रक्रिया आपात स्थिति के दोरान 
अपनी पराकाप्ठा पर थी जब राज्य सरकारों की सारी शक्तिया छान ली गयी थी इस 
प्रक्रिया गें राज्या की स्थिति एक यावक के समान थी। ! यह इसलिये सम्भव हो सकता 
ह# क्योकि केंद्र और राज्यों मे बहुत कम अवधि तक ओर बहुत कम गज्या को छोडकर 
एक ही हल सत्ता में था। 

अजज जबकि देश अनेक राजनीतिक दलों के युग म आ गया हु केद्ध आर 
राज्या के मध्य माजूदा व्यवस्थाओ में परिवर्तन करने की आवश्यकता ह। नयी व्यवस्था का 
अनिवार्यता सच्चे अर्थों में सघीय सिद्धान्तो पर आधारित होनी चाहिये। इसक विपरित दिशा 
मे कोई भी कदम सकट ही उत्पन करेगा द 

केद्र में शासक दल से भ्लि दल या दलो को राज्य सरकार हमेशा केद्धिय 
हस्तक्षेप के खतरे से अस्त रहती हे। केद्र के शासक दल द्वाग जनता के फेसले की 
अवहेलना करते हुये अपनी हुकूमत पुन बहाल करने के लिये सविधान के अनुच्छेद 356 
के अधीन राष्ट्रति का शासन लागू करना एक समान्य प्रथा रहा हैं। इस बशावदान के 


टर्प्रयाग के अनेकों उदाहरण है। पिछले 47 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू करने 


१ 
प्ज के 
+ | 


के लिये 90 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का सहारा लिया गया 
कानन आर व्यवस्था बनाये रखने के यद्यपि पूरी राजया मी जिम्मेदारी होती है 


फिर भी कद्ध द्वाग केद्धिय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, आय्रागक मरक्षा बल जस 
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केन्द्रिय बला को सयधित राज्य सरकाग की सहमति के बिना लगाया जाना राज्यों के शक्ति 
आर स्वायत्ता पर सोचा समझा हमला ही कहा जा सकता है। यह प्रवृत्ति ऐसी अवस्था 
म पहुच गयी ह कि केन्ध सरकार न त्रिपुरा सरकार की राय को पूरी तरह अवहेलना करते 
हुय त्रिपुरा राज्य के कुछ क्षेत्रा को उपद्रगग्रस्त” घोषित कर दिया, सविधान का अनुच्छेद 
365 राज्यों को स्वायत्ता और शक्ति पर अनावश्यक अकुश है। 

दल ने केन्द्र द्वारा राज्यपालो के पद के दुरूपयोग की भी निन्‍्दा की है। गज्यपालो 
के पद को केद्ध ने शासक दल का अधीनस्थ और सहायक बना दिया है, राज्यपाला को वस्तुत 
उसी स्थिति में ला दिया गया है जो ब्रिटिश राज्य के दिनो मे देशी रियासता के रेजामण्ट ऐजेण्टा 
की थी। ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त हे जब राज्यपालो ने केद्ध के शासर दल के दलगत लक्ष्या 
का पूरा करने के लिये सेवाये अर्पित करके अपने गरिमापूर्ण पद को टप्रित किया है ' कं 

इस सम्बन्ध में दल ने जो प्रमुख सुझाव दिये हे वो निम्न प्रकार से है - 

। राज्यपाल को स्थिति किसी भी दशा मे राष्ट्रपति की स्थिति से भिन्‍न नहीं 
होनी चाहिये। राज्यपाल को कोई थिवेकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये, राज्यपालो की 
नियुक्तित का तरीका बदला जाना चाहिये। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस पेनल 
के आधार पर हो जो सम्बन्धित राज्य सरकारे को भेजे।” 

अनुच्छेद 356 को सविधान से हटा दिया जाना चाहिये निमके द्वारा सरकार ओर 
विधान सभा को भग कर दिया जाता है। 

2 किसी राज्य में सविधानिक अड़चन आने पर केन्द्र की तरह राज्य म॑ चुनाव कराने 
का प्रावधान होना चाहिये । 

3 अनच्छेद 365 जो राष्ट्रपति को सविधान के किसी भी प्रावधान म कार्यकारी 
शक्तिति के प्रयोग मे दिये गये किसी भी निर्देश का कार्यान्वयन न होने पर राज्य सरकारों 


५ रथ हक ण्् है ५३ चाहिये 4. 
को बखास्त करने का अधिवाः देता है, हटा दना चाहिये । 
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अतत यह कहा जा सकता ह सभी विपक्षी दल प्रमख मद्दा पर लगभग एक ही 
विचार रखते ह। सभी दलों ने इसमे सशोधन की आवश्यक्ता बतायी #। सभी का विचार है 
कि ट्स अनच्छेद के प्रयाग ने राज्यों का स्वतल्रता को नष्ट ब क्षीण कान का प्रयास किया ह 
जिमस केद्ध राज्य सम्बन्धा म तनाव की स्थिति पंदा हो गयी है। अत इसको टूर करने के लिये 
जो प्रमुख माँग व सुझाव रखे गये वो निम्न प्रकार से हे - 

पहले भाग में उपकी उन माँगो को रखा जा सकता ह॑ जो कि काफी उम्र है ओर 
उनका सिद्धान्त रूप में मानना केद्ध सरकार द्वारा सभव नहीं होगा साथ ही यह बात भी देखने 
म आयी ह॑ कि जब-जब गेर काग्रेप्ती दलो को सत्ता मे आने का माक्ा मिला ह तब भी उन्होंने 
अपमे द्वारा रखी गयी माँगो को पूरा करने का वास्तव में कोई प्रयास नहा क्या हे। वरन्‌ सत्ता 
मे आने पर इसकी उपयोगिता समझते हुए इसका भरपूर प्रयाग क्या ह₹। उनके द्वारा रखी गयी 
प्रमुख माँग अग्र लिखित है - 

| सभी प्रमुख दलों की यह मॉग है कि अनुच्छेद 556 को सविधान से 
पूर्णतया हटा दिया जाना चाहिये। भाजपा इसको अपवाद हैं। उनका इसके हटाये जाने के 
पीछे प्रमुख तर्क यह हे कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन के लिय कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं 
ह अत राज्या में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिये। इसव पीछे प्रमुखदलो का 
विचार ह कि ऐसे साविधानिक उपबध जो केंद्र को राज्य सरकार आर उसकी विधान 
सभाआ को भग करने के लिये सशक्त बनते है वें सघीय व्यवस्था म नहीं होने चाहिये । 
इसके स्थान पर यदि राज्य मे दगो व हिन्सा के कारण साविधानिक व्यवस्था होने को 
स्थिति है आर इस तरह को वारदात॑ तीन माह से अधिक समय से चल रही हो तो राज्य 
विधान मण्डल म या सराद में सकल्‍्प पारित कर सभा विघटित क्री जा सकती है ओर 
इसके तीन माह के भीतर ही निश्चित रूप से नये चुनाव कप लिये जाने चाहिये। इस 
सम्बन्ध म जो प्रमुख विचार व्यक्त किया गया वह वह ही कि उस अवधि के दारान 
राज्य का प्रशासन कार्यवाहक सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिये आर यदि ऐसा सभव न 
हो तो केद् मसंद के अनमादन से एक प्रशासकीय बोर्ड का गठन कर सकता ह्ं। 

> लगभग सभी राजनीतिक दलों की यह भी माँग है हि अनुच्छेद 353 को 


भी स्िधान से हटा दिया जाना चाहिये, जिसके अन्तर्गत संघ सरतार राज्यों में वहा का 











परिस्थितिया को देखत हुये केन्द्रिय रिजर्व पुलिस आर अन्य अदर्ध सनिक बल तैयार कर 


सकती ह। 


२, 


* अनुच्छेद 365 जो राष्ट्रपति को सविधान के किसी भी प्रावधान मे केन्र, का 
कायवाही शक्ति के ग्रोगोग में दिये गये कसी निर्देश का कार्यावय न करने पर राज्य 
सरकारा को वखस्ति करने का अधिकार देता है, हटा दिया जाना चाहिये। 

4 सभी दलो ने केद्ध के शासक दल के एजेण्ट के रूप में नामित राज्यपाल के 
पद को समाप्त करने का विचार रखा। क्योकि राज्यपाल हमेशा में ओर हर प्रकार से केद्ध के 
हाथ म एक आजार के रूप मे राज्य सरकार के रास्ते मे कॉँटा रहा है। राज्यपाल सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनों पक्षों से केद्र में शासक दल और हितो के लिये केद्ध के हाथा मे एक कठपुतली 
वन कर रह गया है। वास्तव मे यदि भारत मे सच्ची सधीय व्यवस्था ह तो राज्यपाल के पद 
का कोई आचित्य नहीं हो सकता। 

दूसरे भाग में दलां के उन उदारवादी विचारों को रख सक्‍त ह जिसे इन दलों के 
नताआ ने इन माँगा को यदि पूरा करना राम्भव ना हो तो सुझाव व आधार पर रखी ह 
टसम से बुछ सुझावों को सरकारिया आयोग ने भी स्वीकार करते हमे सिफारिश की हे। 
अग्रलिखित सुझाव ऐसे ह जिन पर गभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये आर जहा तक हो 
सके कद्भर दजज्य सम्बन्धों में अपेक्षित सुधार के किये इन पर अमल क्णि जाना चाहिये । 

[ यदि अनुच्छेद 356 को सविधान में हटाया जाना सम्भव न हा तो 
उसमे इस प्रकार सशोधन किया जाना चाहिये जिससे इनका दुरूप्रयोग सम्भव ना हो सफर 
आर इसका प्रयाग अत्याधिक गम्भार परिस्थितियों मे ही किया जा सके। जिससे केद्धीय 
सरकार राजनीतिक कारणा से इन अधिकारों का दुस्पयोग ने पर सक्त। 

इस अनुच्छेद का सहारा लेने से पूर्व राज्य स्तर पर ही सक्‍ट को दूर करने 
कः लिये यथा सभव प्रयास॒ किये जाने चाहिये। इन विकल्पों की उपलब्धता स्विधानिक 
सक्‍ट के स्वरूप उनके कारणो और स्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। 

2 सविधान के उपवन्धा के अनुसार शासन चलान नली राज्य सरकार को 


स्पष्ट शब्दा मे यह चेतावनी दी जानी चाहिये कि वह शज्य का शा संविधान के अनुसार 


नहीं चला रही ह। 
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/ इस अनुच्छेद को वेवल उसी स्थिति मे लागू किया जाना चाहिये जबकि 
ग़ज़्य म कानून आर व्यवस्था पूर्णत ठप हो गयी हे ओर राज्य सरकार स्थिति के समाधान 
का इच्छुक ना हां। 

+ अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा करने से पूर्व अन्तरराज्यीय परिषद से 
पररामण किया जाना चाहिये ओर इसके लिये सविधान मे सशोधन किया जाना चाहिये। 

यदि राष्ट्रपति की उदघापणा के छ माह के भीतर चुनाव न कराये जा सके ता 
जन्‍तर्गज्यीय परियद से पुन परामर्श कर संसद के समक्ष उस की राय रखी जाने चाहिये। 

5 किसी राज्य को सरकार की भग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व 
व्याय के सामान्य सिद्धान्तों का भी पालन किया जाना चाहिये। राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट प्रेषित 
क्ग्न स पूर्व उसे मुख्यमत्री को दिखाना अमिवार्य कर देना चाहिय जिसे अन्तिम निर्णय 
लने से पृव राष्ट्रपति राज्य सरकार के स्पष्टीकरण पर विचार कर सक। 

6 अनच्छेद 356 के खण्ड () म उपबधित या अयवा शज्ण को निकाल 
टिपा जाना चाहिये जिससे बिना राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के किसी राज्य सरकार के 
विस्ड्ध कार्यवाही करना सम्भव न हो सके। 

7 एसी उदघोषणा की अधिकतम अवधि तीन वर्षों से घटठाहर एक व कर 
दिया जाना चाहिये। 

४ राज्यपालों को नियुक्ति उसकी शक्तिया संघीय राज्य व्यवस्था के अनुरूप होनी 
चाहिये ताकि राज्यपाल केन्द्र क मात्र कार्यकारी एजेण्ट के रूप मे न बना रहे वरन्‌ वह वास्तव 
म॑ साठ्यानिक प्रमुख को भूमिका का निर्वाह करें| 

० प्रश्रिचान म इस प्रकार सशोधन किया जाना चाहिय ताति राज्यपाल पर इस बात 
का उनर्यवित्र टाला जा सके कि वह उस सरकार को वास्तविक शवित का सत्यापन कर जिस 
पर सदन में बहमत प्राप्त न करन का नागेष लगाया गया हो तथा साथ हीं तेई नयी पाठिया 
के मयक्‍त सम्मिलन द्वारा सदन में क्यि गये दादा की जाँच करे। यह जाँच नया सरकार के 
शपथ ग्रहण करने के 5 दिन के अन्दर होते चाहिये 

।0 अनन्छद 64 में समुचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए जिससे 
गज्यमत्रि पर्प्रिद का निर्माण पूर्ण रूप से राज्यपाल का इच्छा पर निर्भ' हो। यदि राज्यपाल 








राज्य मत्रिपरिषद क प्रति केन्द्रिय सरकार के प्रति बिना पक्षपात ये अपना स्वत्र निर्णय 
करता ह आर साथ ही मत्रिपरिषद्‌ के बहुमत की जॉच आदि से सम्बंधित प्रश्न विधान 
सभा द्वाग गणित ज्गने के लिये छोड़ देता है तो सवधित अनुच्छेत के अन्तर्गत अधिकारा 
के दरपयोग के अवसर यर्थेष्ट रूप से कम हो जायेगे। 

!] अनुच्छेद 265 में उचित सशोधन क्या जाना चाहिय तायि जब केद्ध आर 
गज़्या म अलग अलग दलो को सरकारे हो तो केद्ध के राजनीतिक पूर्वाग्रह कसी राज्य 
विधान मण्डल को सविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग म॑ अडचन या डाले उन्ह 
निष्फ्ल ना कर सके। 

लेक्नि इन सभी तथाकथित प्रगतिशील राजनीतिक दलो य यद्यपि अनुच्छेद 356 
का कटु आलोचना की हैं। किसी राज्य के विरुद्ध अनुच्छेद 350 वे! प्रयाग की माँग रखी 
है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 4992 मे भाजपा शासित ॥२ राज्य सरकारा की 
वर्खास्तगी की माँग इन्हों दलों द्वारा वी गयी थी जिसमे कम्युनिस्ट पार्टी सबसे आगे थी। 
भाजपा जिसने केद्ध की इस कार्यवाही की कटु आलोचना की थी अनेका अवसरों पर इसके 
प्रयोग की माँग केद्ध से की है। क्‍या वास्तव मे राजनीतिक दला द्वारा इस अनुच्छेद की 
आलोचना करने का कोई ओऔचित्य है? वास्तव मे इन दलो का विदाध मात्र विरोध पक्ष 
म॑ बने रहने तक ही सीमित रहता है। सत्ता प्राप्त करते ही विरोध के स्वर बदल जाते 
ह। अनेका अवसरों पर इस बात की पृष्टि हुई है। सभी राजनीतिक दलां द्वारा इस केन्द्र 
की आलोचना तभी की गयी हे, जबकि उनकी स्वय की सरकार क विरुद्ध कार्यवाही को 
गयी। अत सभी राजनीतिक दलो की कोई सैद्धान्तिक ठोस विचारधारा इस प्रावधान के 
प्रति नहीं ह। सभी अपने राजनेतिक हिंदों से ही मात्र प्रेरित है। वससे यही सिद्ध होता 


ह कि सभी इसके आचित्य से सहमत हैं। 


उपसंहार 
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उपसंहार 


पिडल अध्याया म किय गये विवेचन से यह रूष्ट होता ह कि संविधान के 
अनुच्डत 356 द्वारा कद्ध राज्या पर अकुश जगा सकता ह। साधरणतया केद्ध न (मुछ अपवादा 
को छोडकर) इस अनुच्छेद का प्रयोग राज्यों मे सवैधानिक अव्यवस्था पर नियत्रण पाने के लिये 


८ [आर 


हा किया ह# | 


“5७ 


संविधान निमाण के समय से ही-इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी थी कि 
अनुच्छेद 356 के रूप में केन्द्र के हाथो मे एक ऐसा शस्त्र होना चाहिये, जिससे देश की 
एकता व अखण्डता अक्षुण्ण रह सके। वास्तव में मजबूत केद्ध के प्रति आग्रह ऐतिहासिक, 
भगालिक राजनीतिक तथा सास्कृतिक तथ्यो को ध्यान म रखकर ही क्या गया था, क्याकि भारत 
जम तश मे जहाँ एक ओर विभिन्‍न सम्प्रदाया ओर जातिया के लाग गहते ह, वही दर्शी राज्यों 
के सम्मिलित समस्याये विद्यमान थी। जिससे राज्य के प्रशासन को पगु बना दने वाले हिसके 
उपद्रव से देश की एकता अखण्डता को गरभीर खतरा हो सकता था। साथ ही सविधान निर्माता 
इस तथ्य को भी भला-माँति जानते थे कि देश के कई राज्यों व क्षेत्रों के निवामियों को 
ससदीय प्रणाली का कोई अनुभव नहीं ह, ना ही गहन परप्परा। ऐसी स्थिति में किसी राज्य 
मे सवधानिक ढाँचे के शिथिल होने की सभावना बनी रहेगी। अत सघ को यह सुनिश्चित करने 
का कार्य सापा गया कि प्रत्यक राज्य की सरकार सविधान के उपबधों के अनुसार चल रही ह 
या नहीं। वास्तव म पिछले 50 वर्षों का इतिहास भी इसी तथ्य की पुष्टि करता ह। ऐसे अनेकों 
उतहरण मिलते है जबकि राज्य सरकारे गष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्मन होकर राष्ट्र की मुख्यधारा 
मे अपने को अलग करने म सलग्न हो गया थी। 50 के दशक में वेलगाना विद्रोह, भाषा के 
आधार पर राज्या का पुर्नगठन होने पर, पजाय, जम्मू काश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्या मे उत्पनल 
स्थितिया को दखते हुय कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 - जिसक तहत केद्र राज्य के 
प्रशापनिक अधिक्राग को हस्तगत कर लेता है, का सविधान में बने रहना अत्यन्त आवश्यक हैं । 
टस सबंध मे तमिलनाडु व पंजाब का उदाहरण लिया जा सकता हैं जबकि तमिलनाडु मे 99] 


मे के क्‍्ण्णारनियि की सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे कि वो तीमल विद्रोहियो 


>> 
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का प्रश्षय दक्रः देश वा सुरता का क्षति पहुदा रही था। केद्ध ने तत्काल ही स्थति की गभीरता 
का तखत 


६ भय 


ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया यद्यपि सभी ने केद्ध के कृत्य वी आलोचना 
का थीं, लॉक्न सज्य में हुये तिधान सवभा चुनावों ने भी केद्ध के निर्णय का ममर्थन कर दिया 
था , ज्ञानस्थ ह कि निर्वतमान सत्तारुढ दल के सभी प्रत्याणी चुनाव हार गये थे। केवल मुख्यमग्री 
ही अपनी सीट सुरक्षित रख पाने मे मसफ्ल हो पाये थे। 

इसी प्रकार पजाब में खड़कुओ द्वारा 'खालिस्तान' की माँग करने के कारण व उनके 
ड्राग इस माँग का पूरा करने के हेतु गज़्य में चलायी जाने वाली शतकी गतिविधियों के कारण 
गज्य मे सर्वत्र भव व आतक का माहोल बन गया था। अत राज्य मे इन गतिविधिया के कारण 
चुनाव करवागा असभव ही गया था, क्याकि भय था कि चुनावा के माध्यम से नोई पृथकतावादी 
तत्व सना मं न आ जाये, जसी स्थिति वर्तमान मे जम्मू व कश्मीर की हो गयी ह | 

लेक्नि इन सबके बावजूद अनेकों ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हे जबकि इस 
आसाधारण शक्ति का प्रणेग केद्ध ने अपने दलीय हितों के सवर्धन व पूर्ति के साधन के तार 
पर कया ह। यद्यपि ऐसा नहीं था कि यह अप्रत्याशित था। इस प्रकार की आशम संविधान 
सभा म भी व्यक्त की गयी थी। अनुभयों ने भी उन आशकाओ का पुष्टि वी ह। 

सविधान सभा में इसके पखर आलोचका ने स्पष्ट शब्दों म॑ भविष्य न इसके दुरुपयोग 
की चेतावनी दी थी, साथ ही उन सभी तर्का को अमान्य कर दिया था जो इस अनुच्छेद के 
सविधान में रखे जते समय दिये गये थे। सदस्यों ने इसे अनावश्यक तथा केन्द्र के हाथा में 
तानाशाही की सज्ञा दी थी। उनका विचार था कि इसका प्रयोग राज्य विधायक दल में उप 
टलीय सक्टो को हल करने के लिये अथवा 'अच्छी सरकार के सिद्धालों के आधार पर भी 
क्या जा सकता ह। उन्हाने इस अनुच्छेद को राज्यों कोस्‍्वायत्ता का कम करने वाला बताया था। 
सयिधान सभा के अध्यक्ष डा अम्बेदकर ने सदस्यो को यह कह कर आश्वस्त किया था कि यह 
अनुच्छेद मात्र पुस्तक में ही बने रहेंगे इनका प्रयोग नहीं किया जायेगा' वथापि उन्हाने भा इसके 
ट्म्पयोग की सभावना से इनकार नहीं क्या था। 

सदस्यों द्वारा सविधानसभा में व्यक्त वी गयी आशकाये पूर्णत निर्मुल नहीं साबित 


हयी। पिछले 50 वर्षा के दौरान अनेकों दृष्टानत दृष्टिगोचर होते है, जबकि इस अनुच्छेद का 
प्रत्यतत दरुपयोग किया गया विशेषकर उस स्थक्ति के जबकि राज्यों मे केंद्र से भिल दल 


की मरक्रार सत्तारूढ़ हो। 
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इस सबंध म सबसे पहला मामला 959 मे केरत का प्रकाश म आता ह जबकि 
पहली बार चुनाव्रा द्वारा सत्ता म आयी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुमत वाली सरकार को कांग्रेस 
पार्टी ने पदच्युत कर दिया था केरल में केन्द्रीय हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से राजनीतिक पूर्वाग्रह वा 
मामला था। गज्यपाल के इस प्रतिवेदन का कि सरकार ने जनता के बहुमत का विश्वास खो 
दिया * बाद म हुये मध्यावधि चुनावा से इसकी पुष्टि नहीं हुयी (कम्युनिस्ट पाटी के पक्ष मं 
पड़ने वाले वोटा का प्रतिशत 359 से बडइकर 368 प्रतिशत हो गया था)। 

तथापि केरल के मामले को छोड़कर सविधान लागू होने के वाद अनेक वर्षा तक 
ना केवल दुस्पयोग अपितु इसके प्रयोग के भी बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते ह। वास्तव म 
इसका प्रमुख काण था- 967 से पूर्व तक (अपवादो को छोडकर) केन्ध व राज्या मे एक ही दल 
शापन करता रहा जिसके करण केद्ध त्था राज्यों के मध्य कोई सभावित सघर्ष सामने नहीं 
आया। लेक्नि 967 के आम चुनावो के बाद से अनेक राज्यों मे काग्रेस पार्टी का हराकर, गर 
काग्रसी दल सना पर विराजमान हो गये। जिसके फ्लस्वरूप राज्यों तथा संघ के मध्य प्रसुप्त 
विरोध उत्तेजक टग से उभरकर सामने आया, जिसकी परिणति राज्यो का राष्ट्रपति शासन के अधीन 
करने के तार पर हुयी। 

यही कारण हे कि गैर काग्रेसी दल एक आवाज से अनुच्छद 356 को रदूद किये 
जाने की माँग करते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यदि कोई राज्य सरकार जनता से 
क्यि गये वायदो के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियो मे बदलाव लाना चाहती है, ता ऐसी स्थति में 
केन्द्र आपत्ति करता हे जैसा कि केरल में 959 मे कया गया था। श्री नम्बूदरीवाद को सरकार 


पर भिम्म आरोप लगाये गये थे- 


] कुछ अपराधियों की सजाओ को माफ कर दिया गया, 

2 सामान्य प्रशासन में साधारणतया तथा न्यायिक प्रशासान म॑ विशेषतया 
माकार ने हस्तक्षेप किया, 

3 राज्य की शिक्षण सस्थाओ को साम्बवादी प्रचार करने के लिये मजबूर 
क्या गया, 

है पुलिस को यह आदेश दिये गये कि वह प्रबन्धकों तथा कर्मचारिया के 


झगड़ा म उस समय तक हस्तक्षेप ना करे जब तक कि स्थानीय शाति 


श्रग होते का खतना ने हो, 


5 काग्मेस तथा गर कम्युनिस्ट पार्टिया के सत्याग्रहियो को गिरफ्तार कर लिया 
ण््या, 
6 पार्टी कोष क लिये 25 लाख सर्पय इकट्ठें क्ये गये (यहां यह बात ध्यान 
देन योग्य ह॑ं कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री अतुले ने करोडा रुपये 
अपने तथा पार्टी फड के लिये इकट्ठा किये थे |) 
उपराक्त सभी आरोप कहीं भ्री इस बात की पुष्टि नहीं करते कि राज्य म सवंधानिक 
तत्र विफल हो गया था। स्पष्टत राज्य सरकार की बर्खस्तगी 'विरेधपक्षीय दल (ः्म्युनिस्टा को) 
को मत्ता में ना बने रहने देने की दुर्भावा के आधार पर ही की थी। इस मत की पुष्टि बाद 
म मोरारजा देसाई के उस कथन से भी हो जाती हैं जिसमें उसने कहा था कि केरल की 
कम्युनिस्ट सरकार को इदिरा गाधी के दबाव मे बर्खास्त किया गया था। 
इसी प्रकार हरियाणा में 967 में राव वीरेंद्र सिह की सरकार को दलबदल के 
आराप के आधार पर बर्खास्त किया गया था। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन मे कहा था, कि 
बार-बार दल बदल के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का वाज़ावरण यंदा हो गया था। 
लक्रिन इसके विपरीत उसी दिन पश्चिम बगाल में पीसी घोष के मत्रिमण्डल का पद की शपथ 
दिला गयी जिसके सारे मत्री दल बदलू थ। इस बात का सभी विपक्षी दलां न कड़ा विरोध 
क्या था। उनका कहना था कि जब हरियाणा मे दल बदल बुरा था तो पश्चिम बगाल म उसमे 
सही कस लहराया जा सकता था। 
इसी प्रकार तमिलनाडु मे करुणानिधि के मत्रिमण्डल को 967 इस आधार पर बर्खास्त 
कर दिया गया था, क्योकि उसके विरुद्ध रिश्वटखोरी के आरोप थे, जबकि उसा समय कनटिक 
मे देवराज अर्म के विरुद्ध, आख्य प्रदेश मे वेगेलराव के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के आरोप थे परन्तु 
उन सरकारा को बर्खास्त नहीं किया गया। यद्यपि महाराष्ट्र के मुख्यमत्री अतुले के विरुद्ध भ्रष्टाचार 
के आभपा की पुष्टि उच्च न्यायाल के निर्णय द्वारा भी हो गयी थीं, तथापि उनके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही नहीं की गयी थी क्योंकि ये सभी काग्रेसी थे। सभी विपक्षी दलों ने केन्र पर पक्षपात 
पृण भूमिका का आरोप लगाया तथा इसे राज्यों स्वायत्तां के अपहरण को सज्ञा दो विभिन दलों 
के समय-समय पर हुये मम्मेलनों में भी अनुच्छेद 356 को रद्द कये जाने को माँग रखी गयी 
ह विशेषकर वामपथिया ने। परन्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तथा यह हास्यास्द भी लगता 


हमर म लि लेप लक आन 3 0 डील कट मल के) 
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ह कि जब 99: मे भाजपा को सरकारों का अपदस्थ करने म इस अख्र का प्रयोग क्या गया, 
तव सभी दला विशेषकर इन तथाकथित प्रगतिशील दलो ने*भी इन सरकारा के विरुद्ध अनुच्छद 
356 के प्रयोग का स्वागत कया गया। इन सरकारों के विरुद्ध अनुच्छद 356 का प्रयोग तथा 
टन ला द्वारा स्वागत क्या जाना दोनो ही राजनीति से प्रेरित थे। वास्तव म भाजपा सरकारा 
क विरुद्ध हुये प्रयोग का स्वागत किये जाने से इन दलों के इस अनुच्छेद के प्रयोग का विरोध 
करना मात्र माखल का त्रिषय बन जाता है। इससे यही सिद्ध होता ह कि जब इस धारा का 
प्रयोग इनके अपने दला को सरकारों के विरुद्ध किया जाता हे, तब तो इनके द्वारा इसके प्रयोग 
की आलोचना की जाती है व इसे हटाये जाने की मॉँग रखी जाती हैं, परन्तु जब किसी अन्य 
टल वी सरकार के विरुद्ध किया जाता है तो केद्ध के निर्णय का ना केवल समर्थन ही किया 
जाता ह अपितु उनको बर्खास्त करने की मॉग भा सर्वप्रथम इन्ही की तरफ से आती है। क्‍या 
विपक्षी दला को ये नीति उचित है? 977 में 9 काग्रेसी राज्यो की सरझारों को बर्खास्त करना 
भी इनकी इसी दोतरफी नीति का उदाहरण है, क्योकि 977 से पूर्व तक इनक द्वारा काग्रेस पार्टी 
की इसीलिये आलोचना की जाती थी क्योकि काग्रेस स्वतन्रता के बाद से जगातार केच्र में 
सत्तारुढ थी, परन्तु जब गर काग्रेसी दलो ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली, तो उसी की 
पनगवृत्ति कर दी। अत स्पष्ट है कि विपक्षी दलो द्वारा इस अनुच्छेद के विरोध का कोई निश्चित 
आधार नहीं ह वरन्‌ विरोध केवल राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित प्रतीत होते हे । 

स्वय सर्वोच्च न्यायालय भी भाजपा सरकारों के विरुद्ध अनुच्छेद 356 के प्रयाग की 
निष्यक्षाा से जाँच करने मे असफल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी कानून व सविधान 
पर आधारित ना होकर राजनीतिक पूर्वाग्रहो से दूषित था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ने 
भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को इस आधार पर उचित ठहराया था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय 
संविधान का आधार भूत तत्व है, अत यदि बोई दल धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करता हे तो 
कन्द्र अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह निष्कर्ष निकालने को स्वतल्र ह कि राज्य म राष्ट्रपति शासन 
लगाया जाना उचित ह। वास्तव में न्यायालय का यह निर्णय उचित नहीं था। 'धर्मनिरपेक्षता' 
एक्कागी धारणा नहीं है। क्‍या राजनीति मे धर्म का कोई स्थान नहीं हैं। इस निर्णय का क्‍या यह 
निष्कर्ष निकालना चाहिये कि केन्द्र इस निर्णय को आधार बना कर किसी भी भाजपा सरकार को 
वर्खास्त कर सकती ह। अकाली दल निश्चित ही साम्प्रदायिक दल है। इसी प्रकार केरल में 


बिशे ३ जुड़े ध्क इनका 
मुम्लिम लीग व केरल आग्रेस भी विशेष सम्रदाय से ही जुड़े हैं और इनका गठबन्धन वर्तमान 


मकन्द्र हे सत्तारट दल काग्रेस से 5, तो यह प्रश्न उठना स्वाभावक है कि क्‍या इन दला के 
गठजाड़ से यनी सरकारों को भग किया जा सकता है ? जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता” के आधारभूत 
ठाँच को क्षति पहुचने का सवाल है, वो एक राजनीतिक प्रश्न ह क्योंकि भारतीय राजनीति म 
धम का राजनीति में इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलो द्वारा किया जाता रहा ह। इनका निर्णय 
करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता ना ही न्‍्यायालया की क्षमता इस पर अपना निर्णय 
तने की ही हुं, क्‍याकि न्यायालय को क्षमता केवल कानन के क्षेत्रों पर अपना निर्णय देने तक ही 
सीमित हैं, आर निश्चित रूप से यह मामला कानून के क्षेत्र मे नहीं आता। भाजपा सरकारों की 
पदच्यति को वद्य ठहराने का फैसला निश्चित रूप से न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह 
खड़ा काता हैं। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिये धर्मनिरपेक्षता की क्साटी निहित करना कठिनाई 
उत्पन्न करगा। उल्लखनीय हे कि न्यायालय के इस निर्णय का सभी राजनीतिक दला (भाजपा को 
छाडकर) स्वागत किया गया। किसी भी दल ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि क्‍या सविधान के ढॉँचे 
क्रो आधार बनाकर न्यायालय निर्णय कर सकता है? वास्तव मे न्यायालय ने अपनी न्यायिक 
मीमाओ का अतिक्रमण किया था। 'बोम्बई बनाम भारत सघ' वाद पर दिये गये निर्णय को 
पर्वाच्च न्यायालय ने अपने हाल के फेसले से उलट दिया, जबकि महागए्ट के मुख्यमत्री श्री मनोहर 
जोशी क चुनाव की वेद्यता पर निर्णय देते हुये कहा था कि 'हिन्दुत आर हिदूवाद” जीवन की 
शली हू. जो मात्र धर्म तक सीमित नहीं है तथा चुनावों मे हिन्दुत्त क नाम पर कोट माँगने का 
थम निरपक्षता के विरुद्ध नहीं माना जायेगा। अत निश्चित तार पर व्यायालय का वर्ष [फ्ट4 मे 
दिया गया फ्सला राजनतिक पूर्वाग्रह से दूषित था। 
आज कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नही हे जिसने किसी न किसी मामले में अनुच्छेद 
5७ के प्रयोग का उचित नहीं मामा है। भाजपा जिसने 9५2 मे अपनी चार राज्य सरकार्रो को 
गिगय जाने पर केन्र की कडी आलोचना की थीं, 995 में उत्तर प्रदेश म मुलायम सिंह सरकार 
को व्टाकर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की जोरदार माँग रखी थी! इसी प्रकार जी माँग 995 
मे विह्नर मे लाल प्रसाद यादव की सरकार को बखस्ति करने के लिय का गया थी, जबकि 
राज्य म एक माह के भीतर ही चुनाव होने वाले थे। किसी भी दत न अभा ते गभीरता रो 
सकने आचित्य पर विचार नहीं किया हे ना ही निश्क्ष रूप से अवलोकन करत हुए इस के 
टम्पयोग पर गेक लगाने माँग ही की है। यद्यपि सभी राजबंतिक दला ने समक-सपय पर केन्द्र 


द्वाग इसके प्रयोग पर कडी आपत्ति व्यक्त की गया है लेक्नि जैसा कि उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट 


जि । 


2 ा0/४४४७४४७७७७४७४/४/एआ॥/७/७//॥//॥॥7७//ए"श/श॥४/॥/शशशआ//श/शाणणणणनणणणणाणाााणाा जा >> लक 
ल्‍एएरौ७्णाणा >> 





फेशन+नया ४ थक, . "तप धा०७७ ७ #रइ++०ममकककर 


होगा ह कि कोइ भी ऐसा दल शेष नहीं ह॑ जिसने कसी न क्सि| अयक्र पर इसक प्रयोग की 
माँग न रखी हो अत राजनीतिक दलो द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग का कोई व्यवस्थित आधार 
या तक ही शेप नहीं बचा ह। 

अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राज्यपालो की भूमिका भी निर्णायक रही ह॑ राज्यपाल 
द्वारा राज्य सरकार वीं बर्खास्तगी के लिये केन्द्र को रिपोर्ट भेजना, राच्य विधान सभाओ को भग 
करना तथा मुख्य मातियों की नियुक्ति आदि ऐसे अधिकार हे जिसके प्रयोग में पक्षपातपूर्ण भूमिका 
का निर्वाह करने के कारण उसका पद आलोचनाओ का शिकार रहा ह। चूँकि राज्यपाल केन्द्र 
द्वारा ही नियुक्त कया जाता हु, अत उस पर केद्ध के एजेण्ट के रूप म काय करने का आरोप 
लगाया जाता रहा ह यद्यपि राज्यपाल राज्य का सवेधानिक प्रमुख होता ह तथापि उसमे सविधाए 
प्रदत्त इस भूमिका से हटकर कार्य कया है। कई मामलो मे तो राज्यपाला ने निश्चित तार पर 
ना केवल सावधानिक उपबधों का उल्लंघन ही किया है, अपितु ऐसे ढग से व्यवहार किया ह 
जिसका कोई सवधानिक आधार ही नहीं था, ओर जो ससदीय प्रणाली के ॥लये खतरनाक रो 
सकता ह। 

यह स्वीकृत सिद्धान्त हे कि उत्तरदायित्व पूर्ण ससदीय प्रजातत्र में गज्य के सवधानिक 
अध्यक्ष के अभिकारों का वास्तविक कार्यपालक की तुलना मेनहीं बढ़ाया जाना चाहिये । राज्यपाल 
के विवेकाधिवारों का प्रयोग क्षेत्र सीमित हे, और उसे अपने विवेकाधिझारा क। प्रयाग अतिम 
हथियार के रूप में ही करना चाहिये। लेकिन यह बात ध्यान मे रखी जानी चाहिये कि हमारे 
देश म प्रधानमत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली पदाधिकारी होता ह। राजनीतिक अधिकार 
आर मरकारी सत्ता प्रधानमत्री के हाथों में सकेन्द्रित हो जाती है। उसके द्वारा मनोनीत होन के 
मारण राज्यपाल उसके प्रति अनुग्रहीत होते है। राज्यपालो ने तो प्रधानमत्री के निर्देशों को कार्य 
रूप म परिणत भर कया हु। राज्यपाला द्वारा समय-समय पर लिय गये विवादास्पद निर्णया के 
कझाण्ण गानीतिक दला द्वारा इम पद के उनूला की भी बात की जाने लगी ह। 

ग्रेट तिटेन जहाँ से भारतीय ससदीय प्रणाली स्वीकार की गयी है, में भी अभी तक 
ऐसा कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता जहाँ सम्राट ने प्रधानमंत्री के सभा भग करने के अनुरोध को 
अस्वीकार कर दिया हो अथवा सलाह के विरुद्ध कोई सरकार बर्खास्त की हो। (दि टाइम्स 0, 
सतम्बर उ, 93) (दस सम्बन्ध प्रो डायसी का भी विक्षर है कि वे इस बात से सहमत है 


कि मत्रिया की सलाद के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता ) 


2 माान्‍-्न्‍अभाम ० पक नभाभकथ ५०४ धा मा भा अप + ५७ ढाका न भा ंगर. 40 समान भा3-9१> आय +थद+33". आक४७. शममनममम पाप; वान्फात३१७५७००७रककह० कमा 
१७७७७४४७७रणाााआ 


लेकिन जहाँ तक भात्त वा सबंध हु, राज्यपाल को विवेका थबीन शक्तियाँ दी गया 
' क््याक्रि '"ज्यपाल ही केद्ध व गच्य जो जोड़ने वाली कही होता ह लेफिन ऐसे अनेकों 
उनाहरण मिलते है, जबकि उसने केन्ध म॑ सत्ताउ़ढ दल के इशारा पर निर्णय लिया है, आर जिसने 
भी अपने सवधानिक प्रमुख की भूमिका के निर्वहन का प्रयल किया उन्हे अपने पद से हाथ धोना 


प््न्ज 
्ी 


पड़ा ह। उदाहरण के लिये 99] मे तमिलनाइ के राज्यपाल श्री बरनाला ने द्रमुक की करुणानिधि 
की सरकार के विरुद्ध प्रतिवेदन भेजने से साफ इनकार कर दिया था, फ्लस्वरूप जिसकी कीमत 
उन्हाने अपना पद गँवाकर चुकायी। 

एक अन्य बात जो इस अध्ययन के दोरान उभर कर सामने आयी हे कि अनुच्छेद 
350 का प्रयोग करने मे एकरूपता नहीं बरती गयी हे। प्रयोग के मामला का अवलोकन करने 
से यह बात सिद्ध होती है कि एक ही सी परिस्थितिया मे भिरू-भिन मापदण्ड अपनाये गये ह। 
कड़ उद्ाहण ऐसे मिलते है जबकि दिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के हवा गज्य में राष्ट्रपति शासन 
लागू कर दिया गया। कही विधान सभा का उदघोषणा के तुरत बाट ह भंग का दिया गया 
आर कहीं उस केनल निलम्बित रखा गया व वेकल्पिक सरकार बनाने वा अदसर दिया गया 
जबकि कभी-कभी विपक्षी दलों के दावे के बावजूद विकल्प की सरकार बनात का अवसर उन्हें 
नहीं दिया गया। उदाहरण के लिये आमन्ध्र प्रदेश में [954 मे, मणिपुर म [972 में नापालण्ड में 
992 मे, पजाव में 966, में तमिलनाडु में 99] मे, व ॥977 ते 980 में जबकि एक साथ 
9-9 राज्या की विधान सभाओ को भग किया गया था राज्यपाल के बिमा प्रतिवेदन के हो राज्य 
प्‌ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 

इसी प्रकार विधान सभा भग करने या निलम्बित रखने का फसला भा दलगत हिता 
की दृष्टि म रखते हये ही किया जाता है। जबकभी भी केन्द शासित दल को यह विश्वास हुआ 
के बह विधान सभा सम निलम्बित करके विपक्ष मे विधायकों को दल बदल वा प्रलोभन देकर 
अपन दल का बहुमत विधान सभा मे प्राप्त कर लेगा, उस स्थिति मे विधान सना को निलम्बित 
कर दिया गया ओर जब उसे इस प्रका का विश्वास नहीं था, विधान सभा को तत्वाल भग कर 
टिया गया। उदाहरण के लिये राजस्थान में 967 मे, उत्तर प्रदेश में 970) मे, उड़ीसा में 497] 
म आसाम में ॥५79 मे, पजाब में 998 में विधान सभाओ को निलम्बित कर दिया गया था 
ताय वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सरवार बनाने का अवसर प्राप्त हो सक एरनतु इसके विपरीत 
आख्य प्रदेश मे ]954 मे, केरल में, !965 तथ्य ।श्कष मे व 983 मे ब्रिपुरा में तथा पश्चिम 








बगाल म 97] मं उड्ीसा मे 973, आसाम म॑ 982 में विधान सभाओ को इसलिये भग कर 
दिया गया ताकि वहाँ विपक्ष की सरकार ना बन सके। लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण भी दिये 
जा सकते हे जबकि काग्रेस ने विपक्ष वी सरकारों को बर्खास्त करने के तुरन्त बाद ही विधान 
सभाआ को भी भग कर दिया गया तथा अवसर होते हुये भी अपनी सरकार बनाने का कोइ 
प्रयत्न नहीं किया क्‍याकि दल- बदल के द्ारण राज्य मे स्थिर सरकार बनाने की कोई सभावना 
नहीं थी। यहाँ यह जानना आवश्यक ह कि 965 में केरल म मध्यावधि चुनावा के तुरत पश्चात 
तथा नव निर्वाचित विधायकों के पद की शपथ ग्रहण करने से पहले ही विधान सभा को भग 
कर दिया गया था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा कर चुकी 
थी तथा निर्धारित समय के अदर विधान सभा में अपना बहुमत भी सिद्ध करने को तयार थी। 
इसी प्रकार राजस्थान में राज्यपाल डा सम्पूर्णनन्द ने निर्दलीय सदस्यो की गणना से इनकार कर 
दिया था, जबकि सयुक्त विधायक दल ने सदन में अपने बहुमत सिद्ध करने की बात की थी। 
लेक्नि राज्यपाल ने राज्य विधान सभा भग कर राष्ट्रति शासन लागू कर दिया था ताकि मोहन 
लाल सुखाडिया का विपक्ष से दल बदल करवा कर बहुमत प्राप्त कर सके ओर वह इस उद्देश्य 
मे सफ्ल भी हो गये। 

इन विभिनताओ ने केन्द्र की स्वेधानिक निष्पक्षा आर राजनीतिक ईमानदारी पर 
प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वास्तव मे ससदीय व्यवस्था वाली सरकार में राजनतिक दल इतना 
महत्वपर्ण भमिका निभाते है कि वे जनतन्र के प्रसाद में किसी भी पद अथवा सस्‍था का सफल 
अथवा विफ्ल बना सकते है यह जिम्मेदारी राजनैतिक दलों पर रहती है कि सर्वेधानिक नियमों 
का कटठोरता से पालन करे, जिससे राजनीतिक व्यवस्था विश्रृूखलित न होने पाये लेकिन एक लम्ब। 
समय तक काग्रेस पार्टी के अलावा किसी सगठित राजनीतिक शक्ति का उदय नहीं हो पाया 
जिसके परिणामस्वरूप कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो केन्द्र को अपने शक्तिया का 
ट्रूपयाग करने से रोक पाती | 

समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रपति शासन लागू किये जान का 
परिस्थितिया का परीक्षण कर सकते का दावा क्या है, यद्यपि सविधान निमताओं का प्रयोजन 
उन प्रावधानों को न्याणिक समीक्षा से मुक्त रखना था, क्योंकि सविधान के अनुच्छेद 74(2) के 
अनसार राष्ट्रपति को मनियों द्वारा दी गयी सलाह को किसी न्यायालय मे इस आधार पर चुनौती 
नहीं दी जा सकेगी कि मत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गयी थी ? साथ ही इसी के 
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तहत अनुच्छेद 3556(0) मे भी यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति वी सतुष्टि अतिम ह॑ क्‍्याकि 
टुसम स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा इस बात से सतुष्ट ह 
कक तो वद कार्यवाही कर सकता है- स्पष्टत राष्ट्रति का सतुष्टि का न्यायालय के बिचार का 
विषय बनाने था रोक लगायी गयी है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि इन्हीं उपबन्धो के तहत 977 म सर्वोच्च न्यायालय ने 
दादिये द्वारा पेश याचिका को प्रारम्भिक आधार पर ही रद्द कर दिय' था । न्यायाधीशों के विचार 
था कि उक्त मामले का (जैसा कि अध्याय पाँच मे वर्णित हैं) न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया 
जा सकता. क्‍्याकि यह मामला राजनीतिक हे। जस्टिस भगवती तथा गुण के अनुसार “राष्ट्रपति 
की सतुष्टि एक आत्मनिष्ठ बात हे।" इसका उद्देश्यात्मक परीक्षण सभव नहीं है। वास्तव मे 
राष्ट्रपति द्वाग लिया गया निर्णय कार्य पालिका द्वारा दिया गया परामर्श ही हाता ह। अत न्यायालय 
इसम हस्तक्षेप नहीं कर सकता अन्यथा 4ह एक गलत परम्पग बन जायेगी। अत जहाँ ॥97 मे 
सवान्च न्यायालय सविधा) निर्माताओं वी वास्तविकता भावनाओं का आदर करते हुये मामले वी 
बता पर निर्णय देने से इनकार कर दिया था वही दूसरी ओर 994 मे सर्वाच्च न्यायालय ने 
अपनी सामाओ का भ्यात् न रखते हुये अपने क्षेत्रधिकार का ग्रस्ार कर लिया। यह स्पष्ट ह॑ कि 
सविधान निर्माता न्यायालय को इस विवाद से परे रखना चाहते थे परसु ऐसा हो नहीं सका, 
सभवत यह न्यायिक सक्रियतावाद का उदाहरण है। 

अत अन्त मे यह कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक विवादा के बावजूद 
अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासत्र वा आता सविधान में बना हुआ है और 
इसन अपनी उपयोगिता, आवश्यकता और ओऔचित्य बार-बार सिद्ध क्या है। निश्चित ही यह 
राज्या क्षो नियत्रण म रखने के लिये केद्र के हाथो मे एक ऐसा अख्तर ह, ओर इसके दुरुपयोग 
की भी प्रबल सभ्भावना है, परन्तु आज स्थिति यह है कि सभी राजनीतिक दल या गठबन्धन 
केन्र में सततामढ होने की आशा रखते है और सत्तारढ़ होने पर अनुच्छेद 356 की शक्ति गँवाना 
जल चाहते। अम्भवत यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के विरुद्ध सजनतिक दलों का विरोध, 
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उपका आक्रोण्ठ आर उनकी आलोचना शज उतनी प्रख/ ओर तीखी नहीं रह गयी है, जितनी कि 
सनर के ठशक मे शी। वास्तव में स्थिति यह हे कि सिद्धान्त अनुच्छेट 356 का प्रावधान चाह 


क्ितिग भी लोक्तत्र विरोधी या संघवाद विरोधी हो। परन्तु व्यवहार ने इन दाता ही संद्धान्तिक 


धारणा का खण्डन कर दिया है। व्यवहार में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 356 ने राज्यों ने 
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समय-समय पर सवधानिक अस्थिग्ता व अव्यवस्था पर काबू पाकर भाग्तीय सघ की एकता 
आए स॒दृढता को बनाये रखने मे योगदान दिया ह। इसी प्रकार सभा राष्ट्राय राजनातिक दला, 
जिनमे साम्बवाटी हल, काग्रेस पार्टी भारतीय जनता गार्टी सामाजवाती दल जनता टल आदि सभी 
ज्ञामिल ह के द्वाग समय-समय पर राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का माँग करना, राष्ट्रपति 
शासन का स्वागत करना, इस बात का अमाण हू कि कुल मिलाकर ये मना हल आर लाक्मत 
जिनका ये दल प्रतिनिधित्व करते ह थीना अनुच्छेद 356 के प्रावधान का आवश्यक, उपयोगी 
तथा उचित मानते है । 

आवश्यकता केवल इस बात की है कि अनुच्छेद 356 क प्रावधान में टुरुपयोग या 
तनियत्रित किया जाये! टसके लिये समय-समय पर अनेक मुन्नाद भी तिय गय ह- 

एक सुझाव तो यह हं झि किसी राज्य सका न विवान पना मे बहमत खा दिया 
ह या नहीं इसका निणय केवल विधान सभा म है होना चाहिय साथ में यज भा सुझाव टिया 
जा मक्‍ता ह कि राज्यपाल को यह अधिकार भी होना चाहिये कि वा कसा मना राज्य सता 
का शपथ ग्रहण करे के तीन दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने का यह । 

एक अन्य सुझाव स्वय सर्वोच्च न्यायालय ने 'बोम्बई बनाम भारत सग्कार' के मामले 
मे दिया ह॑ जिसमे कहा गया हे कि विधान सभा को उस समय तेज भ्रग नहीं कया जाना 
चाहिये जब तक कि राष्ट्रपति शासन वी उदघोषणा का अनुमोदन संसद द्वार तो के दिया गया 
हो । यह खेद का विषय ह कि जब उत्तर प्रदेश म मायावती वी सरकार का भाग क्या गया 
आर राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया तृत बिना राष्ट्रपति शासन वी उत्थाएया की ससद द्वारा 


कक] 


अमनमोदन प्राप्त क्ये राज्य वी विधान सभा को भग वर दिया गया। ग़ज़्यपाल आर केन्द्र की 
हस विषय को लेकर व्यापक निन्‍्दा हुयी है। 

अत आवश्यकता आज इस बात की हे कि अनुच्छेद 350 के प्रावधान के दुरुपयोग 
आर उसके राजनीतिक प्रयोग पर रोक लगायी जाये ना कि उक्त प्रावधान ही समाप्त कर 


दिया जाये। 


|. रहककंवसुती .. सहावकबसुची..। ग्रंथ खत. प्र 
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हिन्दी में 


। सिवाच जे आर. 


2 बसु, दुगा दास 


4 शर्मा, राम अवतार 


यादव, सुषमा 


5 कूरियन के मथ्यू 
वर्गीसु पी एन 


6 कश्यप, सुभाष 


7 सईद एस. एम. 


8 काठारी, रजनी 


9 जॉन्स मारिस 





भारत की राजनीतिक व्यवस्था 

हरियाणा साहित्ण अकादमी (चण्टीगट) 

भारत का सविधान--एक परिचय 

प्रेटिस हाल ऑफ इडिया, प्राइवेट लिमिटेह नयी दिल्ली, 989 
भारत की स्वेधानिक विधि, 

प्रेटिस हाल ऑफ इडिया प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली, 989 
केन्द्र राज्य सबध 

हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 
986 

केद्ध राज्य सबध 

एमजी वसानी द्वारा मैकमिलन इड्िया लिमिटेड के लिये 
प्रकाशित (दिल्ली) 980 

भारतीय राजनीति के नये मोड़-दल बदल आर राज्यों की 
शराजनीति 

मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 

सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 992 

भारत में राजनीति, 

ओरिएण्ट एड लॉगमैन लिम्टिड, दिल्‍ली ॥५7१ 

भारतीय शासन एवं राजनीति, 


सुरजीत प्रकाशन, दिल्ली 


0 पाण्डय, जय नारायण 


]] सुशीला काशिक, 
(स) 


2 सत्या एम राय 
(स) 


3 भारत का स्विधान 
(4990) 


4 


966 


भारत का सविधान, 

सेन्ट्रल लॉ एजेन्सा, इलाहाबाद 

भारतीय शासन एवं राजनीति 

हिनी माध्यम कार्याव्वयन निदेशालय दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
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हिन्दी में 


। अरुण शारी 


2 माहन सिंह 


3 बृजेन्ग प्रताप गातम 


4 के सथानम्‌ 


क्या ताकतवरा की सुविधा के लिये कानून होता हैं? 
देनिक जागरण, 8 जनवरी 993 

भारतीय सविधान मे केद्धीय हस्तक्षेप के प्रावधान, 

दनिक जागरण 9 दिसम्बर 992 

सविधान म राज्यपाल का पद आर उसका उभरता स्वरूप 
सविधान सभा और राज्यपाल के पद की परिकल्पना 


ससर्दाय पत्रिका (%7) 


